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 जिषय-सूची

 एकादश  खंड  7,  तीसरा  1996/1918
 अंक  13,  9  1996/18  1918

 जिषय

 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 #  लारांकित  प्रश्न  संख्या  24  से  244

 अश्नों  के  लिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  245  से  260

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2289  से  2519

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 संविधान  विधेयक  संबंधी  संयुक्त

 समिति  का  प्रतिबेदन-प्रस्तुत

 संविधान  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  समक्ष

 दिया  गया  साक्ष्य--सभा  पटल  पर  रखा  गया

 तमिलनाडु  कौ  पूर्व  मुख्यमंत्री  कुमारी  जयललिता  को  चेन्नई

 सेंट्ल  जेल  में  रखने  के  बारे  में

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 उत्तर  प्रदेश  के  निकट  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  56  पर  रेलवे  फाटक  पर  एक

 उपरिपुल  का  निर्माण  किये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  राजकेशर  सिंह

 गन्ना  उत्पादों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अमर  पाल  सिंह

 केरल  में  विशेषकर  शौरनूर  और  मंगलौर  क्षेत्र  में  रेल  पटरियों  की  मरम्मत  और

 रखाव  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  का  नियतन  किये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन

 कृषकों  और  काजू  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  काजू  बोर्ड  की  स्थापना  किए
 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  कोडीकुनील  सुरेश

 उत्तर  प्रदेश  में  बाराणसी  के  निकट  एक  थाई-पास  पुल  के  निर्माण  कार्य  को  शीघ्र  पूरा
 .  किए  जाने  की  आवश्यकता

 कुंवर  सर्वराज  सिंह  ५

 आंध्र  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदाबरी  जिले  में  समुद्री  तुफान  से  प्रभावित  झींगा  मछली  पकड़ने  वाले

 मछआरों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराये  जाने  की  आवश्यकता

 जगन्नाथ

 »  किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  +  चिन्ह  इस  बात  का  दयोतक  है  कि  सभा भा  में  उस  प्रश्न  को  उस  सदस्य  ने  ही  पूछा पूछा
 0)  ॥

 26--56

 57--283

 284---290

 292-..294

 294-.-300

 328--332

 328

 328-.--329

 >29

 329-.-330



 विषय  कालम

 उत्तरी  बंगाल  की  तीस्ता  बैराज  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध

 कराये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अमर  राय  प्रधान  331.--332

 पृथक  उत्तरांचल  राज्य  की  स्थापना  के  लिए  कार्यवाही  आरंभ  किए  जाने  की  आवश्यकता
 श्री  बची  सिंह  राखत  ३3३2

 दिल्ली  विकास  विधेयक  333...  14४

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  जगमोहन  333--.338४

 श्री  नबल  किशोर  राय  338--341

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  341--340

 असीम  बाला  346--  348



 लोक  सभा  वाद-बिबा
 सभा  वाद-विवाद

 9  1996/18,  1918

 लोक  सभा  अपराहन  2.00  बजे  समल्रेत

 महोदय  पीठासीन

 श्री  जसबवन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  क्या  आज

 प्रश्न  काल

 प्रध्यक्ष  महोदय  :

 कुमारी  उमा  भारती  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रस्ताव

 उस  पर  क्या  निर्णय

 अध्यक्ष  महोदय  :  जोरो  आबर  में

 प्रश्नगो  के  मौखिक  उत्तर

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 ४241.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिवार  नियोजन  के  विषय  में  ग्रामीण  जनता  में  जागरूकता

 पैदा  करने  के  लिए  वर्ष  1995-96  के  दौरान  गांव  स्तर  पर  शुरू  किये
 गये  परिवार  नियोजन  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  परिघार  नियोजन

 कार्यक्रमों  पर  कितना  व्यय  किया  और

 उक्‍त  अवधि  के  दौरान  जन्म  दर  में  कमी  लाने  में  क्या

 प्रगति  हुई  2

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :  परिवार  कल्याण  घिभाग  की  प्रमुख  स्कोमें  शिशु

 मातृ  एवं  बाल  स्वास्थ्य  परिचर्या  चिकित्सा  एवं

 पराचिकित्सा  कर्मचारियों  को  परियार  नियोजन  तरीकों  के  बारे  में

 प्रशिक्षण  और  शिक्षा  एवं  सम्प्रेषण

 निधियां  रिलीज  करने  संबंधी  एक  राज्यवार  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता

 नमूना  पंजीयन  1995  के  अनुसार  जन्म-दर  41.7

 (1951-61)  से  कम  हो  कर  28.3  हो  गई  है  tee  बदल  ली  घलक्‍  लक  लीन  नी  न  न  न  न  न्‍ननअनन  आन  न  न  नन  न्‍स्‍  न हवन

 विवरण

 राज्य/संध  राज्य  केन्द्रीय य॒
 के  माध्यम  प्रावधान  के

 से  अंतर्गत  राज्य

 को  उपलब्ध  सरकारों  को

 कराई  गई  उपलब्ध  कराई
 निधियां  गई  निधियां

 ।.  2  3  4...  $

 आंक्ष  प्रदेश  13117.18.  532.33  "  13649.51

 2.  असम  4007.94  112.85_  4120.79

 3...  बिहार  11898.21._  430.43.._  12328.64

 4...  गुजरात  5535.0।  847.99  6383.00

 5.  हरियाणा  3084.78  285.43  3370.2!

 6...  हिमाचल  प्रदेश  1963.62  101.19  2064.81

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  1499.26..  75.58.  1574.84

 8.  कनटिक  7556.71  328.75  7885  .46

 9...  केरल  3465.11  223.12  3688  .23

 मध्य  प्रदेश  10118.63  1669.11.  11787.74

 11...  महाराष्ट्‌  12710.23  959.36 ©  13669.59

 12...  मणिपुर  723.85  46.36
 770.19

 -  13.  मेघालय  385.58  26.73  412.31

 14...  नागालैंड  336.79  33.54  370.33

 1s.  उड़ीसा  4364.97  421.87  4786.84

 16.  पंजाब  2989.22  531.15  3520.37

 17,  राजस्थान  9412.13  531.98  99.44.11

 18.  सिक्किम  451.90  .90  17.12  469.02

 19.  लमिलनादु  11533.23  545.40

 20.  त्रिपुरा  721.16  31.36  752.52

 21.  .  उत्तर  प्रदेश  21116.27  3761.77%  24878.04

 22...  पश्चिम  बंगाल  B1B8.18  339.52  8527.70

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  250.46  59.07
 309.53

 24.  गोवा  169.12  15.94  185.06

 25...  मिजोरस  241.81  16.08  257.89

 26...  पांडियेरी  172.32  10.61  182.93

 27...  दिल्ली  1862.15  198.17:  2060.32
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 जहां  तक  मुझे  जानकारी  परिवार  नियोजन  योजना  में  किसानों

 8.  अंडमान  व  निकोबार  > ह

 इीपसमूह  77.84  8.73  86.57
 को  प्रोत्साहन  के  रूप  मे  भूमि  देना  शामिल  नहीं  चुंकि

 ह  '  ा
 माननीय  सदस्य  एक  ऐसी  योजना  का  संदर्भ  दे  रहे  जो  राज्य  सरकार

 29...  चंडीगढ़  117.35  17.14  134.49  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  और  एक  ऐसे  विशेष  प्रश्न  का  संदर्भ

 30.  दादर  व  नगर  25.77  5.44  31.21  दे  रहे  जिसके  बारे  में  मैं  राज्य  सरकार  से  पूछदाछ  कर  सकता

 कि  क्या  ऐसा  प्रावधान  वहां
 31...  लक्षद्वीप  11.50  3.62  15.12

 32.  दमन  व  द्वीव  28.66  9.80  38.46  -

 138136.92  12197.54  150334.46

 #  इसमें  एफ  आई  एफ  पी  एस  को  प्रदाम  की  गई  निधियां  भी  शामिल

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  श्रीमान  अध्यक्ष  ग्रामीण  जनता

 में  परिवार  नियोजन  के  विषय  में  जागृति  पैदा  करना  सरकार  का  एक

 महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  है  और  होना  भी  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने

 मेरे  प्रश्व  का  जो  उत्तर  दिया  उसको  देखने  से  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि

 सरकार  की  इसके  बारे  में  कोई  चिन्ता  नहीं  मैं  जिस  संसदीय  क्षेत्र
 से  चुनकर  आया  उसके  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां

 पर  इस  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  के  लिए  और  इसमें  ज्यादा

 गरीबों  और  किसानों  को  भाग  लेने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु
 जो  भूमिहीन  किसान  या  मजदूर  उनको  यदि  इस  योजना  में  वे

 शामिल  तो  उनको  जमीन  देने  का  यबायदा  किया  लेकिन

 मुझे  सही  जानकारी  है  कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  जिनके  साथ  ऐसा

 वायदा  किया  गया  उनको  जमीनों  के  पटटे  आज  तक  नहीं

 मिले  हैं  जे  हर  अधिकारी  के  दरवाजे  पर  घूम  रहे  हमारे  पास

 भी  आ  रहे  लेकिन  उनको  इस  परिवार  नियोजन  के  कार्यक्रम  में

 भाग  लेने  के  लिए  और  उनको  सहायता  देने  के  लिए  जो  प्रस्तावित

 किया  गया  था  और  जो  वायदा  इस  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  के

 लिए  किया  गया  था  उनको  आज  तक  भामि  प्राप्त  नहीं

 इसलिए
 क्या

 माननीय  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  परिवार

 नियोजन  के  कार्यक्रम  को  जो  जानकारी  है  वह  नीचे  के  स्तर  तक

 कितनी  प्रभावी  क्‍योंकि  सेरी  जानकारी  के  अनुसार  आपका  यह

 कार्यक्रम  केवल  कागज  पर  ही  रह  गया  इसलिए  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  यह  कार्यक्रम  लागू  हो  रहा  है  या  नहीं

 इसकी  जांच  करवाई  यदि  हां  तो उसकी  रपट  क्‍या  है  और  यदि  नहीं

 करवाई  तो  क्या  इसकी  जांच  करवाने  व  इसको  समयबद्ध  कार्यक्रम

 घोषित

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  अध्यक्ष  इस  फेमिली  प्लानिंग

 प्रोग्राम  में  जमीन  देने  का  वायदा  किसने  किया  यह  में

 एक  स्कीम  है  जो  कि  असिस्‍्टेंस  के  साथ  खासरूप  से  बहां

 लगाई  गई  है  जिसको  राज्य  सरकार  वहां  इम्प्लीमेंट  कर  रही  लेकिन

 मैंने  जो  आंकड़े  दिये  हैं  उसमें  हमारा  बर्थ  रेट  काफी  गिर  रहा

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  अध्यक्ष  मेरे  सवाल  का  उत्तर

 नहीं  मिला

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  आपके  पहले  सवाल  का  जवाब  मैं  दे

 रहा  हूं  और  दूसरा  सवाल  यह  था  कि  हमारा  लक्ष्य

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  अध्यक्ष  मैंने  मंत्री  जी  स ेसाफ

 पूछा  है  कि  इस  कार्यक्रम  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  मेरे  संसदीय  क्षेत्र

 में  गरीब  लोगों  को  4  एकड़  भूमि  का  पटूटा  देने  का  जो  वायदा  किया

 गया  है  या  इसी  प्रकार  आपने  अपने  कार्यक्रमों  की  जो  जानकारी  दी
 थे  लागू  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  इसको  जांच

 करायेंगे  और  अगर  करायेंगे  तो कौन-कौन  से  कार्यक्रम  लागू
 आप  हमें  अपनी  समयबद्ध  कार्यक्रम  की  जानकारी  देने  की  कृपा

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  मैंने  आपको  जो  जवान  दिया  उसे

 मैं  फिर  दोहराता  उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  स्तर  पर  एक  स्कीम  जहां
 तक  मैं  जानता  हूं  जमीन  के  पटटे  देने  की  सुविधा  नार्मली  फैमिली

 प्लानिंग  प्रोग्राम  में  नहीं

 जी  राजेन्द्र  अग्निहोन्नी  :  प्रोत्साहित  करने  के  लिए

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  अगर  क्षेत्रीय  स्‍तर  पर  किसी  ने  राज्य
 सरकार  या  आप  क्षेत्र  में  कहा  है  तो  मैं  उसको  जांच  अगर
 उन्होंने  ऐसा  कहा  है  तो  हम  आपको  दूसरी  बात  आपने  कही
 है  कि  प्रोग्राम  मे ंसफलता  नहीं  मिल  रही  यह  बात  कुछ  हद  तक
 सही  है  लेकिन  हमने  कहा  था  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बर्थ  रेट
 2.1  से  लेकर  1.8  तक  चला  वह  अभी  1.93  पर  ऐसा
 कह  देना  कि  हमें  उसमें  कोई  सफलता  नहीं  यह  तो  गलत
 लेकिन  आपकी  यह  बात  सही  है  कि  1996-97  में  जो  टारगेट  जो
 प्रोजेक्शन  बह  हम  नहों  पा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि
 हमारी  जो  बर्थ  रेट  वह  गिर  रही  डेथ  रेट  भी  गिर  रही  है  लेकिन
 डेथ  रेट  ज्यादा  गिर  रही  डेथ  रेट  की  .9  का  जो  टारगेट  वह
 हम  एचीव  कर  चुके

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्नी  : आप  उसके  कारण  बताइये  और  उसकी
 जांच

 श्री  योगेन्द्र  अलध  :  हमारे  यहां  इन  प्रोग्राम्स  पर  तीन
 तरह  से  इवैलूएशन  होती  एक  रैपीड  सर्बे  करबाया  जाता
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 एक  टेक्नीकल  इवैलृएशन  करवाया  जाता  और  तीसरा

 एक  मंथली  मोनटरिंग  एक्टिवटी  होती  अगर  आप  चाहें  तो

 बह  रिपोर्ट  आपको  दे  सकता  मुझे  खुशी  है  कि  आपने  यह  सवाल

 पूछा

 श्री  राजेन्द्र  अग्निह्ोज्ी  : आप  कब  तक

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  अन्य  प्रश्नों  को  भी  लेना

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  हम  ये  निगरानी  रिपोर्ट  उसे  दे

 सकते  हैं  और  हम  उन  पर  उसका  परामर्श

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोन्नी  :  मेरा  दूसरा  सबाल  यह  है  कि  1955-56

 के  दौरान  जन्म  दर  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  का  लक्ष्य  क्या

 क्योंकि  आपने  जो  आंकड़े  प्रस्तुत  किये  मैं  इस  सदन  में

 यह  दाबा  करता  हूं  कि  यह  आंकड़े  गलत  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  उनको  पूरा  करने  के  लिए  आप  कौन-कौन  से  प्रभावी  कदम

 उठायेंगे  2

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  यदि  आप  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को

 देखें

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  में  1955-56  की  बाल  कर  रहा

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  1955-56  की  बात  इस  समय  करना

 व्यावहारिक  नहीं  |

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  मैं  1995-96  की  बात  कर

 रहा  मैंने  ठीक  कर  लिया

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  मार्च  1996  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  यह  प्रोजेैक्शन  थी  कि  जनसंख्या  बढ़ने  की  दर  1.81  प्रतिशत

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  आपका  लक्ष्य  क्‍या

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  लक्ष्य  को  बात  मैं  अभी  बत्ताता

 1995  में  1.93  प्रतिशत  पर  पहुंच  चुके  हैं  जबकि  1991

 में  2  प्रतिशत  से  ज्यादा  पर  लक्ष्य  में  यह  है  कि  हमने

 स्वामीनाथन  के  अंडर  एक  उच्चस्तरीय  एक्सपर्ट  कमेटी  बनाई

 जैसा  कि  आप  जानते  वे  बड़े  प्रसिद्ध  वैज्ञानिक  उन्होंने  कहा  कि

 आप  उन  प्रदेशों  में  टारगैट  नहीं  रखें  जहां  बहनों  के  माताओं  के

 लिए  पूरी  फैसिलिटी  नहीं  है  क्योंकि  स्थानीय  अफसर  लोग  उनको  तंग

 करते  उन्होंने  कहा  कि  आपके  फैमिली  प्लानिंग  प्रोग्राम  का  तरीका

 पार्टीसिपेशन  के  साथ  होना  लोगों  को  ऐजूकेट

 कोशिश  कीजिए  कि  वे  अब  इस  प्रोग्राम  में  डिपार्टमेंट  ऑफ

 फैमिली  प्लानिंग  बाले  टारगैट  नहीं  रखते  ।  इसलिए  योजना  आयोग

 प्रोजेक्शन  करता  जैसा  मैंने  हम  पूरा  प्रोजेक्शन  नहीं  पा  सके

 इसलिए  सन्‌  2000  के  प्रोजैक्शन  को  थोड़ा  बढ़ाना  1991

 18  1918  मौखिक  उफक्तर  6

 से  हमारी  बर्थ  रेट  काफी  कम  हुई  है  और  डैथ  रेट  का  टारगैट  तो  हम

 ऐचीव  कर  गए  ग्रोथ  रेट  थोड़ा  इसलिए  भी  बढ़ा  है  क्योंकि  डैथ  रेट

 का  एक  हजार  पर  नौ  का  जो  टारगैट  यह  हम  ऐचीव  कर  गए
 लेकिन  बह  उतना  नहीं  घटा  जितने  की  बात  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  हुई

 वैद्य  दाऊ  दवाल  जोशी  :  अध्यक्ष  यह  कहा  गया  है  कि

 चिकित्सा  के  मामले  में  ऐलोपैथी  टोटली  फेल  इसलिए  आपने  इस
 वर्ष  मलेरिया  के  नियंत्रण  के लिए  नामक  औषधि  की  ढाई

 करोड़  गोलियां  खरीदी  इसो  प्रकार  से  परिवार  नियोजन  के  मामले

 में  खाने  के लिए  माला-डी  के  अलाबा  कोई  दवाई  नहीं  ह ैऔर  वह

 शत्त-प्रतिशत  सफल  नहीं  इसलिए  आयुर्वेद  की  पीप्लायदि  योग

 नामक  जो  94  प्रतिशत  सफल  बनाई  मैं  मंत्री  जी  से

 जानना  चाहता  हूं  कि क्या  आप  इस  औषधि  का  प्रयोग  करने  का  आदेश

 आयुर्वेद  में  निम्बादी  लेल  के  नाम  से  पिच्छू  बनाया  क्या  इन

 दोनों  फार्मूलों  को  परिवार  नियोजन  विभाग  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार

 है  और  ऐलोपैथी  के  कोई  दवाई  नहीं  क्या  यह  स्वीकार  करने

 को  तैयार

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  अध्यक्ष  कन्ट्रासैपटिव  रिसर्य

 के  लिए  हमारा  काफी  अच्छा  प्रोग्राम  चल  रहा  उसमें  नैशनल

 इंस्टीटयूट  ऑफ  इमुनोलौजी  से  नीम  के  क्लीनीकल  ऑयल  चल  रहे

 हैं  और  भी  कई  प्रोग्राम्स  यदि  माननीय  सदस्य  चाहेंगे  तो  मैं  उनको

 बताउंगा  चूंकि  उन्होंने  आयुर्वेद  ड्रग्स  के  बारे  में  कहा

 वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  पीप्लायाटि  योग  पर  भी

 उसका  तो  94  परसेंट  रिजल्ट

 जी  योगेन्द्र  अलधय  :  उसकी  मैं  तहकीकात  हम

 साइंस  और  टैक्नोलोजी  मिनिस्टर  को  भी  क्योंकि  उनके  यहां  भी

 आयुर्वेदिक  ड्रग्स  के ऊपर  काफी  संशोधन  हो  रहा  एक  बार  उन्होंने

 आपको  बताया  था  कि  एक  मैमोरी  प्लस  ड्रग  भी  आई  उनसे  हम

 इस  बात  की  तहकीकात

 कुमारी  उमा  भारती  :  माननीय  अध्यक्ष  मुझे
 आपके  माध्यम  से  अपने  सवाल  के  तीन  थे  भी  बहुत  छोटे-छोटे

 तीन  सेंटेसेंज  में  पूछने  जनसंख्या  इस  देश  की  सबसे  बड़ी  समस्या

 यह  निर्विवाद  रूप  से  सबको  स्वीकार्य  जनसंख्या  की  समस्या  का

 निवारण  हम  नहीं  कर  पाये  हैं  लो उसका  एक  मुख्य  कारण  देश  की

 अल्पसंख्यकवाद  और  तुष्टीकरण  की  राजनीति  भी  इन  सब  चीजों

 को  परे  रखकर  मैं  सिर्फ  तीन  सवाल  तीन  सेंटेंसेज  में  जैसे  चोन

 ने  कठोर  कानून  जनसंख्या  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  क्या  इस
 प्रकार  के  कठोर  कानून  का  प्रावधान  करने  के  बारे  में  सरकार  वियार

 कर  रही  दूसरे  जमीन  देसे  की  बात  जो,राजेन्द्र  जी  ने  बह  उत्तर

 प्रदेश  में  ही  नहीं  बल्कि  मध्य  प्रदेश  में  भौंक्रही  गई  ज  तीसरी

 पुरूषों  के  आपरेशन  हो  जाने  के  बाद  भी  कई  जगह  पर  स्ट्रियों  के
 पैदा  उनके  लिए  बड़ी  शर्मनाक  स्थिति  हुई  और  ऐसे  मध्य  प्रदेश
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 लाखों  कंसेज  हुए  क्या  इसकी  जानकारी  मंत्री  महोदय  के  सामने  है  ?
 ये  तीन  बातें  मुझे  रखनी  इनका  उत्तर

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  सभापति  भारंत  की  पोपुलेशन
 पॉलिसी  का  ड्राफ्ट  का  स्टेटमेंट  मैंने  आपक्ते  सामने  पिछले  सप्ताह

 टेबल  किया  उसमें  हम  यह  चाहेंगे  कि  माननीय  सदस्य  हमको

 ज्यादा  से  ज्यादा  अपने  सुझाव  क्‍योंकि  जैसा  आपने  उसममें

 सारे  देश  के  लिए  एक  यूनानिमस  एप्रोच  निकालना  बहुत  जरूरी

 कूमारी  उमा  भारती  :  आप  चीन  के  कानुन  पढ़िये

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  मैं  चीन  को  बात  ही  कर  रहा  उसमें

 हम  जो  कोअर्शन  है  या  फोर्स  उसके  खिलाफ  हमारे  फैमिली

 प्लानिग  प्रोग्राम  का  यह  प्रयत्म  है  क्रि  हमारे  समाज  हमारी  पंचायतों

 हमारे  गांवों  हमारे  नॉन  गवर्नमेंटल  आर्गेनाइजेशंस

 पोलिटिकल  पार्टीज  को  हम  इन्योल्य  तब  यह  एक  नेशनल

 मृजमेंट  चीन  का  जो  प्रोग्राम  जे  भी  कुछ  हद  तक  अपने  प्रोग्राम

 को  बदल  रहे  अब  जे  भी  फोर्स  की  कम  बात  कर  रहे  हैं  ओर  हम

 फोर्स  को  एक  अच्छा  तरोका  नहीं  कुछ  बिशेषज्ञों  का यह  कहना

 है  कि  जब  हमने  बहुत  ज्यादा  कोअर्शन  चलाया  तो  उस  जमाने  में

 मेल  स्टलांइजेशन  कम  हो  इसलिए  हम  यह  चाहते  हैं  कि

 एजुकेशन  के  प्रचार  के  साथ  और  कम्युनिकेशन  के  हमारी
 पंचायती  संस्थाओं  और  हमारे  लोगों  को  मिलाकर  इस  प्रोग्राम  को

 इम्प्लीमेंट

 कुमारी  उमा  भारती  :  इसमें  बहुत  जरूरी  दो  बालें  छूट
 जमीनों  के  वायदे  मध्य  प्रदेश  में  भी  किये  गये  और  आपरेशन

 बहुत  संख्या  में  असफल  भी  जिसमें  महिलाओं  को  समाज

 परिवार  मौहल्ले  में  बहुत  शर्मनाक  स्थिति  का  सामना  करना

 क्या  ऐसे  केसेज  आपके  सासने  आये  हैं  और  अगर  नहीं

 हैं  तो  हम  नोटिस  में  लाएंगे  तो  आप  कार्रवाई  करेंगे  यह  मैंने  पूछा

 श्री  योगेन्द्र  अलध्य  :  जमीन  की  बात  जो  आप  कह  रही
 मैंने  तो अभी  तक  इसके  बारे  में  नहीं  सुना  और

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  : आप  भी  उत्तर  प्रदेश  के  बाहर  के  नहीं

 आपको  सब  जानकारी

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  हमारा  जो  डिपार्टमेंट  बह  भी  कहता

 है  कि  उनके  पास  कोई  ऐसी  इन्फोर्मेशन  नहीं  है  कि  जमीन  के  बायदे

 किये  फिर  भी  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  हम  यह  में  उसका

 पता

 कुमारी  उमा  भारती  :  जो  आपरेशन  असफल  हुए  उनक॑  बारे

 में  तो आप

 अध्यक्ष  :  आप  पता  लगा  कर  माननीय  सदस्थो  को  बला

 सकते

 9  1996  मोरिब्रक  उत्तर  ह

 नैदानिक  परीक्षण

 चु

 #242,  श्री  हननान  मोल्लाह  :

 श्री  उधव  बर्मन  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 रा  बे
 नियंत्रणाधीन

 ड  .
 क्या  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  सफदरजंग  अस्पताल  तथा

 अन्य  अस्पतालों  द्वारा  मरीजों  को  रोगों  क॑  निदान  हेतु  आधुनिकतम
 परीक्षण  कराने  के  लिए  अन्यत्र  भेजा  जा  रहा

 क्या  सफदरजंग  अस्पताल  तथा  अन्य  सरकारो  अस्पतालों

 लेबोरेट्री  मेडीसिन  बिभाग  द्वारा  नैदानिक  परीक्षण  नहीं  किए  जा  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  इन  अस्पतालों  द्वारा  विभिन्‍न  प्रकार  के  परीक्षण  हंतु
 हजारों  रुपये  मूल्य  के  नैदानिक  परीक्षण  संबंधी  उपस्करों  के  क्रयादेश

 दिए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इन  अस्पतालों
 में  परीक्षण  संबंधी  उक्त  उपस्करों  की  संभावित  उपयोगिता  क्‍या  है  2?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 तथा  घिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र

 :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया

 विवरण

 सरकारी  अस्पतालों  में  बहुत  सारे  नैदानिक  परीक्षण  किए
 जाते  तथापि  कुछ  जटिल  परीक्षणों  जैसे  एम  आर

 टार्च  थायराइड  स्कैनिंग  आदि  के
 निदान  क॑  संबंध  जिसके  लिए  सरकारी  अस्पतालों  में

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  रोगियों  को  जांच  कराने  के  लिए  अन्य
 अस्पतालों/संस्थानों  में  भेजा  जाता

 सफदरजंग  अस्पताल  का  प्रयोगशाला  चिकित्सा  विभाग
 परीक्षण  कर  रहा  औसतन  35000  परीक्षण  प्रतिमाह  किए  जाते
 इसी  प्रकार  अन्य  अस्पताल  भो  अनेक  प्रकार  के  नैदानिक  परीक्षण  कर
 रहे

 यह  प्रश्न  नहीं

 और  एलिसा  तकनोक  पर  आधारित  द्रुत  परीक्षण
 अर्थात  एड्स  का  पता  लगाने  के  बिभिन्‍न  गम्भीर  रोगों  क॑  शीघ्र
 प्रयोगशाला  निदान  के  लिए  रक्त-गैस  एनालाइजर
 आदि  को  नैदानिक  किटें  प्राप्त  की  जा  रहो  उपयोगिता  का  प्रबोधन
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 किया  जाता  है  और  सामान्यतया  अलग -  अलग  ब्रिभागों  द्वारा  प्रस्तावित

 अपेक्षाओं  का  ध्यान  रखा  जाता

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  अध्यक्ष  इस  ब्रिवरण

 में  सरकार  द्वारा  तर्तमान  अनियमितताओं  तथा  जनता  की  कठिनाइयों

 को  नकारा  गया  इस  संबंध  में  समाचार  में  काफी  खबरें  छपी  जब

 कभो  आप  अपने  मरीज  कं  साथ  अस्पताल  जाते  आपको  भी  ऐसा
 ही  अनुभव  आप  जानते  हैं  कि  पहले  क्लीनिकल  टैस्ट  कम

 ऋरवाया  जाता  पहले  डाक्टर  मरोज  का  अपने  अनुभत्र  से  इलाज

 करते  लेकिन  अब  सभो  डाक्टर  एक  नेदानिक  परोक्षण  को  रिपोर्ट

 मांगते  उक्त  परोक्षण  को  लागत  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही

 यह  आम  आदमो  को  क्षमता  से  बाहर  जा  रही  निजी  संगठन

 हर  जगह  अस्पतालों  के  इर्द  गिर्द  फैले  हुए  हैं  और  त्रे  स्थिति  का  फायदा

 उठा  रहे  यहां  तक  कि  काफी  हद  तक  ये  लोगों  का  शोषण  भी  करतें

 यह  भो  खबर  है  कि  राजधानी  दिल्लो  के  अस्पतालों  में  यहां  तक

 कि  लाखों  रुपय  के  उपकरणों  का  भी  परीक्षण  क्र  लिए  प्रयोग  नहों  किया

 जाता  बल्कि  डाक्टर  मरीजों  से  बाहर  से  परीक्षण  करवाने  के  लिए
 कहते  हो सकता  है  कि  उन्हें  इन  निजी  अस्पतालों  से  कुछ  कमीशन

 मिलता  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  तरह

 के  तथ्यों  स ेअबगत  है  ओर  यदि  तो  ऐसे  मामलों  में  सरकार  ने  क्या

 क्रार्यवाही  की

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  अध्यक्ष  भारत  सरकार  के

 अस्पतालों  में  काफी  परोक्षण  निःशुल्क  किए  जाते  वास्तव

 सफदरजंग  अस्पताल  पिछले  वर्ष  1४.9  लाख  टेस्ट  किए  गये

 प्रयोगशाला  औषधि  तथा  जोब  रसायन  विज्ञान  विभागों  में  8.36  लाख

 टैस्ट  किए  गये  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  सही  है;कि
 अथवा  कैट  स्कैन  जैसे  कतिपय  परीक्षणों  में  कुछ  थोड़ी  सी

 फोस  ली  जाती  अधिक्रांश  परीक्षणों  के  लिए  यह  100  रुपये

 लेकिन  कैट  स्कैन  परीक्षण  के  लिए  यह  500  रुपये  लेकिन  वहां  भो

 अस्पताल  के  चिकित्सा  अधीक्षक  छात्र  मामलों  में  इसे  माफ  कर  सकते

 हैं  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  वहां  बहुत  गरीब  व्यक्त  कतिपय

 परीक्षण  करवाने  बहां  जाते  इसलिए  चिकित्सा  अधीक्षक  ऐसे

 मामलों  इसे  माफ  कर  देना  एक  जीमार  व्यक्ति  को  सरकारी

 अस्पताल  से  बाहर  कंबल  इसलिए  नहीं  जाने  देना  चाहिए  कि  उसके

 पास  पैसा  नहों  यदि  डाक्टरों  द्वारा  अनिग्रमितताएं  करने  संबंधो  कोई

 विरोष  आरोप  और  यदि  माननोय  सदस्य  मुझे  इसका  ब्यौरा  प्रदान  करें

 तो  में  अवश्य  ही  इसको  जांच  करवाऊंगा  क्‍योंकि  एक  डाक्टर  द्वारा

 एक  मरीज  को  इस  तरह  का  परामर्श  देमा  बहुत  गलत  एक

 डाक्टर  का  कमीशन  क॑  लिए  एक  मरीज  को  किसी  अन्य  प्रयोगशाला

 में  भेजना  चिकित्सा  आचार  संहिता  के  विरूद्ध  यदि  कोई  विशेष

 मामले  हैं  तो  मैं  माननाय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उनके  बारे

 में  मुझे  में  उन  मामलों  की  जांच

 श्री  हननान  मोल्लाह  :  स्टेट्समैंन  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 है  कि  एक  रिपोर्टर  न ेसफदरजंग  अस्पताल  में  कुछ  पूछताछ  को
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 प्रश्न  यह  है  व ेकतिपय  त्रीमारियों  के  निदान  के  लिए  किटस  खरीदते
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  35

 जैसे  कि  कार्सिनोमा  तथा  फोटो  प्रोटीन  का  पता

 सो  15-9  तथा  सी  के  लिए  किटस

 खरीदी  जाती  है  ओर  उसके  बावजूद  क्या  उन  किटस  का  अस्पतालों
 में  प्रयोग  नहों  क्रिया

 रिपोर्ट  में  उन  परीक्षणों  करा  उल्लेख  किया  गया  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इससे  अबगत  है  अथवा  क्या  सरकार  इस
 संबंध  में  जांच  करेगी  और  दोषो  लोगों  को  टंड

 श्री  योगेन्द्र  मलघ  :  चूंकि  यह  एक  विशिष्ट  आरोप  में

 इसको  जांच

 कूमारी  मसता  बनर्जी  :  आप  कृपया  इस  मामले  की  जांच  करे

 क्योंकि  यह  मामला  श्री  रूत्रिन्द्र  बन्दोपाध्य  से  संबंधित

 अध्यक्ष  महोदय  :  ममता  मैंने  आपको  इसको  अनुमति  नहीं

 दी

 श्री  उधव  बर्मन  :  उत्तर  में  मंत्री  जी  न ेकहा  है  कि

 रैपिड  डायगनोशिस  आफ  हैपाटाइटिस  थायराइड  स्केमिंग

 आदि  परीक्षणों  क॑  लिए  सुविधाएं  यहां  तक  कि  सफदरजंग  जैसे  मुख्य
 अस्पताल  तथा  अन्य  सरकारी  अस्पतालों  में  भी  उपलब्ध  नहीं  यह
 देखा  गया  है  कि  चिकित्सा  देखभाल  तथा  परीक्षणों  की  लागत  में

 वृद्धि  हो  रही  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मंत्री  जी

 अस्पतालों  में  ऐसे  परीक्षणों  की  व्यवस्था  करेंगे  और  उसके  लिए  क्‍या

 सरकार  इस  संबंध  में  आवश्यक  उपाय  कर  रहो  यहां  तक  कि

 दिल्ली  में  भी  सफदरजंग  जैसे  प्रमुख  अस्पताल  में  ऐसी  सुविधाओं  का

 अभाव  मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  निर्वाचित  होकर  आया  हूं  और  वहां
 सरकारी  अस्पतालों  में  भी  चिकित्सा  सुविधाओं  का  अभाव  इस
 सभी  को  देखते  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार

 अस्पतालों  में  आसान  परीक्षण  सुविधा  की  व्यवस्था  करेगी  और  क्या

 सभी  सरकारी  अस्पतालों  को  आवश्यक  उपकरणों  की  आपूर्ति  की

 जायेगी  ताकि  आम  आदमी  को  आसानी  से  चिकित्सा  सुविधायें  उपलब्ध

 हा  .

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  इन्हों  कारणों  से  कुछ  विशेष  परीक्षणों

 के  लिए  कुछ  थोडो  सी  फोस  लगायी  गई  जैसाकि  मैंने  कहा  है  कि

 कुछ  मामलों  में  चिक्रित्सा  अधीक्षक  किन्‍्हों  प्रावधानों  के  तहत  फीस

 माफ  कर  सकता  नौवों  योजना  में  हम  अबश्य  ही  योजना

 आयाग  से  प्रस्ताव  करेंगे  कि  अस्पतालों  में  परीक्षण  सुविधाओं  को

 यथोचित  रूप  से  सुदृढ़  किया  वास्तव  इस  संबंध  में  उपाय

 किये  जा  रहे
 ॥

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  सरकार  ने  देश  के  चार  महानगरों  में  कंन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना
 के  अन्तर्गत  आने  बाले  व्यक्तियों  को  भी  निजी  अस्पतालों  में  इलाज
 करवाने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  यदि  तो  इस  निर्णय

 के  क्‍या  कारण  हैं  7 3111  ।  8  /
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 श्री  योगेन्न  अलध  :  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि

 सरकारी  अस्पतालों  में  अथजा  सरकारी  क्षेत्र  से  बाहर  चुने  गये

 अस्पतालों  में  सीमित  सुविधाओं  को  देखले  एस  कार्ड

 धारकों  को  निर्धारित  इलाज  करवाने  की  सुविधा  प्रदान  की  गई  है  जिनके

 लिए  सुस्थापित  दरों  के  अनुसार  पुनर्भुगतान  किया  जाता

 श्री  रूप  चन्द  पाल  :  मेरा  प्रश्न  भिन्‍न  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि

 क्‍या  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  कार्ड  धारक

 चार  महानगरों  में  प्राइवेट  इलाज  सुनलिधा  के  अधिकारी  क्‍या  यह

 निर्णय  निर्णय

 ओम  पाल  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  महानगरों  के  बारे  में  तो  आपने  बता  दिया  लेकिन

 अस्सी  प्रतिशल  जनता  गांवों  में  निवास  करती  क्‍या  आपने  उनके

 लिए  कोई  सेंटर  बनाया  है  जहां  उनका  परीक्षण  हो  सके  और  दूसरा
 प्रश्न  यह  है  कि  दिल्ली  के  बारे  में  आपने  कह  दिया  लेकिन

 उत्तर  प्रदेश  में  तो एक  भी  अस्पताल  ऐसा  नहीं  है  जहां  नियमितता

 बरती  जा  रही  सब  जगह  अनियमिततायें  बढ़ती  जा  रही
 तीन-तीन  साल  से  डिसपैंसरीज  में  डाक्टर्स  नहीं  पहुंचते  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  याहता  क्या  आप  इसकी  जांच  कराकर  दोषियों
 को  दंड

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  अध्यक्ष  दिल्ली  को  छोड़कर
 हैदराबाद  और  कलकत्ता  में  और  जैसा  कि  मैंने  महानगरों  के

 बारे  में  उल्लेख  किया  कुछ  प्राइवेट  अस्पतालों  को

 के  अन्तर्गत  मान्यता  प्रदान  की  गई  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  अभी

 जो  ढांचा  उसमें  टैस्टिंग  के  लिए  डिस्ट्रिक्ट  लैवल  पर  या

 रैफरल  हास्पिटल्स  में  कंसेज  भेजे  जाते  अभी  प्राइमरी  हैल्थ
 सैन्टर्स  में  या  गांव  के  स्तर  पर  एडवांस  टैस्टिंग  की  फैसिलिटीस  नहीं

 ओम  पाल  सिंह  निडरਂ  :  जिला  अस्पताल  में  कभी  डाक्टर

 नहीं  आता  कभी  बिजली  नहीं  आती  है  और  कभी  उपकरण  खराब

 होता  मैं  जानना  चाहता  इस  बारे  में  क्‍या  व्यवस्था

 जी  योगेन्द्र  अलध  :  अध्यक्ष  हम  इसकी  कोशिश

 करते  हैं  कि  इसको  मोनिटर  करें  और  राज्य  सरकारों  को  इस  बारे  में

 इन्फार्मेशन  भेजते  क्योंकि  खास  कर  सैन्ट्रली  स्पान्सर्ड  स्कीम्स  में  जब

 हमें  पता  चलता  है  कि  हास्पिटल्स  में  डाक्टर  नहीं  है  या  दवायें  नहीं

 तो  हम  इसका  निवारण  करने  की  कोशिश  करते  एक  स्टेट

 लैबल  हैलथ  सिस्टम  के  लिए  और  फैसिलिटीज  को  बढ़ाने  के  लिए
 स्कीम  हास्पिटल्स  की  ली  जा  रही  अभी  आश्ध्र

 पंजाब  और  कर्नाटक  में  उसको  इम्पलीमेंट  किया  जा  रहा

 /

 कुमारी  मसता  बनर्जी  :  मैं  आपकी  बहुत  आभारी  हूं  कि

 आपने  मुझे  इस  प्रश्न  की  अनुमति  प्रदान  की

 9  1996  मौखिफ  उत्तर  12
 श््द

 पंजाब  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य  राज्यों  में  केन्द्र  सरकार

 के  अस्पताल  है  लेकिन  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  सथा  पूर्वी  क्षेत्रों  में  केन्द्र  सरकार

 का  कोई  अस्पताल  नहीं  नैदानिक  परीक्षण  के  लिए  कोई  सुविधा

 उपलब्ध  नहीं  बहां  राज्य  सरकार  के  अस्पतालों  में  गरीब  लोगों  के

 लिए  यहां  तक  कि  जेलुसिल  भो  उपलब्ध  नहीं

 इलाज  के  लिए  उन्हें  अरूणाचल

 त्रिपुरा  से  कलकत्ता  होकर  चेन्नई  अथवा  दिल्ली  आना

 होता  इन  सात  राज्यों  में  रोगियों  के  लिए  विशेषकर

 किडनी  ट्रांसप्लांटेशन  तथा  सर्जरी  के  लिए  बहुत  धन  खर्च  करना  पड़ता

 अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कृपया  इस

 मामले  की  जांच  करें  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  तथा  पूर्वी  क्षेत्रों  में  जहां  केन्द्र

 सरकार  के  अस्पतालों  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  वहां  केन्द्र  सरकार

 के  अस्पतालों  की  तुरन्त  स्थापना  की  जाये  जिनमें  सभी  अवसंरचनात्मक

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराई

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  जैसाकि  माननीय  सदस्य  जानते

 पूर्वोत्तर  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  में  हमारे  पास  कुछ  बहुत  पुराने  तथा  कुछ

 बहुत  अच्छे  अस्पताल  उदाहरण  के  लिए  जोरहाट  तथा  डिब्रृगढ  में

 जिनकी  दशकों  से  लम्बी  परम्परा  लेकिन  यदि  इन  सुविधाओं  की

 किसी  पुनरीक्षा  की  आवश्यकता  है  ...

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  इसकी  आवश्यकता  वहां  कुछ
 भी  उपलब्ध  नहीं  बहां  कोई  उपकरण  उपलब्ध  नहीं

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि
 शिलांम  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्नातकोत्तर  अध्ययन  तथा  अनुसंधान  के

 लिए  एक  संस्थान  की  स्थापना  की  जा  रही

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  संस्थान  केवल  एक  है  जबकि  राज्य  सात
 -

 कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  केन्द्र

 कै

 7४243.  श्री  शिवराज  सिंह  :

 श्री  राठवा  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिभिन्‍न  राज्यों  विशेषकर  गुजरात  में
 ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  अब  तक  क  र्यरत  कष्ठ  रोग

 -  उन्मूलन  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  खोले  गए  ऐसे  केन्द्रों  की  संख्या
 कितनी
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 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इन  केन्द्रों  को  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सहायता  राशि  का  राज्य-बार  और  वर्ष-बवार

 ब्यौरा  क्‍या

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  क्ृष्ठ  रोगियों  को
 लाभ

 इस  संबंध  में  अब  विशेषकर  गुजरात  में  हुई  प्रगति

 का  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍न्ययन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकौ  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 '
 विवरण

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 केन्द्र  कार्य  कर  रहे  हैं  :-

 1...  कुष्ठ  नियंत्रण  संशोधित  नियंत्रण  एकक  780

 2.  शहरी  कुष्ठ  केन्द्र  906

 3...  शिक्षा  और  उपचार  केन्द्र  5747

 अस्थाई  अस्पताल  वार्ड  289

 5.  चलते  फिरते  कुष्ठ  उपचार  एकक  ।  350

 गुजरात  के  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 कुृष्ठ  उन्मूलन  केन्द्र  इस  प्रकार  है  :--

 एकक  ग्रामीण  क्षेत्र  आदिकासो  क्षेत्र

 कुृष्ठ  नियंत्रण  एकक/संशोधित

 कुष्ठ  नियंत्रण  एकक  11  10

 अस्थाई  अस्पताल  वार्ड  2  5

 सर्वेक्षण  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  केन्द्र  200  ।4

 शून्य

 1995-96  के  दौरान  संघीय  सरकार  द्वारा  राज्यवार  प्रदान

 की  गई  नकद  सहायता  की  धनराशि  अनुबंध  में  सलंग्न

 इसके  आवश्यकताओं  के  अनुसार  सभी  राज्यों  को

 कृष्ठ-रोधी  औषधों  की  आपूर्ति  की  गई  जिला  कुष्ठ  सोसाइटियों  के

 धन  विमुक्त  कर  दिया  गया

 और  देश  में  1995-96  के  दौरान  ठीक  किए  गए  कुष्ठ

 रोगियों  की  संख्या  6,13,141  है  जिनमें  गुजरात  में  ठीक  करिए  गए  10748

 रोगी  भी  शामिल
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 अनुबंध

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  1995-96  के  दौरान  केन्द्रीय

 सहायता  को  विमुक्त  की  गई  धनराशि

 रुपये

 राज्य/संघ राज्य  क्षेत्र

 ता

 ..  बिमुकत  की  गई

 धनराशि

 1995-96

 2
 जज

 3...

 1.  आंध्र  प्रदेश  195.50

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  18.50

 3.  असम  20.00

 4...  बिहार  111.50

 5...  गोवा  0.44

 6.  गुजरात  16.00

 7.  हरियाणा  7.00

 8...  हिमाचल  प्रदेश  7.00

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  4.45

 10.  कर्मटक  103.00

 ।  केरल  76.00

 12.  मध्य  प्रदेश  129.75

 13.  महाराष्ट्र  16.00

 14...  मणिपुर  5.50

 15.  मेघालय  7.93

 16.  मिजोरम  18.00

 17  नागालैंड  7.00

 18.  उड़ीसा  158.75

 19.  पंजाब  21.00

 20...  राजस्थान  29.00

 21.  सिक्किम  20.00

 22...  तमिलनाडु  114.00

 23.  त्रिपुरा  19.00

 24...  उत्तर  प्रदेश  82.62.

 25...  पश्चिम  बंगाल  95.00

 26.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  7.00

 27...  चंडीगढ़  0.50

 28...  दादर  व  नगर  हवेली  1.00
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 29...
 दमन  ख द्रोष  3.00

 30...  दिल्‍ली  0.50

 3।..  लक्षद्वांप  2.06

 32...  पांडिचेरी  2.50

 ्एआषज्क्मा
 ः

 प्रात्ञा

 .

 करेनद्रोय  क्षेत्र  ery

 क्रलयोग..........रयय

 श्री  शिवराज  सिंह  :  अध्यक्ष  माननाय  मंत्रों  जी  ने  उत्तर

 मं  बताया  है  कि  वर्ष  1995  में  34  करोड़  रुपए  कष्ट  रोगो  उन्मुलन  पर

 बर्च  किए  लेकिन  आज  भी  हम  देखते  हैं  क्रि  शहरों  में  हाथ  में

 ऋटोरा  लेकर  बोभत्स  स्थिति  में  और  गांबों  में  दर  भटकले  हुए  कृष्ठ
 रागा  पाए  जाते  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ये  तिरस्कृत  दृष्टि  स ेऔर

 घृष्णा  के  भाव  से  देखे  जाते

 मैं  माननोय  मंत्रो  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ग्रामीण  क्षोत्रों

 में  एस  कृष्ठ  रोग  को  दुंढ॒  पहचान  कर  उनका  इलाज  करखाने

 उनको  कऋष्ठ  रोग  के  केन्द्र  में  ले  जाने  को  सरकार  ने  व्यत्रस्था  को  है  ?

 अध्यक्ष  जैसे  पल्‍स  पॉलियों  क॑  लिए  भो  हमने  इसलिए  बच्चों  को

 दवाई  पिलाई  है  कि  भत्रिष्य  में  उनको  पोॉलियों  न  बैसे  हो  भत्रिष्य

 में  कुष्ठ  रोग  ने  हो इसकं  लिए  बच्यपन  म॑  हो  बच्चों  को  बह  दवाई  पिलाई

 जाए  ताँकि  भविष्य  में  कृष्ठ  रोग  न  क्या  एसा  कोई  अनुसंधान  हुआ
 है  2  क्‍या  ऐसा  कोई  इलाज  करने  की  सरकार  को  कोई  योजना

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  जेसाकि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  ऋष्छठ
 रोग  कं  लिए  हमारे  पास  जिला  स्तरोय  कार्यक्रम  वास्तत्र  में

 इलाज  बहुत  प्रभावशाली  है  तथा  कष्ठ  रोग  में  काफो  कमी  आई

 माननीय  सदस्य  जानत  हैं  कि  टस  वर्ष  पहले  भो

 क॑  चेयरमैन  के  नाते  मैंने  इस  कार्यक्रम  की  जांच  को

 मुझ  इसक  बारे  में  कुछ  मालमु  जब  मैंने  इन  दवाइयों  को  बात  को

 है  मैंने  उनको  कीमत  भी  बताई

 यह  तथ्य  है  कि  भारत  में  ऋष्ठ  रोग  के  मामलों  में  काफो  क्रमी

 आई  हमारे  पास  जिला  स्तराय  कार्यक्रम  है  लथा  स्वैच्छिक्र  संगठन

 भो  इसमें  शामिल  मेर  ख्याल  से  250  से  भो  अधिक  स्वैच्छिक

 संगठन  इसमें  शामिल  जिन  क्षत्रों  मं  यह  राग  ज्यादा  पाया  जाता  है

 वहां  ऐसे  सामलों  पर  नजर  रखना  और  एसे  मामलों  का  पता  लगाना

 भी  इस  कार्यक्रम  का  हिस्सा  माननोय  सदस्य  से  मेरा  आग्रह  हैं  हम

 इस  कार्यक्रम  में  अच्छी  प्रगति  करने  क्री  ओर  अग्रसर  है  ताकि  इस  सदा

 ०  1996:  मौखिऋ  16

 के  अंल  सक्र  हम  इस  योगमारी  पर  काबू  पा  लेकिन  यदि  कुछ

 विशिष्ट  सुझाव  है  तो  आप  उन्हें  दे  सकते  उदाहरण  के  तौर  पर  में

 जानता  हूं  कि  माननोय  सदस्य  मरे  राज्य  गुजरात  से  राज्य  में  ऐस

 जिले  हैं  जहां  यह  समस्या  यबहुधा  पाई  जातो  है  लेकिन  मेरे  त्रिचार  से

 इन  जिलों  में  भी  ऋछ  प्रगति  हुई

 श्री  शिवराज  सिंह  :  माननाय  अध्यक्ष  वर्ष  ०५-१6  म

 मध्य  प्रदेश  में  कष्ठ  राग  के  उन्मुलन  के  लिए  129  लाख  रुपए  से  ज्यादा

 खर्च  किए  गए  में  माननीय  जो  से  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  रुपए

 स्वयं  सेजी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  खर्च  क्रिए  गए  हैं  या  सरकार  ने  स्थयं

 उन  कंन्द्रों  मे ंखर्च  किया  यह  पैसा  कहां-कहां  खर्च  हुआ  है  इस  बार

 में  माननीय  मंत्री  जो  जानकारों

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  यह  खार्चा  ज्यादातर  जो  डिस्ट्रिक्ट
 लेबल  संेटर्स  बे  हालांकि  ऋलेक्टर  क्र  अंदर  है  उनके  पास

 आटोनोमी  लक्तिन  यह  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रम  तो

 ज्यादातर  खर्चा  सरकारों  सूत्रों  से  हो  होता

 श्रीमती  भावनानेन  देवराज  भाई  चिखलिया  :  माननीय  अध्यक्ष

 मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पुछना  चाहतो  आपने  बताया

 है  कि  गुजरात  क॑  10,748  रोगियों  को  ठीक  किया  है  और  पूरे  देश  क॑

 6  लाख  ।3  हजार  ।4।  रोगियों  को  ठोक  किया  में  आपसे

 जानना  चाहूुंगी  कि  गुजरात  के  कुल  रोगी  कितने  जिसमें  कि  आपने

 10,748  रोगियों  क्रो  ठोक  दूसरी  बात  यह  है  कि  गुजरात  में  चार

 करोड़  को  जनता  आपने  बताया  है  कि  वहां  स्थाई  अस्पताल  बार्ड

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दो  हो  हैं  तो  क्या  आप  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐस  वार्ड

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  ग्रामांण  क्षेत्रों  मे ंएलसायूस  बलसार्ड  में

 दो  सुरत  भडूच  पंचमहल  में  और  जूनागढ़  में  एक

 एमएलसीयूस  पंचमहल  में  एक  बनातखेड़ा  में  एक  मेहलाणा  और

 भावनगर  में  एक  सिर्फ  जो  टेम्परेरों  होस्पिटलाइजेशन  वार्ड  हैं  तर

 ग्रामाण  क्षेत्रों  म॑  दो  हैं  लेकिन  लिप्रसी  क॑  अपने  सेंटर्स  बे  गुजरात  में

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काफी  सारे

 गिरिजा  व्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  कुष्ठ  रोग  के  निवारण
 का  कार्यक्रम  तब  तक  अधूरा  जब  तक  कृष्ठ  रोगियों  कं

 पुनस्थापन  काने  व्यवस्था  नहीं  को  अस्पतालों  में  जाने  पर  रोगियां

 का  एक  हो  सबाल  होता  है  कि  उनके  ठोक  हो  जाने  के  बाद  उनको
 स्थिति  क्या  होगो  ?  में  आपके  माध्यम से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहती  हूं
 कि  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  विचार-विमर्श  करके  क्‍या  आप  उनके

 पुनर्स्थापन  क॑  लिए  कोई  योजना  बनाने  जा  रहे  अगर  तो  उसका

 स्वरूप  क्‍या  होगा  ओर  अगर  नहीं  तो  क्‍यों

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  इस  प्रोग्राम  में  वालंटरी

 चैरिटेबल  नॉन  ओर्गेनाइजेश्न  खास  करके  भाग
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 लेले  इस  तरह  का  हमारे  पास  248  संस्थाएं  हैं  जो  ये  क्राम  करती

 हैं  और  कम्युमिटी  पार्टीशिपेशन  से  जैसा  माननोय  सदस्या  कह  रहो  हैं

 तथा  रिहँबीलिटेशन  प्रोग्रामों  कं अलावा  सोशल  एक्संप्टंस  कं  प्रोग्राम

 भो  इम्लीमेंट  करने  चाहिए  और  इसके  लिए  अगर  क्रिसो  स्पेशल  ग्रांट

 को  जरूरत  तो  सरकार  सोच  सकता  सरकार  का  प्रोग्राम  रोग  का

 अली  क्योंर  तथा  रिहैबोलिटेशन  का

 यह  पहचान  शांप्र  देखभाल  करने  तथा  पुनवांस  से  संवंधित
 2,

 श्री  बसुदेश  आचार्य  :  क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  क्रि  कृष्ठ  राग

 को  घटनाएं  उन  जिलों  में  भो  बढ़  रहो  हैं  जहां  पर  बहुओऑषध  इलाज

 कार्यक्रम  यदि  तो  कृष्ठ  रोग  क॑  बढ़ते  मामलों  को  रोकने  के  लिए

 सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  स्वामोनाथन  समिलि

 ने  2000  तक  कृष्ठ  रोग  को  रोकने  हेतु  कुछ  कदम  उठाने  को
 सिफारिश  को  क्या  हमारे  देश  में  ऋष्ठराग  को  रोकथाम  क  संबंध

 में  स्वामोनाथन  समिति  को  सिफारिशों  को  सरकार  ने  क्रियान्त्रित  किया

 हे  2

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  हमारे  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  मामलों  को  अनुमानित  संख्या  तथा  रिकार्ड

 संख्या  में  वास्तव  में  गिरावट  आईं  यदि  कोई  सुचना  विशेष  जो

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं
 ह

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मेर  जिल  पुरूलिया  में

 श्री  योगेन्द्र  अलघ  :  बंगाल  में  हमारे  पास  उपलब्ध  सूचना
 कं  अनुसार  मेरे  पास  इस  समय  जिलाबार  आंकड़े  नहीं  1981  में

 अनुमानित  मामलों  की  संख्या  4.3  लाख  थी  तथा  इस  समय  रिकार्ड  के

 अनुसार  इन  मामलों  की  संख्या  60,000  से  भी  कम  है  लेकिन  यदि  कोई

 जिला  विशेष  एसा  है  जहां  स्थित  बहुत  खराब  है  तो  में  चाहूंगा  कि  मुझे
 इस  बारे  में  बताया  जाए  ताकि  हम  उचित  कदम  उठां  हम

 पुरूलिया  के  बार॑  में  आंकड

 जहां  तक  बर्ष  2000  तक  क्‌ष्ठ  रोग  क॑  निवारण  हेतु
 स्वामीनाथन  समिति  की  मुख्य  सिफारिशों  का  संबंध  मेरा  निवेदन  है

 कि  सभा  इस  बिचार  करे  कि  ऐसा  हो  सकता  ।98।  में  39.3  लाख

 मामले  सामने  आए  थे  तथा  अब  हम  लगभग  5.5.  लाग्  मामलों  को

 बात  कर  रहे  आंशिक  प्रगति  करना  संभव  होगा  क्योंकि  विशेषकर

 बाहुलथ  जिलों  में  मुलभूत  सुविधाएं  मेरा  आग्रह  है  कि--जैसाकि

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं-यदि  इसमें  कोई  क्रमी  आई  होता  तो  मैंने

 आपको  स्पष्ट  तोर  पर  यह  बता  दिया  लक्किन  कालो

 पोलियो  और  कष्ठ  रोगों  पर  कान  पाने  में  हमने  काफो  तरक्कों  को  है

 तथा  हमें  अपने  कर्मचारियों  का  अंतिम  उपाय  करने  हेतु  आगे  आने  के

 लिए  प्रोत्साहित  करना  यदि  इस  बारे  में  क्राई  त्रिशिष्ट  सुझाव

 हो  तो  हम  उनका  स्वागत

 YR  ।9।8  मोखिक  उत्तर  रा

 अनिवार्य  तथा  निःशुल्क  प्राथमिक  शिक्षा

 #244.  श्री  शत्रुध्न  प्रसाद  सिंह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनिद्रार्य  तथा  निःशुल्क  प्राथमिक  शिक्षा  संबंधी  संवैधानिक

 दायित्मों  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  योजना  तंयार  को

 गया

 (@)  मध्याहन  भाजन  तथा  आऑपरंशन  ब्लैक  बोर्ड  जैसी  व्रिभिन्‍न

 योजनाओं  तथा  अन्य  शैक्षिक  योजनाओं  के  लिए  राज्य  तथा

 बार  प्रदत्त  अनुदानों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 उक्त  याजनायें  क्रहां  तक  उपयोगों  सिद्ध  हूई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 से  एक  खित्ररण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 संबिधान  के  नाति  सिद्धान्तों  के  अमृच्छेद  45  के

 अनुसरण  में  ।4  राज्यों  ओर  4  संघ  शासित  प्रदेशों  ने  प्राथमिक  शिक्षा

 को  अनिवाय॑  बनाने  क॑  लिए  कानुन  बनाया  अधिकांश  राज्यों  ने

 प्राथमिक  स्कुलों  क॑  सभा  बच्चों  को  शिक्षा  शुल्क  का  भुगतान  करने  से

 छूट  प्रदान  की  इसक  सरकार  ने  संविधान  कं  अंतर्गत

 प्रारंभिक  शिक्षा  को  मोलिक  अधिकार  बनाने  के  लिए  तौर  तरीके

 निर्धारित  करिए

 आपरेशन  ब्लेक  अनौपचारिक  शिक्षा  और  जिला

 प्रार्थमक  शिक्षा  कार्यक्रम  का  कंन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत

 वर्ष  1995-96  में  प्रदान  क्रिए  गए  अनुदानों  का  राज्यवार  और

 योजनाबार  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  दिया  गया  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए

 राष्ट्रीय  पोषाहार  सहायता  जिसे  सामान्यतः  मध्याहन  भोजन

 योजना  क॑  रूप  में  जाना  जाता  है  के  अंतर्गत  राज्यों  को  भारताय

 खाद्यान्न  निगम  क  माध्यम  से  खाद्यान्न  प्रदान  क्रिया  जाता  है  और  उर्न्हे

 प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  अनुदान  प्रदान  नहों  किया  इस  विभाग  ने

 वर्ष  1995-96  में  इस  उद्देश्य  कं  लिए  भारतोय  खाद्यान्न  निगम  को  441.

 2।  करोड़  को  राशि  प्रदान  को

 इन  कंन्द्रीय  प्रायाजित  याजनाओं  ने  प्राथमिक  स्कलों  क॑

 आधारभुत  ढांचे  में  सुधार  एक  शिक्षक  क॑  प्रार्थर्मक  सकता  को
 दो  शिक्षक  स्कूलों  में  परिवर्तित  करके  और  आपरंशन  ब्लैक  बाद

 योजना  के  अंतर्गत  आब्रश्यक  पठन  सामग्रियां  प्रदान  ऋरक्त  ७

 से  ।4  आयु  बर्ग  के  लगभग  70  लाख  बच्चों  को  अनापचारिकर  शिक्षा

 के  अबसर  प्रदान  करक  और  4426  ब्लाकों  में  5.54  करोड़  प्रार्थामक्र

 स्कूली  बच्चों  क॑  लिए  पोषाहार  सहायता  प्रदान  करके  प्रार्रीपक  शिक्षा

 को  सर्वसुलभ  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  क॑  प्रयास  को  बढ़ावा  दिया
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 हु

 9  1996

 जिला  प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  समेकित  योजना  और  बिकेनद्रीकृत
 कार्यान्वयन  के  माध्यम  से  चुनिन्दा  जिलों  में  प्राथमिक  शिक्षा  पद्धति  को

 जीवन्त  रूप  प्रदान  करता

 अनुबंध

 वर्ष  1995-96  में  प्रारंभिक  शिक्षा  की  योजनाओं  के  अंतर्गत

 प्रदान  किए  गए  अनुदान  का  राज्यवार  ब्यौरा

 राज्य  स  आपरेशन

 संघ  शासित  प्रदेश  ब्लैक  बोर्ड
 घ

 (1995-96)

 कर
 2.

 3

 ।.  आंध्र  2025.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  109.57

 3.  असम  3250.00

 4...  बिहार  1939  .84

 5.  गोवा  55.03
 *  6...  गुजरात  1696.60
 “7.

 7.  हरियाणा  25.52

 8...  हिमाचल  प्रदेश  813.82

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  1355.86

 10.  कनटिक  381.10

 1...  केरल  167.48

 12.  मध्य  प्रदेश  96.66

 13.  महाराष्ट्र  5559.72

 14...  मणिपुर  -

 15...  मेघालय  897.38

 16...  मिजोरम  20.72

 17...  नागालैंड  184.50

 18.  उड़ीसा  3899.57

 19.  पंजाब  -

 20...  राजस्थान  2591.93  .93

 सिक्किम  -

 22.  तमिलनाडु  -

 23.  त्रिपुरा  27.78

 24...  उत्तर  प्रदेश  -

 25...  पश्चिम  बंगाल  -

 लाखों

 अनौपचारिक  जिला

 शिक्षा  प्राथमिक

 (1995-96).  शिक्षा

 कार्यक्रम

 (1995-96)

 4  5

 888.92  -

 7.84  -

 778.71  1929.18

 3154.79  -

 100.27  -

 49.83...  1560.95

 16.17  -

 99.86  -

 19.53  2214.91

 -  1901.85

 2506.99  6718.65

 128.05  2929.92

 183.34  -

 9.03  -

 1900.31  -

 1152.99  -

 189.33  2138.65

 4039  .45  -

 59.64  -
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 26.  अंडमान  व  निकोबार

 द्वीपसमूह
 -  -  ह

 27...  चंडीगढ़  -  3.52  -

 28...  दादर  व  नगर  हवेली  -  3.17  -

 29...  दमन  ब  द्वीय  -  -  -

 30...  दिल्‍ली  76.44  49.21  -

 31.  लक्षद्वीप  -  का  -

 32.  पांडिचेरी  19.20  -  -

 जोड़  26793.40  15340.95  19394.02

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  निःशुल्क  अनिवार्य  शिक्षा  का

 हमारा  दायित्व  इसे  पूरा  करने  के  लिए  अनुबंध  में  जो  आंकड़ा
 दिया  उसमें  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  उड़ीसा  आदि  जो  पिछड़े  राज्य

 हैं  उनमें  जिला  प्राथमिक  कार्यक्रम  1995-96  के  तहत  अनुदान  न  देने
 का  क्या  कारण

 श्री  बोम्मई  :  सभी  राज्यों  को  अनुदान  किए
 गए  अनुबंध  में  दिए  गए  आंकड़े  केवल  बर्ष  1995-96  के  लिए
 अन्य  राज्यों  फो  अनुदान  पहले  दिया  गया  मैं  उन  राज्यों  के  बारे  में

 आंकड़े  देना  मेरे  पास  आंकड़े

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  राज्य  को  160.26
 करोड़  रुपये  दिए

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  जिला  प्राथमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  पर  .

 श्री  बोम्मई  :  हमने  उस  बारे  में  बताया  अनुबंध
 में  केबल  बर्ष  1995-96  के  आंकड़े  दिए  गए  यह  योजना  पिछले
 सात  या  आठ  वर्ष  से  चल  रही  उन  राज्यों  को  पूर्व  के  बों  में  भी
 सहायता  दी  गईं

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय
 ने  उत्तर  पढ़ा  ही  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  शिक्षा  क्षेत्र  में  जो
 पिछड़े  हुए  राज्य  हैं  जिसमें  बिहार  उड़ीसा  आपने  जिला  प्राथमिक
 शिक्षा  कार्यक्रम  के  तृतीय  वर्ष  1995-96  में  इन  राज्यों  के  लिए  किसी
 भी  प्रकार  को  राशि  क्‍यों  आवंटित  नहीं  की  2
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 श्री  बोम्मई  :  भिन्‍न  योजनाएं  विभिन्न

 योजनाओं  के  अंतर्गत  राज्यों  को  धन  दिया  गया  मै ंअलग-अलग

 आंकड़े  देना  चाहता  हूं  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  चाहते

 ग्यारह  राज्यों  में  क्रियान्यित  की  गई  असम  के

 लिए  बर्ष  1994-95  के  दौरान  707.82  लाख  रुपये  की  धनराशि  जारी

 की  गई  1995-96  के  दौरान  1959.18  लाख  रुपये  आबंटित  किए

 गए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ये  सभी  आंकड़े  सभा  पटल  पर  रख

 सकते

 श्री  बोम्मई  :  में  इस  सभा  पटल  पर

 श्री  शत्रुध्न  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मुझे  आषका  संरक्षण

 में  जो  कुछ  पूछ  रहा  उसका  मंत्री  जी  जवाब  ही  नहीं  दे  रहे
 में  पूछ  रहा  हूं  कि  बिहार  को  पेसा  न  दिए  जाने  का  क्‍या  कारण

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  उन्हें  बिहार  के  बारे  में

 आप  केवल  बिहार  के  आंकड़े

 श्री  बोम्मई  :  मैंने  बिहार  के  आंकड़े  भी  दिए

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  इसमें  बिल  आप  कृपया  आंकड़े

 पढिए

 अध्यक्ष  महोय  :  कृपया  माननीय  मंत्री  की  बात

 श्री  बोम्मई  :  दोपहर  के  भोजन  क्रो  योजना  के  अंतर्गत

 हमने  खाद्यान्न  दिए  गेहूं  दिया  गया

 श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  प्रश्न  कुछ  और  है  तथा  उत्तर  कुछ  और

 दिया  गया

 श्री  बोम्मई  :  महोदय  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अंतर्गत

 सहायता  दी  गई

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  में  जिला  प्राथमिकी  शिक्षा  कार्यक्रम  के

 आंकड़े  चाहता

 श्री  जोम्मई  :  बिहार  राज्य  में  योजना  क्रियान्यित  नहीं

 की  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिहार  में  योजना  क्रियान्बित  नहीं  की  गई

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  ऐसा
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 श्री  बोम्मई  :  जो  राज्य  आगे  आते  हैं  वहां
 पर  इस  योजना  को  क्रियान्वित  किया  जाता  यदि  बिहार  सरकार  इस
 योजना  की  मांग  हेतु  आगे  आतो  है  तो  हम  वहां  भी  इसे  क्रियान्जित

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  बिहार  सरकार  ने  अपना  प्रतिवेदन  भेज

 दिया  है  जो  कि  इनके  मंत्रालय  में  लम्बित  क्या  सरकार  इतनी  जांच

 करा  कर  बिहार  और  उड़ीसा  जैसे  पिछड़े  राज्यों  की मदद  करना  चाहती

 है  2

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यद्रि  बिहार  राज्य
 से  अनुरोध  प्राप्त  होता  है  लो  हम  इन  पर  विचार

 श्री  बोम्मई  :  हम  अनुरोध  परे  सहानुभूतिपूर्नक
 विचार  करेंगे  तथा  हम  इसे  क्रियान्वित  कराने  की  कोशिश

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  सप्लीमेंट
 है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  तीसरा  भी  हो  गया

 श्री  शत्रुध्न  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  नहीं  हुआ  मेरे  एक
 सवाल  का  जयाब  तीन  बार  में  दिया  गया

 अध्यक्ष  जितनी  प्राथमिक  पाठशालांए  भघन-खजिहीन

 बहां  सरकार  कब  तक  भवन  बना

 श्री  बोम्मई  :  बिहार  के  लिए  हमारे  पास  डी

 पी  ई  पी  न  होकर  एक  अलग  योजना  बिहार  शिक्षा  कार्यक्रम
 की  इस  अलग  योजना  के  अन्तर्गत  हमने  31.30  करोड़  दिये  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  माननीय  मंत्री  को  उलझन  में  मत

 उन्हें  प्रश्न  सुनना

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  प्राथमिक  शिक्षा  को  भारत
 के  संविधान  के  अन्तर्गत  सौलिक  बनाने  के  लिए  अनेक  प्रदेशों  से

 निरन्तर  मांग  को  जा  रही  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  स ेयह  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  सरकार  इस  विशेष  पहलू  पर  गम्भीरता  से  विचार  कर  रही
 है  2  यदि  तो  प्राथमिक  शिक्षा  को  संबिधान  के  अन्तर्गत  एक  मौलिक  ,
 अधिकार  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कौन-कौन  से  सकारात्मक  कदम

 उठाये  जा  रहे

 श्री  बोम्मई  :  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  द्वारा  स्त्रीकृत
 सांझा  न्यूनतम  कार्यक्रम  में  हमने  यह  जिश्वास  दिलाया  है  कि  शिक्षा  को
 मौलिक  अधिकार  बनाया  उस  निर्णय  का  लागू  करन  क॑  लिए
 पहले  हो  तैयारी  को  जा  रही
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 श्री  मुल्लापल्ली  रामघन्द्रन  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  सरकार  द्वारा

 क्या  सकारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं

 श्री  बोम्मई  :  आवश्यक  संशोधन  किया

 CORT)  प्रारूप  संशोधन  पहले  ही  विचाराधान  हम  यथा

 सम्भव  शोघ्र  संशोधन  का  प्रस्ताव

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  हम  वर्षों  से  ऐसा  सुन  रहे

 हैं

 श्री  शिवराज  पाटिल  :  हमें  वास्तव  में  खुशो  हैं  कि सरकार

 ने  शिक्षा  क॑  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  सम्बंधी  अध्याय  में

 शामिल  करने  का  निर्णय  लिया  इसके  लिए  सरकार  को  बधाई  दो

 जानो  इसक्र  साथ-साथ  हम  कम  से  क्रम  उस  जिसे

 सरकार  ने  शिक्षा  के  अधिक्रार  करों  मौलिक  अधिकार  सम्बन्धो  अध्याय

 में  शामिल  करने  क॑  लिए  बनाया  है  और  उस  जिसक़ा  उपयोग

 बच्चों  यह  अधिकार  दिलाने  के  लिए  किया  का  कुछ  ब्योरा

 जानना

 श्री  बोम्मई  :  इस  सरकार  क॑  सत्ता  में  आने

 क॑  पश्चात  दो  महीने  क॑  अन्दर  मैंने  मुख्यमंत्रियों  को  बैठक  बुलाई  थी

 जिसमें  इस  मामले  पर  चर्चा  को  गई  सभी  मुख्यमंत्रियों  ने  प्राथमिक

 शिक्षा  को  उच्च  प्राथमिकता  देने  पर  सहमत  व्यक्त  को  उसके

 पश्चात  मैंने  सभी  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों  और  शिक्षा  सचियों  की  बैठक

 बुलाई  और  दो  दिनों  तक  इस  मामले  पर  चर्चा  को  क्रि  इस  शताब्दी  के

 अन्त  तक  सम्पूर्ण  साक्षरता  कैसे  प्राप्त  की  जाये  और  इसे  मौलिक

 अधिकार  कैसे  बनाया  विचार  विमर्श  कं  पश्चात  एक  उप  समिति

 का  गठन  किया

 श्री  नीतीश  कुमार  :  क्‍या  यह  लक्ष्य  इस  शताब्दी  के  अन्त  से

 पहले  अथवा  अगलो  शताब्दो  में  प्राप्त  किया  जा

 श्री  बोम्मई  :  मैंने  कहा  है  क्रि  शताब्दी  के

 श्री  नीतीश  कुमार  :  मेंने  सोचा  कि  इसे  अगलो  शताब्दी  के  अन्त

 से  पहले  प्राप्त  किया

 श्री  बोम्मई  :  ठाक  यदि  आप  उस  तरीक  से  सोचते

 हैं  तो  में  कुछ  नहीं  कर  इसकं  अपेक्षित

 स्कूल  भवनों  और  प्रयोगशालाओं  और  पादय  पुस्तिकाओं
 की  आवश्यकता  का  पता  लगाने  कं  लिए  इस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 श्री  सैकिया  क्री  अध्यक्षता  में  सभी  राज्य  मंत्रियों  की  एक
 उपसमिति  गठित  को  गईं  इस  उप  -  समिति  को  तान  बैठकें  हुई
 अन्त  में  इसकी  बैठक  के  राय  में  हुई  है और  यह  ।5$  दिनों  के  अन्दर

 मुझे  रिपोर्ट  तत्पश्चात  मैं  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 आवश्यक  संसाधन  प्राप्त  करने  हेतु  मंत्री  जी  क॑  पास

 श्री  सत्यदेज  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से

 मंत्री  जो  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  की  ओर  आकर्षित  करना

 ५  1996  मोखिक  उत्तर  ख

 चाहता  आपने  उत्तर  प्रदेश  के  ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  और

 कार्यक्रमों  में  वर्ष  19०5-०6  में  शुन्‍्य  राशि  दना  दशशांया  सिर्फ

 जो  आपका  प्रोग्राम  है  उसके  अंदर  आपने  40  करोड़  रुपये

 को  राशि  प्रदेश  सरकार  को  देना  दिखाया  अध्यक्ष  में  आपक्र

 माध्यम  से  यह  जानना  चाहता  हूं  क्रि  अभी  आपन  बिहार  कं  प्रश्न  के

 उत्तर  में  जो  यह  बताया  कि  बिहार  सरकार  ने  प्रोग्राम  में

 कोई  धन  को  मांग  नहीं  को  है  या  क्रोई  प्रोग्राम  नहों  भजा  आज  उत्तर

 प्रदेश  में  आपको  सरकार  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  शासन  कं

 दोरान  वर्ष  1995.96  में  कोई  भी  धन  की  मांग  के  लिए

 को  गई  थो  या  नहीं  को  गई  थी  और  अगर  नहों  को  गई  थी  तो  कन्द्र

 सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  क॑  दायित्व  का  वहन  करते  हुए  इस  बित्रय  में

 प्रदेश  सरकार  को  कोई  निर्देश  यह  मेरा  पहला  प्रश्न  है  और  मेरा

 दूसरा  प्रश्न  जो  की  अति  महत्वपूर्ण  है वह  यह  है  कि  आपने  जो  नॉन

 फार्सल  एजुकेशन  के  लिए  40  करोड़  रुपया  दिया  अध्यक्ष

 यह  पुरा  पैसा  नालों  में  जा  रहा  व्यर्थ  हो  रहा  में  गोंडा  जिले  से

 आता  गोडा  जिले  के  अन्दर  पिछले  दिनों  में  हमार  एक  बेसिक  शिक्षा

 अधिकारी  को  सस्पेंड  किया  गया  क्‍योंकि  नॉन  -  फार्मल  एजुकेशन
 का  50  लाख  रुपया  तीन  लोगों  ने  मिलकर  निकाल  लिया  मैं

 मंत्री  जी  से जानना  चाहता  हूं  कि  नॉन  एजुकंशन  के  मामले  में

 जो  भ्रष्टाचार  उसक॑  निवारण  के  लिए  तथा  इस  प्रोग्राम  को  इफैक्टिज
 तरीके  से  लागू  करने  क॑  लिए  सरकार  क्‍या  उपाय  अपनाएगी  7  मेरे  दो

 प्रश्न  हैं  और  दोनों  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  इसलिए  दोनों  का  उत्तर  आना

 वि

 श्री  नोम्मई  :  जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  का  संबंध
 है  वहां  पर  योजना  लागु  नहीं  है  लेकिन  अन्य  योजनाओं
 को  उत्तर  प्रदेश  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  और  उत्तर  प्रदेश  के  लिए
 पर्याप्त  धन  भो  जारी  किया  जा  रहा  बंसिक  शिक्षा  परियोजना  को
 विशेषरूप  स॑  उत्तर  प्रदेश  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  लागू  किया  जा
 रहा

 जहां  तक  धन  के  दुरूपयोग  का  संबंध  मैं  मानता  हूं  कि  धन
 के  दुरूपयोग  के  मामले  प्रकाश  में  आए  हम  इस  पर  अधिकाधिक
 निगरानी  रखने  का  प्रयत्म  कर  रहे  हैं  और  इस  मामले  में  ग्राम
 तथा  स्वंय  सेवी  संगठनों  की  सहायता  लेना

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  गोड़ा  जिले  में  हुए
 भ्रष्टाचार  की  जांच  कराने  के  लिए  क्‍या  मंत्री  जी  आदेश  देंगे

 एक  उदाहरण  आपको  मिल  जाएगा  क्रि  किस  तरीके  से
 इस  स्कोम  के  धन  का  दुरूपयोग  हो  रहा  मैं  आपको  उदाहरण  दे  रहा

 मैं  आपको  एक  साधारण  सा  उदाहरण  दे  रहा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अभा  कोई  उदाहरण  मत

 श्री  जोम्सई  :  अगर  आप  मुझे  उस  खिशेष  मामल  के

 बारे  में  बताएं  तो  में  उसको  छानबीन

 श्री  चन्द्रशेखर  :  अभो  आज  सुबह  हमने

 अपने  संविधान  को  याद  करते  हुए  एक  समारोह  किया  क्या  मंत्रों

 महोदय  को  पता  है  कि  हमार  संबिधान  में  यह  नोति  निर्देशक  सिद्धान्त

 है  कि  ।4  वर्ष  की  उंम्र  तक  बच्चों  को  निःशुल्क  और  अनिबायय  शिक्षा

 दी  जाएगी  ?  यदि  संबिधान  में  चह  नोति-निदेशक  सिद्धान्त  है  तो  बच्चों

 के  लिए  शिक्षा  को  मौलिक  अधिकार  बनाने  हेतु  यह  सब  प्रयास  क्‍यों

 किया  जा  रहा  जब  उसकी  व्यवस्था  संविधान  में  पहले  से  मौजूद
 है  तो  सरकार  ने  संखिधान  में  उल्लिखित  राज्य  के  नीति-निदेशक

 को  क्रियान्त्रित  करने  क॑  लिए  कोई  कदम  क्‍यों  नहों  उठाए  7

 बह  क्यों  राज्य  क॑  शिक्षा  मंत्रियों  क॑  सम्मेलन  तथा  जो  प्रयात्न  बह  कर

 रहे  हैं  उसको  कहानी  सुनाते  हैं  2

 श्री  बोम्मई  :  में  माननीय  सदस्य  तथा  हमारे  पूर्व  प्रधान

 मंत्री  की  बात  से  पूर्णतया  सहमत  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 अनुच्छेद  45  में  इसकी  व्यवस्था  होने  क॑  बावजूद  हमारे  देश  में  अभो

 भी  40  प्रतिशत  से  ज्यादा  लोग  निरक्षर  कुछ  राज्यों  में  ७0  प्रतिशत

 से  भी  ज्यादा  विशेषरूप  से  महिलाएं  निरक्षर  क॒छ  राज्यों  में

 ऐसे  जिले  हैं  जहां  कंबल  पांच  प्रतिशत  महिलाएं  हो  साक्षर  यहां  तक

 कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  है  कि  सरकार  का  दायित्व

 है  कि  बह  अनिवार्य  और  निःशुल्क  प्राइमरी  शिक्षा  प्रदान  अभिप्राय

 यह  है  कि  यदि  इसे  संशोधित  किया  जाता  है ओर  मौलिक  अधिकार

 बनाया  जाता  है  तो  किसी  के  लिए  भी  न्यायालय  में  जाना  और  न्याय

 की  मांग  करना  उसका  अधिकार

 श्री  चन्द्रशेख़र  :  क्‍या  एक  निरक्षर  आदिबासा  न्यायालय  में

 जाकर  मुकदमा  लड़ने  में  सक्षम  हो  हमें  इन  बातों  में  नहीं

 उलझना  ये  गंभीर  मामले  ...(  )

 श्री  बोस्मई  :  में  आपसे  सहमत  हमें  इसमें  संशोधन

 करना  हमारा  उद्देश्य  यह  है  क्रि  इस  शताब्दी  के  अंत  लक  हम  देश

 में  सबको  शिक्षित  करना  चाहते  हैं  और  हम  ऐसा  करने  का  प्रयत्न  ऋर

 रहे  हैं  ...

 असीम  बाला  :  यह  प्रश्न  निःशुल्क  शिक्षा  क॑  बारे  में

 ऑपरेशन  ब्लैक  दोपहर  के  भोजन  को  उपलब्ध  कराने  संबंधी

 योजना  और  अन्य  परियोजनाएं  भी  चल  रही  लेकिन  में  कहना

 चाहंंगा  कि  अनुसूचित  जातियों।/अनुसूचित  जनजातियों  बाल  क्षेत्रों  में  भो

 शिक्षा  को  लेकर  कोई  प्रगति  नहों  हुई  में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  अगली  पंचवर्षीय  योजना  में  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  बाले  इलाकों  के  लिए  कोई  विशेष

 कार्यक्रम  लागू  करने  जा  रही  है  ?

 ।8  4918  स्विखिल  उत्तर  %

 श्रीਂ  बोम्मई  :  हम  अनुसुचित  अनुसूचित
 जनजातियों  क॑  लिए  अधिक्राधिक  आवासीय  स्कलों  को  खोलने  पर

 बिचार  कर  रहे

 बन्‍कल-न+  जजजन->०  कक  जन

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 इलाहाबाद  विश्यविद्यालय  को  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  का  दर्जा  दिया  जाना

 #245.  मुरली  मनोहर  जोशी  :  क्या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलाहाबाद  विश्वत्रिद्यालय  को  कंन्द्रोीय  विश्त्रविद्यालय

 का  दर्जा  दिए  जाने  कं  प्रस्ताव  क॑  संबंध  में  त्रतमान  स्थिति  क्‍या  ओर

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  इस  संबंध  में  रिपोर्ट  भजने  के  लिए
 कब  कहा  गया  था  और  कंन्द्र  सरकार  द्वारा  उक्त  विश्बजिद्यालय  को

 अपने  नियंत्रण  में  लेन  क॑  लिए  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  को  संभावना

 है  2

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 और  इलाहाबाद  विश्वत्रिद्यालय  को  एक  कंन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 में  परिवर्तित  करने  का  मुह  ऋुछ  समय  से  सरकार  के  पास  विचाराधीन

 ।99।  में  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  द्वारा  बुलाई  गई  एक  ग्रेठक॑

 में  यह  त्रिचार  सामने  आया  था  कि  ऐसे  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  जो

 100  वर्ष  पहले  स्थापित  हुए  उन्हें  कंन्द्रीय  विश्चत्रद्यालय  में

 परित्रर्तित  किया  जा  सकता  यदि  संबंधित  राज्य  सरकार  इससे

 सहमत  हो  ओर  संस्था  क॑  परिवर्तन  क॑  बाद  भी  अनुमानित  योजनेत्तर

 व्यय  बहन  करने  का  तैयार

 इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  के  मामले  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कं  प्रतिनिधियों  को  एक  सर्माति  गठित

 को  गई  थी  जो  इस  उद्देश्य  के  लिए  ब्िश्त्रव्नद्यालय  के  वर्ष  1990-91

 के  नियामक  योजनेत्तर  व्यय  का  आकलन  इस  सर्मित  ने  इस
 व्यय  का  अनुमान  8.55  करोड़  लगाया  राज्य  सरकार

 ने  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1990-91  क॑  दौरान  योजनेत्तर  व्यय  को

 वास्तविक  योगदान  क॑  लिए  6.46  करोड़  का  व्यय  बहन  करने  का

 वचन  शीघ्र  ही  कंन्द्रीय  विश्व्रद्यालयों  को  भी

 वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  क्योंकि  बजट  में  कमी  के

 कारण  इन  विश्त्रत्रद्यालयों  को  सहायता  का  सस्‍्लर  उनको  प्रक्षिप्त

 आषश्यकताओं  के  अनुरूप  नहीं

 विद्यमान  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  सामने  आने  वाल  संसाधनों

 के  अभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  ब्रिश्विविद्यालय  अनुदान
 आयोग  समिति  द्वारा  बर्ष  1990-91  के  अनुमानित  योजनेत्तर  व्यय  को
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 राज्य  सरकार  द्वारा  पूरा  करने  में  असमर्थ  होने  के  कारण  इलाहाबाद

 विश्वविद्यालय  को  एक  केन्द्रीय  बिश्वविद्यालय  में  परिवर्तित  करना

 निकट  भविष्य  में  संभवत  नहीं

 प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाएं

 ४2246.  श्री  थामस  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  ने  अनेक  राज्यों  को  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं

 के  लिए  सहायता  प्रदान  की  और  गत  पांच  बों  के  दौरान  राज्य-वार

 तथा  परियोजना-बार  टी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केरल  की  घाटी  सिंचाई  परियोजनाਂ  को

 इस  तरह  की  या  अन्य  कोई  एजेन्सी  द्वारा  सहायता  दी

 गई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  निर्धारित  की  गई  या

 दी  गई  धनराशि  और  उसकी  उपयोगिता  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा

 परियोजना  का  कार्य  किस  चरण  में

 क्‍या  इस  योजना  के  लिए  आर्बटित  की  गई  धनराशि  अन्य

 कार्य  में  लगाई  गई  है  या  अस्थायी  रूप  से  वापस  ले  ली  गई  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  कार्य  के  समय  पर  पूरा  कर  लिए  जाने  हेतु  उक्त

 राशि  को  जारी  कर  दिया
 ह॒

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :

 यृहद  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  1992  से  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  का  विवरण  निम्नलिखित  है  :-

 राज्य  परियोजना  1992-93  1996-97  के  टिप्पणी
 का  का  से  लिए  केन्द्रीय

 नास  नाम  1995-96  सहायता  का
 लक  केन्द्रीय  अनुमोदित

 सहायता  परिव्यय
 की  राशि

 शजस्थान  इंदिरा  244.00...  60.00.  सीणा  क्षेत्र  विकास

 नहर  परियोजना  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 हरियाणा  सललुज-यमुना  22.95  8.00.  केन्द्रीय  क्सिपोषित
 लिंक  नहर  परियोजना

 पश्थिम  तीस्ला  111.00  32.00  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 बंगाल  परियोजना  सहायता

 उड़ीसा  पोट्टारू  34.80  4.77...  पुसर्ख्यापता  और

 सिंचाई  पु्र्वास  परियोजना

 परियोजना  (1996-97)
 दौरान  अब  लक

 निर्मुक्त  राशि  4.00

 करोड़  रुपए

 9  1996  लिखित  उत्तर  28

 सरदार  सरोबर  परियोजना  के  लिए  550  करोड़  कृपए  की  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  ऋण  सहायता  का  अनुमोदन  किया  गया  था  क्‍योंकि

 1993  में  इस  परियोजना  को  विश्व  सहायता  से  अलग  कर  दिया

 गया  था  अब  तक  330.76  करोड़  रुपए  निर्मुक्त  किए  गए

 132.53  करोड़  मध्य  प्रदेश  134.51  करोड़  रुपए  तथा  महाराष्ट्र

 63.72  करोड़

 चर्ष  1996-97  के  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  चालू  सिंचाई  और  बहुप्रयोजनी  परियोजनाओं  के  शीघ्र

 कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  देने  क ेलिए  जन

 संसाधन  मंत्रालय  के  बजट  में  900  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया

 बृहद  और  बहुप्रयोजनी  परियोजनाओं  के  लिए  अनुमोदित  की  गई

 और  निर्मुंक्त  की  गई  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  की  राशि  का

 परियोजना-बार  विवरण  निम्ननुसार

 राज्य  परियोजना  का  नाम  केन्द्रीय  ऋण  सहायता

 का  नाम  की  राशि

 रुपए

 अनुमोदित  निर्मुक्त
 की  गई  की  गई

 1  2  3...  oe  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  श्रीरामसागर  63.00  31.50

 2...  बिहार  कोसी  परियोजना  20.00.  10.00
 पश्चिम  कोसी

 अपर  कियूल  5.00.  2.50

 3.  गुजरात  सरदार  सरोवर  93.00.  46.50

 4...  जल  संसाधन  समेकन  40.00  20.00
 परियोजना

 गुडगांव  नहर  5.00.  2.50

 5.  कनटेक  अपर  कृष्णा  परियोजना  114.00  57.00

 मालाप्रभा  3.0.  1.50

 6...  केरल  कल्लडा  5.00.  2.50

 7.  भध्य  प्रदेश  बाणसागर  31.00  15.50

 इंटिरासागर  51.00  25.00
 8...  महाराष्ट्र  गोसीखर्द  20.00  10.00

 9.  उड़ीसा  रेंगाली  सिंचाई  15.00  7.50

 अपर  इन्द्राबती  38.00.  19.00

 दायां  तट  नहर

 सुवर्णरेखा  सिंचाई  36.00...  18.00
 10.  पंजाब  रणजीत  सागर  बांध  90.00.  45.00
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 11...  तमिलनाडु  जल  संसाधन  समेकन  40.00...  20.00

 परियोजना

 12.  उत्तर  प्रदेश  राजघाट  बांध  6.0...  3.00

 शारदा  सहायक  20.00.  10.00

 सरजु  नहर  18.00  9.00

 मध्य  गंगा  सहित  अपर  20.00  10.00

 गंगा  का  आधुनिकीकरण

 13...  पश्चिम  तीस्ता  5.00  2..50

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  मुषत्तुपुजा  घाटी  सिंयाई  परियोजना

 के  लिए  केरल  सरकार  को  कोई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई
 हैं  ।

 सिंचाई  राज्य  का  विषय  है  और  सिंचाई  स्कीमों  के

 कार्यान्‍्ययन  के  लिए  निधियां  राज्यों  द्वारा  उनके  वार्षिक  बजट  से

 उपलब्ध  कराई  जाती  केन्द्रीय  सहायता  ब्लॉक  अनुदानों  और  ऋण

 के  रूप  में  होती  है  जो विकास  के  किसी  क्षेत्र  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी
 नहीं  होती  केरल  सरकार  द्वारा  परियोजना  से  निधियों  का  व्यपवर्तन

 अथवा  अस्थाई  निकासी  के  संबंध  में  केन्द्र  मे ंकोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 केरल  सरकार  ने  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  लिए  परियोजना  को  शामिल  करने
 का  प्रस्ताव  किया  वर्ष  1996-97  के  दौरान  त्वरित  सिंचाई  लाभ

 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  इस  परियोजना  के  लिए  निधियों  का  प्रस्ताव  नहीं

 पोलियो  के  रोगी

 ४247.  श्रीमती  भाजनाबेन  देवराज  भाई  चिखलिया  :  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  इस  समय  पोलियो  के  रोगियों  की  अनुमानि
 संख्या  कितनी

 पोलियो  के  रोगियों  को  संख्या  में  वृद्धि  होने  के क्या  कारण

 पोलियो  के  रोगियों  की  बढ़ती  संख्या  में  कमी  लाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 केन्द्र  सरकार  का  इस  प्रयोजनार्थ  कौन-कौन  सी  योजनाएं

 शुरू  करने  का  प्रस्ताव
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  वर्ष  1995  में  30.10.1996  तक

 जिलों  से  पोलियो  माइलिटिस  के  779  रोगियों  की  सूचना  मिली

 सूचित  रोगियों  की  संख्या  1987  में  28343  से  घट  कर

 1995  में  8675  स्लोत  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  आसूचना
 हो  गईं

 और  पोलियो  के  रोगियों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है

 भारत  सरकार  ने  1995-96  में  पोलियो  माइलिटिस  के  उन्मूलन
 के  लिए  पल्‍स  पोलियो  टीकाकरण  कार्यक्रम  आरम्भ  किया

 असम  में  खेल-कूद  परियोजना  विकास  क्षेत्र

 ४248.  श्री  दारका  नाथ  दास  :  कया  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  तथा  अन्य  राज्यों  में  स्थापित  किए  गए  खेल-कूद
 परियोजना  बिकास  क्षेत्रों  का  स्थान-बार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दक्षिणी  असम  में  भी  कोई  खेल-कूद  परियोजना

 विकास  क्षेत्र  और  हे
 '

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 असम  के  गोलाघाट  में  केबल  एक  खेल  परियोजना  थिकास  क्षेत्र

 की  स्थापना  की  गई

 अन्य  राज्यों  में  स्थापित  किए  गए  खेल  परियोजना  विकास  क्षेत्र

 केन्द्रों  का  स्थान-वार  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया

 और  दक्षिणी  असम  में  किसी  भी  खेल

 परियोजना  बिकास  क्षेत्र  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 े  विवरण

 कार्यशील  खेल  परियोजना  विकास क्षेत्रों  का विवरण

 क्रसं  राज्य  का  नाम  खेल  परियोजना  जिकास  क्षेत्र
 केन्द्रों  का  स्थापना  स्थल

 हर  2  3

 1.  आभश्ध  प्रदेश  ।.  इलुरू

 2.  निजामाबाद  ०

 2.  असम  1.  गोलाघांट

 3...  गुजरात  1.  राजकोट

 2.  देवगढ़  बारिया

 4...  हरियाणा  - 1.  ऋरूक्षेत्र
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 5...  हिमाचल  प्रदेश  ।.  धर्मशाला

 6.  कनटिक  ।.  मेदिकरी

 2.  धारवाड़

 7.  केरल  1.  कोललम

 हैं  2.  त्रिसुर

 8...  मध्य  प्रदेश  ।.  धार

 2.  जबलपुर

 9...  महाराष्ट्र  ।.  बुलडाना

 10.  1.  शिलांग

 11...  उड़ीसा

 ह
 1.  धेनकनाल

 12...  पंजाब  1.  लुधियाना

 2.  पटियाला
 ॥॒

 3.  राजस्थान  1.  अजमेर

 2.  जोधपुर

 14...  तमिलनाडु  1.  सलेम

 1s  उत्तर  प्रदेश  1.  सेफाई

 2.  राय  बरेली

 ly  पश्चिम  बंमाल  1.  लेबोंग

 2.  बर्दबान

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  से  संबद्ध

 गैर-सरकारी  अस्पताल

 ४249.  श्री  प्रमोद  सहाजन  :

 श्री  तारीक  अनवर  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधाओं  का  लाभ  उठाने  के  पात्र

 सरकारी  कर्मचारी  और  सभी  अन्य  लोग  गैर-सरकारी  अस्पतालों  में

 अपना  उपचार  करवा  सकते
 7

 यदि  तो  अनुमत्य  सुविधाओं/विशेष  उपचार  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  उन  गैर-सरकारी  अस्पतालों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  ऐसा
 उपचार  कराने  की  अनुमति  दी  गई

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थियों  द्वारा  इन
 गैर-सरकारी  अस्पतालों  में  उपचार  कराने  की  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्या

 है  और  उपचार  पर  किए  गए  खर्च  की  पूर्ति  कैशे  की
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थियों  को

 अस्पतालों  के  डाक्टरों  को  दया  पर  निर्भर  रहने  के  लिए  छोड़  दिया  गया

 है  जो  उनके  मामलों  को  गैर-सरकारी  अस्पतालों  को  भेजने  के  लिए

 प्राधिकृत

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  यह  सुनिश्चित

 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  के  लाभार्थियों  का  सरकारी  अस्पतालों  के  डाक्टरों  के

 अनावश्यक  हस्तक्षेप  के  बिना  सक्षम  गैर-सरकारी  अस्पतालों  में

 उपुयक्‍त  इलाज  हो  और

 इस  प्रक्रिया  स ेसरकारी  अस्पतालों  पर  दबाव  किस  प्रकार

 से  कश  हो

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  के  अन्तर्गत  सुविधाएं  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने

 हैदराबाद  तथा  दिल्ली  में  अनेक  प्राइवेट  अस्पतालों  और

 नैदानिक  केन्द्रों  को  मान्यता  दी

 21.6.1996  से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थियों  को

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अंतर्गत  सुधिधाएं  उपलब्ध  कर  रहे

 या  तो  सरकारी  अस्पतालों  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के
 -  विशेषज्ञ  या  सरकारी  जैसी  भी  स्थिति  की  सिफारिशों  पर

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अंतर्गत  मान्यता  प्राप्ल  प्राइवेट

 अस्पताल  में  विशेषज्ञ  उपचार  प्राप्त  करने  का  विकल्प  ऐसे

 अस्पतालों  की  एक  सूची  बिवरण  में  संलग्न  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत  मान्यताप्राप्त  प्रत्येक  अस्पताल  के  लिए
 चिकित्सीय  प्रक्रियाएं  भी  दी  गई

 सेवारत  कर्मचारियों  के  मामले  में  अनुमति  कर्मचारियों  के  मूल
 विभाग/कार्यालय  द्वारा  तथा  संसद  भूतपूर्व
 राज्यपालों  आदि  के  मामले  में  अनुमति  संबंधित  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  के  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  दी  जा

 सकती

 इस  पर  होने  वाले  व्यय  को  प्रतिपूर्ति  पैकेज  डील  दरों।समय-समय
 पर  सरकार

 द्वारा  अनुमोदित  दरों  तक  सीमित

 यदि  कोई  लाभार्थी  उस  शहर  के  बाहर  उपचार  की  सुधिधा  पाना
 चाहता  है  जिस  शहर  में  उसका  टोकन  कार्ड  जारी  किया  गया  तो

 ऐसे  उपचार  के  लिए  अनुमति  शहर  के  निदेशक/अपर  निदेशक
 द्वारा  दी  जा  सकती  है  लेकिन  इसके  लिए  कोई  यात्रा

 भत्ता/टैनिक  भत्ता  नहीं  दिया  यदि  उस  शहर  में  विशेषज्ञ  सुविधा
 उपलब्ध  है  जिस  शहर  में  वह  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का
 लाभार्थी

 केन्द्रीय  सरकार  स्थास्थ्य  योजना  के  लाभार्थियों  द्वारा  सक्षम
 प्राधिकारी  की  पूर्वानुमति  लेने  पर  ही  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना
 के  अंतर्गत  मान्यता  प्राप्त  प्राइवेट  अस्पतालों  में  चिकित्सा  सुविधांओं
 का  लाभ  उठाया  जा  सकता  *
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 से  जी  वास्तव  में  सरकार  ने  निजी  अस्पतालों

 के  लिए  रेफरल  प्रणाली  को  सरल  बनाया  लाभार्थियों  को

 योजना/सरकारी  अस्पताल  के  बिशेषज्ञों  द्वारा  विधिबत  संस्तुति  के  बाद

 अब  अपनी  इच्छानुसार  योजना  के  अन्तर्गत  मान्यता  प्राप्त  अस्पताल

 में  इलाज  कराने  का  विकल्प  प्रदान  किया  गया  अब  सरकारी

 अस्पताल  से  उपलब्ध  नहींਂ  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  की  भी

 आबश्यकता  नहीं

 चूंकि  अब  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थियों

 को  अपनी  इच्छा  अनुसार  निजी  अस्पतालों  और  नैदानिक  केन्द्रों  में  जाने

 का  विकल्प  इसलिए  सरकारी  अस्पतालों  पर  भार  में  उसी  अनुपात
 में  कमी  हो

 विवरण

 पुणे

 1...  शारदा  क्लिनिक

 408/1,  घोरपाडे

 केबल  आर्थोपेडिक

 हार्दिकर  अस्पताल

 गनेशकिन्द  005,
 केवल  आर्थोपेडिक

 3...  पुणे  मेडिकल  फाउंडेशन

 40,  साससून  *

 सभी  प्रयोजनों  के  लिए

 4...  वाडिया  इंडिस्टट्यूट  ऑफ  कार्इडिलांजो
 32,  साससून
 केवल  कार्डियोलॉजी

 5...  त्रिउंफ  न्यूक्लियर  मेडिसिन  एंड  रिसर्च

 32,  साससून
 केवल  न्यूक्लियर  मेडिसिन

 6...  संचेती  इंस्टिट्यूट  फोर  आर्थोपेडिक  और  पुनर्वास
 शिबाजी

 केवल  आर्थोपेडिक

 7.  यूनी  सेन्टर

 शिवाजी  इंस्टिट्यूट
 केवल  स्केन

 8.  एम  अस्पताल

 सरकार  मुदालयार  रास्ता

 को  छोड़कर  सभी  प्रयोजनों  के  लिए

 रेडियोथिरेपी  और  लीवर

 9...  कोलोनी  नसिंग  होम

 और  गायनी  के  लिए  केबल

 N
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 10.  नेशनल  इंस्टिट्यूट  ऑफ  ओप्थामोलोजी

 1187/30,  ऑफ  घोल  नीयर  फूल  शिवाजी

 ओप्थामोलोजी  केवल

 ।.  आयन्स  स्केन  सेन्टर

 जहांगीर  अस्पताल  और  मेडिकल  सेन्टर  32,

 साससून
 केबल  स्केन  ॒

 12.  मेडिनोवा  डायरनोस्टिक  सर्विसेज

 1319,  जंगली  महाराज  मॉडर्न  हाई  स्कूल
 के  शिवाजी

 केवल  यूरोडायनेमिक
 और  यूरोफ्लो  अन्य  जांचें

 13...  मेडिविजन

 पाटिल  मित्र  मंडल  के  नीयर  सारस

 केबल  अल्ट्रासाउंड  और  स्केन

 14...  पुणे  अस्पताल  और  रिसर्च  सेन्टर

 27,  सदाशिव

 लीबर  ट्रांसप्लांट  और  रेडियोथिरेपी  को  छोड़कर  सभी  प्रयोजनों

 के  हि

 सामान्य  :

 जनरल  हॉस्पिटल  सर्वे  51/2,  वनवारी

 सभी  प्रयोजनों  के  लिए

 2.  श्री  धर्म  लीला  डाग्नोस्टिक

 रेडियोलोजिकल  जांच  के  लिए  केबल

 3...  किंग  एडवर्ड  मेमोरियल

 सरदार  मुदालयार  रास्ता

 डेंटल  बास्कुलर  को  छोड़कर  सभी  प्रयोजनों  के  लिए

 4...  पाथक्वेस्ट  पैथालाजी  और  इंडोक्रिनोलॉजी  लेबोरेटी  8,
 प्रथम  लकी  बेकरी  के  पार्षती  दर्शन

 पुणे  -009

 केवल  इंडोक्रिनोलॉजी

 5...  शारदा  क्लिनिक  ह
 409/1,  घोरपाडे

 आर्थोपेडिक  केबल

 टोकास  एक्स-रे

 128,  टालिंग  प्रथम  अरोड़ा  टाषर  के

 केवल  एक्स-रे

 7...  पूना  मेडिकल  फाउंडेशन(रूजी  हाल
 40,  सासून ह56हत
 सभी  प्रयोजनों  के

 हि



 10.
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 कोटबागी  हॉस्पिटल  20.

 163,
 डेंटल  बास्कुलर  सर्जरी  को  छोड़कर  सभी  प्रयोजनों  के

 पुना  हॉस्पिटल  और  रिसर्च  सेन्टर  21.

 27,  सदाशिव

 डेंटल  बर्न  बास्कूलर  सर्जरी  को  छोड़कर  सभी  प्रयोजनों  के

 22.

 हल्दीकार  हॉस्पिटल

 गनेशकिन्द

 केबल  आर्थोपेडिक

 संजीवन  हॉस्पिटल

 23,  कर्बे

 सभी  प्रयोजनों  के  लिए

 लोकमान्य  हॉस्पिटल

 सभी  प्रयोजनों  के  लिए

 मेडिनोबा  डायर्नोस्टिक  सर्विसेज  लिमिटेड

 1319,  जंगली  महाराज  हाई  स्कूल  के

 शिवाजी

 केबल  पैथ  सी

 कार्यविधि

 गुलाटी  सोनोग्राफिक  क्लिनिक

 11,  टालिंग  प्रथम  अरोड़ा  टावर  के  सामने

 पुणे-00॥
 केबल  अल्ट्रासाउंड

 द्वारिका  संगमसिकार  मेडिकल

 नबी

 और

 नेशनल  इंस्टिदयूट  ऑफ  ओप्थामोलोंजी  5.
 1187/30,  ऑफ  घोल  नीयर  फूल

 केबल

 होप  फाउंडेशन  कल्पना  मोनोग्राफी  सेन्टर

 नीयर  कांग्रेस

 केवल

 दोन  दयाल  मेमोरियल  हॉस्पिटल

 926,  खार्जुस्सन  कालेज

 भारती  हास्पिटल  7.

 प्लास्टिक  कोर्डिक  8. '
 च्यूरो  वास्कुलर  सर्जरी  को  छोड़कर  सभी  प्रयोजनों  के

 लिखिल  उत्तर  ३6

 संचेती  इंस्टिट्यूट  फार  ऑर्थोपेडिक  और  पुनर्वास  16,  शिवाजी

 प्लास्टिक

 कृष्णा  जनरल  हास्टिपल  और  स्त्री  क्लनिक

 2,  अनजान  प्रशांत  पौड

 सभी  प्रयोजनों  के

 वाडिया  हॉस्पिटल

 283,  शू  क्रवार

 ई  एन  अल्ट्रासाउंड  और  को  छोड़कर  सभी  प्रयोजनों

 के

 मान्यता  प्राप्त  अस्पतालों  की  सूची
 कलकत्ता

 मेडिनोवा  डायग्नोस्टिक

 चटर्जी

 कार्डियोलॉजी  जांचें  और  अन्य  जांचों  सहित  सभी

 जांच  क्रियाविधियां
 |॒

 सुरक्षा  डायग्नोस्टिक  एवं  रिसर्च

 फूल  बाग  के

 कार्डियोलॉजी  यूरो-डायनेमिक,अन्य  जांचों

 सहित  सभी  जांच  क्रियाविधियां  और  दिवस  परिचर्या

 बैल  व्यू  क्लिनिक

 ब्रहमचारी  *

 सभी  जांच  क्रियाविधियों  सहित
 गला  और  आर्थोपैडिक  को  छोड़कर

 क्लिनिक  लेब्रोटरीज  प्राइबेट
 चितरंजन

 जांचें  अर्थात्‌  क्‍्लिनिक  बायो-कैमिस्ट्री
 बैक्टीरियाजोंजी  और

 बंसल  हेल्‍थ  केयर

 276,  रविन्द्र
 जांचें  अर्थात्‌  क्लिनिकल

 हैमाटोलाजी  बैक्टीरियालॉजी
 और  सिरोलॉजी

 मां  दुर्गा  डायग्नोस्टिक  रिसर्च  इंस्टीट्यूट
 गुडलक  स्कीम
 कलकत्ता  52  अर्थात्‌  क्लीनिकल

 बायो  कैमिस्ट्री  बैक्टीरियालॉजी  और

 कैंसर  सेंटर  एंड  बैलफेयर  ठाकुर
 का  स्किन  और  सभी  जांच  क्रियातिधियां

 रामकृष्ण  मिशन  सेवा  प्रतिष्ठान
 शरत  बोस

 सभी  उपचार  औरं  नैदानिक  क्रियाविधियां



 लिखित  उत्तर

 कलकत्ता  हार्ट  रिसर्च  सेंटर  ॥

 शरत  बोस

 जांच  सी  टी  स्किन  को  छोड़कर

 बहेला  बाला  नंद  ब्रहमचारी
 ।5।  डायमंड  हारबर  34

 उपचार  और  नैदानिक

 नसाइटिंगेल  डायर्नोस्टिक

 11,  शेक्सपियर

 क्रियानिधियां  और  डे-केयर  आर्थोपेडिक्स  को  छोड़कर  |

 हेल्‍थ  कंयर  एंड  अल्टरासाउंड  स्केन

 33/1,  नार्थन

 केवल  और  अल्ट्रासाउंड

 बाकर्ड  मेडिकल  एंड  रिसर्च

 शरत  बोस

 कार्डियोलाजिकल  यूरोलॉजी
 और  लैप्रोस्कोपो  सर्जरी  ।

 निहार  मुंशी  आई

 113,  डोवर

 सहित  अपथोमलॉजी

 जनप्रिय  अस्पताल  कापोरेशन  लिमिटेड

 लील  राय

 सभोी  नैदानिक

 हैदराबाद

 श्री  मेडिकल  केयर

 5-9-22,  सरोबर  सैकट्रीएट  हैदराबाद  -4

 सामान्य  और  बिशेषज्ञता-तीत़  चिकित्सा

 कार्डियोपोसिस,जठरांत्र  रोग  प्रयोगशाला

 घिज्ञान  और  बिकिरण  विज्ञानी

 मेडिबिन

 राधव  अली

 लिथोटिप्सी  को  छोड़कर  सभो  विषय  प्रयोजन  और

 विजय  डायग्नोस्टिक

 3-6-20,  तिरूमल्ला  स्काईलैंड  लेंस

 बशीर

 एक्स  अल्ट्रा-साउंड  सहित  नैदानिक  क्रियात्रिधियां

 और

 गगन  महल  नर्सिंग

 1-2-379,  गगन

 प्रसूति  और  स्त्री  रोग  केबल

 ।8  1918

 16.

 ल्विखिल  उत्तर  38

 3-6-287,
 हैदर

 और

 अपोलो

 जुबली
 विकिरण  सोरा  विज्ञान  सहित  सभी  प्रयोजन  और

 प्रसाद  आई  -

 बेजारा

 कंबल  चेत्र  चिकित्सा

 मेडिनोवा  डायग्नोस्टिक

 6-3-352,  सोमाजी

 कलर  स्कैन

 सहित  सामान्य  और  नैदानिक  क्रियाविधियां

 यशोदा  सुपर  स्पैस्लीटि

 मालक  36
 तीन  चिकित्सा  कार्डियोलॉजी  और  सामान्य  किस्म  का

 उपचार  और  नैदानिक  क्रिया

 श्रवण  नर्सिंग

 5-3-847,  मोजमा  की  मार्किट
 -  सामान्य  उपचार  सुविधाएं  और  नेगी  नैदानिक  क्रियायिधियां

 कैलाश  डायगर्नोस्टिक  और  रिहैन्लीदेशन

 5-4-183,  टिबन  सिटी  बुरामजाही
 मार्किट

 और  फिजियोथिरेपी  सहित
 नैदानिक

 तपीडिया  डायग्नोस्टिक

 सप्लगिरी  थियेटर  के  डायरिया  नर्सिंग

 होम  क॑  एक्स

 ईश्वर  लक्ष्मी

 प्लाट  9,  गांधी

 मेमी  नैदानिक  क्रियाखिधियों  के  साथ  सामान्य  उपचार

 सागर  लाल  मेमोरियल

 1-5-551,  48

 उपचार  और  नेमी  नैदानिक

 न्यू  सिटी

 न्यू  सिटी  35,  सरोजिनी  ट्रेवी  ‘

 उपचार  ओर  नेमी  नैदानिक  क्रियाबिधियां

 गीता  मैट्निटी  एंड  नर्सिंग

 बैस्ट  मार्क  सिकंदराबाद

 उपयार  और  नेभी  नैदानिक  क्रियात्रिधियां



 20.

 21.

 22.

 23.

 लिखित  उत्तर

 अशोक  कुमार  अस्पताल

 किस्म  की  उपचार  क्रियाविधियां

 शॉर्फ  मेमोरियल

 3-4-801,
 '

 नैदानिक  क्रियाविधियों  के  साथ  सामान्य  उपचार

 सेन्ट्रल  डायग्नोस्टिक  एंड  रिसर्च

 14-7-24/27,  ट्रांसपोर्ट  के  बेगम

 प्रयोजन  नैदानिक

 प्रिंससिज  धरू  शेबर  चिल्डून  अस्पताल

 पुरानी
 प्रयोजन  उपचार  एवं  नैमी  नैदानिक

 हरी  प्रसाद  मेमोरियल

 रकाब  उत्तर  गड्डी
 प्रयोजन  उपचार  एवं  नेमी  नैदानिक

 श्री  भगवान  देवी  मेटरनिटी  एवं  ओरथोपैडिक
 21-1-191,  चार

 प्रयोजन  विकलांग  एवं  स्त्री  और  प्रसूति  रोग  उपचार

 कैमनिनी

 जिला

 प्रयोजन  एबं

 मान्यताप्राप्त  अस्पतालों  की  सूची

 दिल्ली

 नरेन्द्र  मोहन

 मोहन  उत्तर  प्रदेश

 कार्डियोथीरासिस  वैषकुलर
 विकिरण  चिकित्सा  को  छोड़कर  विशिष्ट  और

 सामान्य  प्रयोजन  बाले  उपचार  और  नैदानिक  प्रक्रिया  दोनों  ।

 बतरा  अस्पताल  एवं  चिकित्सा  अनुसंधान  केन्द्र  ।,  तुगलकाबाद
 इन्डस्ट्रीयल  एम  बी

 आर  प्रतरिोषण  को  छोड़कर  विशिष्ट

 और  सामान्य  प्रयोजन  बाले  उपचार  और  नैदानिक  प्रक्रिया

 एसकोर्ट  अस्पताल  एवं  अनुसंधान  हरियाणा
 उपचार  एवं  नैटानिक  प्रक्रिया

 आनन्द  अल्ट्रासाउंड  एंड  सो  टी  स्कैन

 .  प्रीत  खिकास

 सी  टी  स्कैन  और  एक्‍्स-रे

 9  1996  लििखिल  उत्तर  40

 आनन्द  अस्पताल

 21,  कम्युनिटी  प्रीत

 आर  कार्डियोथीरासिस  प्रतिरोपण

 को  छोड़कर  विशिष्ट  और  सामान्य  प्रयोजन  बाले  उपचार  और

 नैदानिक  प्रक्रिया

 ओरथोनोवा

 22-23,  लोकल  शापिंग  नई

 उपचार  एवं  संबंधी  नैदानिक  प्रक्रिया  गहन  चिकित्सा
 ॥

 मूलचन्द  खैराती  राम  अस्पताल

 लाजपत  नई
 प्रयोजन  उपचार  और  नैदानिक  प्रक्रिया  और  हृदय  रोग

 बिज्ञान  एवं  डायलिसिस

 सर्वोदया  चिकित्सा  अनुसंधान
 जी  प्रीतम

 केवल  सी  टी  स्कैन

 नार्थ  प्लाइंट  अस्पताल

 नई  दिल्ली
 केवल  लथोट्रीप्सी

 आर  जी  स्टोन  यूरोलौजीकल  रिसर्च

 एफ-7,ईसट  आफ  नई

 -नेफ्रोलोजी/यूरोलोजी,  लिथोट्रीप्सी  और  संबंधित  नैदानिक

 प्रक्रियाएं

 कैलाश  अस्प्ताल  एवं  अनुसंधान  केन्द्र

 उत्तर  प्रदेश
 प्रयोजन  उपचार  एबं  नैदानिक  प्रक्रियाएं

 जी  एम  आर  इन्टीटट्यूट  आफ  एम  आर  एस
 स्कैन  पूसा  नई
 -  एम  आर  आई

 मेडिकल  लैबोरेटरी

 नई
 प्रयोजन  नैदानिक  प्रक्रियाएं  केक्‍ल

 साउथ  दिल्‍ली  अल्ट्ासाउंड  एण्ड  एक्स  क्लिनिक
 होौज  नई

 केबल  एक्‍्स-रे  और  अल्ट्रासाउंड

 मोदी  अस्पताल  एबं  अनुसंधान  मंदिर
 नई

 उपचार  एवं  नैदानिक  प्रक्रियाएं

 जयपुर  गोल्डन  अस्पताल

 2,  इन्स्टीट्यूशनल  नई
 उपचार  एबं  नैदानिक  प्रक्रियाएं



 लिखिल  उत्तर

 17.  नौएड़ा  मेडिकल  सेंटर

 उत्तर  प्रदेश  :
 उपचार  एवं  नैदानिक  प्रक्रियाएं

 18...  इन्द्रप्रस्थ  अपोलो  अस्पताल

 सरिता  दिल्‍ली-मथुरा  नई

 एवं  विशिष्ट  उपयारू  एवं  नैदानिक  प्रक्रियाएं

 19.  दिल्‍ली  सी  टी  एंड  एम  आर  आई  केन्द्र

 आशलोक  25-  ब्लाक-ए  कम्युनिटी  सेंटर

 सफदरजंग  एंक्लेख  सिनेमा  के  नईं

 केवल  सी  टी  स्कैन  एवं  एम  आर  आई

 20...  धमंशिला  कैंसर  अस्पताल  एवं  अनुसंधान  केन्द्र

 बसुंधरा
 नैदानिक  प्रक्रियाएं  एंव  उपचार

 21.  हाण्डा  एक्स-रे  एंड  नैदानिक

 डिफेंस  एंड्रयूजगंज  क्रासिंग  के

 नई

 रे  और  अल्ट्रासाउंड

 22...  सैंट  स्टीफेन  अस्पताल

 तीस

 आर  डाइलिसिस  और  अंग  प्रत्यारोपण

 को  छोड़कर  सभी  प्रयोजनों  के  लिए

 23...  एस्कोर्ट  हार्ट  इन्स्टीटयुट  एंड  रिसर्च

 नई
 कार्डियोरासिस  और  वैस्कुलर  सर्जरी

 24...  नेशनल  हार्ट  इन्स्टीट्यूट  और  रिसर्च  सेंटर

 सपना  कामर्शियल  नई

 कार्डियोथोरेसिस  और  बैस्कुलर  सर्जरी

 चिकिस्सा  स्टाफ  को  प्रशिक्षण

 ४250.  कृपासिन्धु  भोई  :

 श्री  सिंह  देव  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  करे  लिए  स्वास्थ्य  अवधारणा  को

 साकार  बनाने  की  दृष्टि  से  चिकित्सा  उनके  स्टाफ  तथा

 स्वास्थ्य  कार्यकर्त्ताओं  को  अपेक्षित  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  हेतु  कोई

 विशिष्ट  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इन  स्वास्थ्य  कार्यकत्तांओं  और  डाक्टरों  के  प्रशिक्षण

 को  पूरा  करने  हेतु  कोई  विशेष  समय  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हैः

 18  1918  लिखिल  उत्तर  42

 इस  कार्य  हेतु  स्थास्थ्य  कार्यकर्ताओं  का  चयन  करते

 समय  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जातों  और

 इस  वर्ष  कं  दौरान  कितने  चिकित्सा  अधिकारियों  तथा

 स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इस

 संबंध  में  अन्य  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  परिवार  कल्याण  विभाग

 ने  चिकित्सा  अधिकारियों  तथा  परिवार  कल्याण  के  कामगारों  के

 सेबाकालीन  प्रशिक्षण  के  लिए  दिशा-निर्देश  तैयार  कर  लिए  हैं  और

 सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को परिचालित  कर  दिए

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  सभी  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  के

 लिए  प्रशिक्षण  की  योजना  तथा  कार्यान्वयन  को  जिला  स्तर  पर

 बिकेन्द्रीकृत  कर  दिया  गया  जिला  प्रशिक्षण  योजनाओं  में  सभी

 कार्यकर्ताओं  के  लिए  स्वास्थ्य  संबंधी  मुद्दों  पर  प्रशिक्षण  समेकित  करने

 हेतु  कार्रवाई  भी  प्रारंभ  कर  दी  गईं  इसके  अलावा  महिला

 आओरशश  शहरी  रोजगार  तथा  गरीबी  निवारण  विभागों

 तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  के  प्रशिक्षण  घटकों  जो  परिवार

 कल्याण  विभाग  के  प्रशिक्षण  संबंधी  उपक्रमों  में  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मुद्दों  को  प्रभावित  करते  समेकित  करने  हेतु  कार्रवाई  प्रारंभ

 की  जा  चुकी

 अब  से  कार्यों  के  आधार  पर  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षण  प्रदान

 किया  जाएगा  तथा  उसमें  संचार  तथा  प्रबंधकोय  कुशलताओं
 में  होने  बाली  कमियों  पर  ध्यान  केंद्रित  किया  चूंकि  प्रशिक्षण

 एक  निरंतर  प्रक्रिया  अतः  कार्यकर्ताओं  को  जिला  स्तर  पर  राज्यों
 ‘wa
 एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  निर्धारित  किए  जाने  बाले  नियमित  अंतरालों

 पर  प्रशिक्षण  आवर्लनों  स ेअवगत  कराया

 स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  का  चयन  तैयार  की  जा  रही  जिला  प्रशिक्षण

 योजना  में  जिलों  द्वारा  किया  1997-98  में  शुरू  हो  रहे  अनंतिम

 प्रशिक्षण  कार्यभार  जिसक॑  चरणों  में  कबर  होने  और  5  वर्षों  स ेअधिक

 की  अवधि  में  पूरे  किए  जाने  की  आशा  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 कार्मिकों  की  श्रेणी  प्रशिक्षित  किए  जाने  वालों  की  संख्या

 विशेषज्ञ  डाक्टर  2621

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में डाक्टर  26583

 खंड  विस्तार  शिक्षक  -

 स्वास्थ्य  सहायक +  15879

 स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  61607

 स्वास्थ्य  सहायक  19019
 स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  133452

 फार्मासिस्ट  19225

 प्रयोगशाला  तकनीशियन  _  9  10163

 नर्स  मिडवाइफ  tide

 रेडियोग्राफर  _  274
 __

 ऑ ऑृफहफझऊचछृृृ आ +आ+आअ$क्‍&ल्‍ का -



 43  ल्विखिल  उत्तर

 राष्ट्रीय  अंधता  निवारण  कार्यक्रम

 *251.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बलाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अंधता  निवारण  कार्यक्रमਂ  केन्द्र

 सरकार  के  मार्गदर्शन  और  निगरानी  में  कार्यान्वत  किया  जा  रहा

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केन्द्रों  में  यह  कार्यक्रम  किस  अधिकारियों/कर्मियों  को  निगरानी  में

 कार्यान्यवित  किया  जा  रहा

 (1)  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  कार्यक्रम  क्रो  किस  नाम  से  जाना

 जाता

 क्‍या  विभिन्न  राज्यों  में  तैनात  कर्मियों  के बेलनमान  और

 सेवा  शर्तें  एक  समान  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उन्हें  समान  स्तर

 पर  लाने  के  लिए  क्‍या  कार्रवाई  की  जा  रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :

 परा-चिकित्सा  नेत्र  खिज्ञान  सहायक  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केन्द्र  का  आधारभूत  कार्यकर्ता  होता  जो  केन्द्र  के  प्रभारी  चिकित्सा

 अधिकारी  के  पर्यवेक्षण  में  कार्य  करता  .

 यह  कार्यक्रम  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  कार्यक्रमਂ  के

 रूप  में  जाना  जाता

 और  स्थास्थ्य  राज्य  का  विषय  होने  के  माते  कार्यक्रम

 में  लगे  कर्मियों  के बेतनमानों  और  सेवा  शर्तों  को  संबंधित  राज्यों  द्वारा

 निर्धारित  किया  जाता  *

 भारतीयों  को  पाक  वीजा

 #2452.  श्री  मुनव्यर  हसन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ज्ञात  हैं  कि  भारत  स्थित  पाकिस्तान

 उच्चायोग  द्वारा  पाकिस्तान  जाने  वाल  भारतोयों  को  जारी  किए  जाने

 जीजा  की  संख्या  को  सोमित  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कूमार  :  पाकिस्तान

 भारतीय  राष्ट्रिकों  के  जारी  किए  गए  वोजा  कौ  संख्या  क॑  बारे  में  हमें

 सूचना  देने
 की

 कोई  आवश्यकता  नहीं  समझता
 तथापि  ऐसा  समझा

 _.

 जाता  है  कि  पाकिस्तान  ने  ऐसी  जटिल  फक्रियाथिधि  अपनाई  है  जिसने

 भारतीय  राष्ट्रिकों  क ेलिए  उनकी  य्रीजा  नीति  को  अत्यन्त  प्रतिबंधात्मक

 बना  दिया
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 हमारा  ऐसा  मानना  है  कि  लोगों  से  लोगों  के  बीच  सम्पर्कों

 को  संवरद्धित  करने  से  दोनों  देशों  के  बीच  मैत्री  और  सहयोग

 के  संबंध  स्थापित  करने  में  सहायता  हमने  भारत  आने

 के  इच्छुक  पाकिस्तानो  राष्ट्रिकों  को  बीजा  प्रदान  करने  को  प्रक्रिया  को

 सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  कई  एकतरफा  उपाय  किए  पाकिस्तान

 को  बीजा  नीति  द्विपक्षीय  संबंधों  के  बारे  में  उतके  नकारात्मक  टृष्टिकोण

 को  परिलक्षित  करती

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम

 3243,  श्री  पिनाकी  मिश्र  :

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्य  योज़ना  2001  के

 अंतर्गत  चलाये  जा  रहे  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मुलन  कार्यक्रम  के  बात्रजुद
 इस  वर्ष  मलेरिया  ने  राजस्थान  और  उत्तर  भारत  के  अन्य  राज्यों  में

 खतरनाक  रूप  ले  लिया

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्यक्षेत्र  में

 कौन-कौन से  क्षेत्र  इससे  प्रभावित  हुए  कितने  मामलों  का  पता  चला

 है  तथा  इससे  कितनी  जानें  गई  हैं  और  पिछले  दो  वर्षों  के  तुलनात्मक
 आंकड़े  क्‍या  और

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  विशेषकर  मलेरिया  प्रभावित
 क्षेत्रों  मे ंबीमारियों  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस  बर्ष
 क्या  प्रभावी  कटम  उठाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सलीम  इकबाल  :  राज्यों  से  प्राप्त  रिपोटों  के  अनुसार
 उत्तर  भारतीय  राज्यों  नामतः  हिमाचल  जम्म्‌
 और  कश्मीर  ,  उत्तर  और  संघ  राज्यक्षेत्र  चंडीगढ़
 में  मलेरिया  की  बढ़तो  हुई  घटना  1996  क॑  दौरान  देखी  गई  राजस्थान
 के  डुंगरपुर  और  सवाई
 माधोपुर  जिलों  तथा  हरियाणा  के  गुडगांब  जिले  के  मेवात  क्षेत्र  में
 बत॑मान  वर्ष  के  दौरान  प्रकोर्पों  की  सूचना  मिली

 सूचना  बिवरण  में  संलग्न

 राज्यों  में  प्रकोपों  को  रोकने  तथा  रोग  को  नियंत्रित  करने
 के  लिए  निम्नांकित  कदम  उठाए  गए  हैं  :  -

 (1)  हरियाणा  के  गंभीर  रूप  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को
 कोटनाशियों  एवं  फॉर्गिंग  मशीनों  की  अतिरिक्त  सप्लाई
 को  हरियाणा  सरकार  को  पहली  बार  सिंथेटिक

 '  पायरेश्रायड  की  सप्लाई  की
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 ऋतु  प्रारंभ  होने  से  पूर्व  निबारक  उपायों  को  निम्नलिखित

 पर  बिशेष  जोर  देकर  तेज  करें  :  -

 -  ग्रामीण  स्तर  पर  औषध  वितरण  ज्वर  उपयार

 डिपुओं  की  स्थापना  के  जरिए  मलेरिया  के  रोगियों

 का  शुरू  में  निदान  तथा  द्रुत  उपचार

 -  तकनीकी  मुल्याकंन  के  आधार  पर  प्रदान  की  गई

 समय  अनुसूची  के  अनुसार  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकोटनाशी

 छिड़काव  और  शहरी  क्षेत्रों  मे ंलाबारोधी  आपरेशन

 के  जरिए  ब्रेक्टर  े
 -  शिक्षा  व  संचार  गतिविधियों  का  तीश्नकरण

 तथा  समुदाय  सहभागिता  पर
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 (2)  केन्द्रीय  सरकार  ने  पर्याप्त  मात्रा  में  मलेरिया-रोधी  औषधों

 और  कीटनाशियों  को  सप्लाई  राज्यों  में  को

 (3)  तकनीकी  सहायता  के  रूप  प्रभावित  कक्षोत्रों

 का  आवधिक  रूप  से  दौरा  करने  के  लिए  केन्द्र  से

 विशेषज्ञ  दल  भेजे  गए  ताकि  स्थिति  से  निपटने  हेतु
 तत्काल  उपचारात्मक  कार॑वाई  करने  की  सलाह  दी  जा

 (4)  मलेरिया  की  स्थिति  का  प्रभावी  अनुवीक्षण  करने  के  लिए

 कंन्द्र  एवं  राज्यों  दोनों  में  गहरा  नियंत्रण  कक्ष

 बनाए  गए

 (5)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  रोग  संचरण  को

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  मौतें  प्रभावित  क्षेत्र

 कर  2  3  4  5
 आर

 हरियाणा  as  3  शुन्य  गुडगांब  जिले  का  मंब्रात

 1994  29810  शुन्य  क्षेत्र

 80584  820  तक  बुखार  से  हुई  ४*

 1995  31475  शुन्य  (2.12.95

 2...  राजस्थान  1994  241255  452

 1995  250780  74  सोकर

 1996*  172480  80  (2.11.96  लक्क  माधोपुर

 1995*  198308  72  (2.11.95  .95

 3...  बिहार  1994  71900  ।2

 1995  86722  50  शुन्य

 1996*  35921  शुन्य

 1995 *  34369

 4...  हिमाचल  प्रदेश  1994  3091  शुन्य  शुन्य

 1995  6675  शुन्य

 1996"  6965  शुन्य

 1995 *  5329

 5.  जम्मू  त्र  कश्मीर  1994  2760  शुन्य  शुन्य

 1995  9५005  शून्य

 1996*  12436  श्त्य

 1995*  7804  शुन्य
 1

 6...  पंजाब  1994  15601  |

 1995  28609  8

 1996*  29900  3  शुन्य

 1995*  20791
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 7.  उत्तर  प्रदेश  1994  89617  श्न्य

 1995  105235  शुन्य

 1996*  76023  श्‌न्य

 1995*  61557  शून्य

 8...  दिल्ली  1994  7229  श्न्य  श्न्य

 1995  7470  श््‌न्य

 1996*  7501  शुन्य

 1995*  6200  शुन्य

 ०...  चंडीगढ़  1994  7853  शुन्य  शून्य

 1995  9875  शुन्य

 1996*  8755  शुन्य

 1995*  7938  शुन्य

 *  समान  अखधि  (13.11.1996)  को  तुलनात्मक  4

 ee  गुड़गांव  जिले  के  मेवात  क्षेत्र  में  मलेरिया  और  खुखार  से  हुई  मोलों  की  उच्च  घटना  अभूतपूर्व  स्‍्नोगों  को कम  पोषणज  कम  हीमोग्लोबिन
 भारी  जल  जमाज  के  कारण  मलेरिया  के  फैलाव  के  कारण  हुई  हैं  और  ये  सभी  रूग्णता  और  मृत्युदर  स्तरों  में  वुद्धि  के  लिए  जिममेदार  कई

 लकनीकी  टीमें  लैनात  औषधे  और  कीटनाशी  प्रदान  करके  राज्य  और  प्रभावित  क्षेत्रों  को  सहायता  देने  हेतु  काफी  उपाय  किए

 राष्ट्रीय  राजमार्मों  के निमांण  तथा  विकास  हेतु  धनराशि

 *254,  श्री  सत  महाजन  :

 श्री  भक्‍त  चरण  दास  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आठवीं  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण

 और  बिकास  हेतु  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 तत्संबंधी  राज्य-वार  और  यर्ष-बार  ब्यौरा  क्या

 आठवीं  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  निर्माण  और  विकास  हेतु  कुल  कितनी  राशि  की  मांग  की

 और

 आठवीं  योजना  की  बकाया  अवधि  के  टौरान  इस  कार्य
 के  लिये  राज्यवार  कितनी  अतिरिक्त  राशि  आवंटित  करने  का  प्रस्तात्र

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :
 और

 राज्य/संघ  राज्य  1992  -  93  1993-94  1994-95  1995-96

 का

 1996-97  रा
 आबंटन  आबंटन  आबंटन  आबंटन  आबंटन

 ]  2  4  या

 ्ः
 6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  2600.00  4450.00  4590.50  4010.00  3700.00  ,
 2...  अरुणाचल  प्रदेश  80.00  100.00  130.00  0.00  0.00

 3.  असम  1275.00  1400.00  1485.00  1650.00  1700.00

 4...  बिहार  1385.00  1900.00  1875.00  1750.00  1500.00

 5...  चंडीगढ़  25.00  20.00  25.00  25.00  24.00

 6...  दिल्‍ली  700.00  50.00  150.00  400.00  400.00



 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का विकास  एक  सतत्‌  प्रक्रिया
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 7.  गोबा  850.00  550.00  375.00  500.00  700.00

 8...  गुजरात  4650.00  6200.00  5650.00  4398  .00  2800.00

 9...  हरियाणा  1870.00  3220.00  5160.00  5535.00  7900.00

 10...  हिमाचल  प्रदेश  1150.00  1200.00  1350.00  1600.00  1200.00

 11.  जम्मू  और  कश्मीर  50.00  40.00  45.00  50.00  100.00

 12.  कनटिक  1880.36  2450.00  2425.00  2600.00  3300.00

 13.  केरल  1400.00  3039.00  2750.00  3980.00  $5000.00

 14.  मध्य  प्रदेश  1915.00  1450.00  1534.50  2020.00  1020.00

 15.  महाराष्ट्र  3280.00  2500.00  2675.00  2899.00  .00  1920.00

 16...  मणिपुर  250.00  300.00  325.00  500.00  360.00

 17,  मेघालय  387.00  470.00  500.00  600.00  900.00

 18.  नागालैंड  50.00  45.00  40.00  50.00  10.00

 19.  उड़ीसा  1375.00  1050.00  3390.00  3304.00  5510.00

 20.  पांडिचेरी  44.64  50.00  50.00  50.00  50.00

 21...  पंजाब  2800.00  2200.00  3500.00  5860.00  5800.00

 22...  राजस्थान  - 3095.00  3800.00  4350.00  6070.00  4200.00

 23.  तमिलनाडु  1600.00  2950.00  2503.50  1100.00  1905.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  4995.00  4250.00  6264.00  7670.00  7610.00

 25...  पश्चिम  बंगाल  2230.00  3500.00  1937.00  3810.00  3410.00

 26.  बी  आर  डी  बी  3850.00  4850.00  4800.00  5100.00  5300.00

 27.  जोगीघोपा  2000.00  2000.00  3160.00  2000.00  2790.00

 28...  मंत्रालय  0.00  0.00  214.00  3218.00  4455  ,00
 ्

 जोड़  45787.00  52034.00  63303.50  70749.00  75964.00

 क्‍या  उक्त  अबधि  के  दौरान  कोई  भी  नवीन  मुख्य
 तथापि  उपलब्ध  निधियां  आवश्यकताओं  का  लगभग  40  प्रतिशत

 रहो  इसलिए  सभी  राज्यों  की  मांगों  को  पूर्णतः  पूरा  नहीं  किया  जा

 योजना  के  दौरान  राज्यों  क ेलिए  3078  करोड़  आर्बटित

 गए

 अन्तर्टेशीय  जल  परिवहन  प्राधिकरण  को  धनराशि

 #255,  श्री  शान्तिलाल  प्रषोत्तम  दास  पटेल  :  क्या  जल-भूतल

 चरिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95,  1995-96,  तथा  1996-97  के  दौरान

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  प्राधिकरण  हेतु  कितनी  राशि  आवंटित  की

 परियोजनाएं  शुरू  नहीं  की  गई

 क्या  चालू  परियोजनाओं  का  कार्य  बहुत  धीमी  गति  से
 चल  रहा  है  और  ऐसी  आशंका  है  कि  इन  परियोजनाओं  का  कार्य

 आठवीं  योजना  के  दौरान  पूरा  नहीं
 हो

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  क़ारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 भारतीय  अंतर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  को  किया  गया

 आबंटन  नीचे  दर्शाया  गया  है  :-

 1994-95  6.30  करोड़

 1995-96  6.65  करोड

 1996-97  16.65  करोड़
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 जी

 और  तकनीकी -  आर्थिक  व्यवहार्यता
 पर्यावरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  आकलन  से  संबंधित  अध्ययन

 इत्यादि  जैसे  विभिन्‍न  प्रकार  के  अध्ययन  कार्यों  पर  लगने  बाले  समय

 के  क्रारण  आठयों  पंचवर्षीय  योजना  के  आरंभिक  वर्षों  के  दौरान

 विभिन्‍न  स्कोम  तैयार  करने  में  कुछ  त्रिलम्ब  हुआ  आबंटित

 धनराशि  के  उपयोग  से  संबंधित  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  और  वर्ष

 1994-95  और  1995-96  के  दौरान  ५6  प्रतिशत  और  ५2

 प्रतिशल  धनराशि  उपयोग  में  लाई

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  कार्यकरण

 ४256.  श्रीमती  शीला  गौतम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कंन्द्र  सरकार  ने  प्राथमिक  स्थास्थ्य  कंन्द्रों  के

 क्रार्यकरण  के  संबंध  में  सामृदायिक्र  स्वास्थ्य  अनुसंधान  फाउंडेशन  के

 माध्यम  से  क्रोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  प्रमुख  निष्कर्ष  क्‍या  ओर

 सरकार  ने  प्रार्थमक  स्वास्थ्य  कंन््रों  और  उनसे  संबद्ध

 केन्द्रों  के  कार्यक्रण  में  सुधार  लाने  को  दृष्टि  सं क्या  कदम  उठाए
 ©

 हैं।उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  सामुर्दायक  स्वास्थ्य  अनुसंधान
 फांउडेशन  फार  रिसर्च  इन  कऋम्यूनिटी  मुम्बई  को

 स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदानगा  के  क्षेत्र  में  पहल  ही  प्रकाशित  अनुसंधान  पर

 अधारित  पांच  मुख्य  विषयों  को  कवर  ऋरने  के  लिए  1992

 में  एक  अध्ययन  संबंधी  कार्य  सौंपा  गया

 मुख्य  निष्कर्ष  अन्य  बातों  कर  साथ-साथ  स्वास्थ्य  के  लिए
 मानत्र  संसाधनों  के  प्रावधानों  में  अंतर्राज्योय  ब्रिभिन्‍न

 स्थानों  पर  लाभार्थियों  की  शहरी  एंब  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  कमियां

 आदि  से  संबंधित
 ह

 प्रार्थामक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उपकन्द्रों  द्रारा  उचित  ढंग  से

 कार्य  को  जिम्मेबारों  राज्य  को  होती  न्यूनतम  आवश्यक  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  निधियां  सामुदायिक  स्वास्थ्य  प्रार्थमक

 स्वास्थ्य  कंन्द्रों  ओर  उपकेन्द्रों  जैसे  ग्रामीण  स्वास्थ्य  आधारभुत  ढांचे  का

 स्थापना  और  सुदृढ़ोकरण  के  लिए  निर्धारित  हांती  केन्द्र  सरकार

 प्रार्थमक  स्वास्थ्य  आधारभुत  ढांचे  के  माध्यम  से  चलाए  जा  रहे  अनेक

 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वत  करने  के  लिए  तकनंकी  मार्गदर्शन  तैयार

 करन  और  तित्तोाय  सहायता  देने  में  राज्यों  का  सहायता  कर  रही

 इनमें  स्व्रास्थ्य  करार्यक्र्ताओं  को  शिक्षु  जोव्न  रक्षा  व॒  सुरक्षित

 मातृत्व  और  एड्स  आदि  जैसे

 रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  शामिल

 9  1996

 समुद्री  दीवार

 |257.  श्री  गोविन्दन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  कंरल  में  भ-क्षरण  रोकने  के

 लिए  बनाई  गई  समुद्री  दोबार  की  सुरक्षा  क॑  लिए  विश्व  बैंक

 सहायता  उपलब्ध  कराने  संबंधी  केरल  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यत्राही  की  गई

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  भूमि-कटाव
 रोकने  के  लिए  केरल  में  बनाई  गईं  समुद्री  दीवार  को  सुरक्षा  के  लिए

 विश्व  बैंक  सहायता  उपलब्ध  कराने  से  संबंधित  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 कऋरल  सरकार से  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  नहीं

 शिक्षा  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 *  258.  श्री  जौर  सिंह  महतो  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  क्रि  96  में  आयोजित  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन
 में  लिए  गए  निर्णयों  को  क्रियान्वित  करने  हेतु  अब  तक  क्या  कदम

 उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :  10
 1996  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  शिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन

 में  निःशुल्क  और  अनिवार्य  प्रारम्भिक  शिक्षा  के अधिकार  को  मौलिक
 अधिकार  बनाने  संबंधी  प्रस्ताव  को  रूपात्मकताएं  तैयार  करने  हेतु  तथा
 प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  के  लक्ष्य  को  प्राप्स  करने  के  लिए
 अपेक्षित  संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  शिक्षा  राज्य  मंत्री  श्री  मुही
 राम  सैकिया  को  अध्यक्षता  में  राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  की  एक
 समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  इसमें  यह  भी  निर्णय
 लिया  गया  कि  स्कूलों  में  क्रम्यूटर  साक्षता  और
 माध्यमिक्र  शिक्षा  का  व्यावसायोकरण  तथा  योग  को  बढ़ाबा-इन  तीन

 महत्वपूर्ण  कंन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  राज्य  क्षत्र  में  स्थानान्तरित
 किया

 राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  की  समिति  की  अभी  तक  तीन  बैठकों
 आयोजित  हुई  और  1997  तक  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दिए  जाने  को  आशा  कन्द्रीय  प्रायाजित  योजनाओं  को  राज्यों

 *  के  पास  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  योजना  आयोग  से  निधियों  के
 संबंध  में  राज्यों  को  पात्रता  संबंधी  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  अनुरोध  किया
 गया  हु
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 #259.  श्री  अजमीरा  चन्दूलाल  :

 श्री  सिद्दयूया  कोटा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  हाल  ही  में  आए  तुफान  के  दौरान  राष्ट्रीय

 राजमागों/पुलों  को  हुई  क्षति  के  कारण  कुल  कितनी  हानि

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इन  सड़कों/पुलों  की  मरम्मत  के

 लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  आंफध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इन  क्षतिग्रस्त  राष्ट्रीय

 राजमार्गोंपुलों  की  मरम्मत  हेतु  विशेष  केन्द्रीय  कोष  से  धनराशि
 उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कटम  उठाये  जा  रहे

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 आंध्र  प्रदेश  में  हाल  ही  में  आए  चक्रवात  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  5
 और  18  को  भारी  क्षति  पहुंचने  की  सूचना  मिली  मरम्मत  संबंधों

 बिस्तृत  प्रस्ताव  राज्य  से  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए

 से  क्षति  की  तत्काल  मरम्मत  हेतु  आंध्र  प्रदेश  राज्य

 के  लिए  4.00  करोड़  जारी  किए  गए

 शिशु  मृत्यु  दर

 ४260.  अजित  कुमार  मेहता  :

 श्री  डेनिस  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  शिशु  मृत्यु  दर  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 अभी  तक  शुरू  किए  गए  कार्यक्रम  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 18  1918  लिखित  उत्तर  शव

 वर्ष  1994,  1995  और  1996  में  शिशु  मृत्यु
 दर  की  तुलनात्मक  प्रतिशतता  एवं  उपलब्धियां  क्‍या

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 सहन  के  पुराने  पर्यावरण  की  परिस्थितियों  और  स्वास्थ्य

 सेवा  केन्द्रों  में  सुधार  संबंधी  कार्य  निष्पादन  निरंतर  असंतोषजनक  रहा

 क्या  देश  में  अनियंत्रित  शिशु  मृत्यु  दर  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  एक  विस्तृत  नीति  बनाने  का

 और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए

 स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  1992  से  कार्यान्वत  किए  जा  रहे

 शिशु  जीवन  रक्षा  ओर  सुरक्षित  मातृत्व  कार्यक्रम  में  छह  बैक्सीन  निवार्य

 रोगों  का  प्रतिरक्षण  अतिसारीय  रोगों  और  गंभीर  श्वसनाय

 संक्रमणों  को  नियंत्रित  विटामिन  की  कमी  से  बचाव  करके

 तथा  आवश्यक  नवजात  शिशु  परिचर्या  प्रदान  करके  शिशु  मृत्यु  दर  को

 कम  करने  का  प्रयास  किया  गया

 नमूना  पंजीयन  पद्धति  के  अनुसार  शिशु  मृत्यु  दर  1981
 में  110  प्रति  हजार  जीवित  जन्मों  स ेघटर  कर  1992  में  79  रह  गई

 शिशु  मृत्यु  दर  1994  और  1995  में  74  1996  की  शिशु  मृत्यु  दर

 उपलब्ध  नहीं

 (1)  पिछड़  क्षेत्रों  मे ंरहन-सहन  को  प्राचीन  स्थितियों  में  सुधार
 करने  में  हुए  असंतोषजनक  निष्पादन  से  संबंधित  सूचना  केन्द्र  स्तर  पर

 संकलित  नहीं  की  जाती  उप  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  के  बारे  में  हुई  राज्यवार  प्रगति

 संलग्न  विवरण  में

 और  (S).  शिशु  जोबन  रक्षा  और  सुरक्षित  मातृत्व  कार्यक्रम

 के  अधीन  शिशु  मृत्यु  दर  को  कम  करने  के  उपायों  को  1997-98  में

 शुरू  किए  जाने  वाले  प्रजनक  और  शिशू  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  में  जारी

 रखने  तथा  सुदृढ़  किए  जाने  का  विचार

 आठवीं  योजना  के  दौरान  प्राथमिक  स्थास्थ्य  केन्द्रों  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  में

 हुई  प्रगति  से  उपलब्ध  हुई  सूचना  के

 (31.12.1995

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  कंन्द्र राज्य/संघ  उपकेन्द्र  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 राज्य  क्षेत्र  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  165  300
 -  160  -

 15  10  5  3
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 |  2  3  4  5  6  7  8

 3.  असम  80  245  90  15  19

 4...  बिहार  3260  1078  शुन्य  75

 5.  गोवा  10  2  2  शुन्य  |  -

 6...  गुजरात  0  82  47  25  24

 7...  हरियाणा  0  ०  3  40  21

 8...  हिमाचल  प्रदेश  0  55  67  53
 5

 15

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  800  95  40  65  8

 10.  कर्नाटक  1000  300  166  20  21

 11...  केरल  1556  72  51  31  -

 12.  मध्य  प्रदेश  1217  620  शून्य  100
 ~

 13.  महाराष्ट्र  800  348-  100  20  50  5

 14...  मणिपुर  84  8  6  4  4

 1s.  मेघालय  150  26  17  10  4

 16.  मिजोरम  70  4  8  5  3  1

 17.  नागालैंड  80  20  -  5  ।

 18.  उड़ीसा  143  170  60  162  5

 19.  पंजाब  0  44
 -  52

 20...  राजस्थान  1000  385  200  191  75  38

 21.  सिक्किम  5  |  -  2  -

 2.  तमिलनाडु  0  i)
 -  78  -

 23.  त्रिपुरा  150  |  55  8.  14  3

 24...  उत्तर  प्रदेश  4000  300  109  165  34

 25...  पश्चिम  बंगाल  2300  625  12  100  2

 26.  अंडमान  व  निकोबार

 ट्रीपसमूह  25  4  -  1  .

 27...  चंडीगढ़  4  1  -  -  >

 28...  दादर  व  नगर  हवेली  6  1  I  2  .

 29...  दमन  ब  द्वीव  5 1  -  -  -

 30...  दिल्‍ली  0  0  -  -  >

 31...  लक्षद्वीप  0  0  -  3

 32...  पंडिचेरी  10  10  -  ड  कि

 जोड़  17030  795  4450  889  1269  212
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 दिल्‍ली  विश्यविद्यालय  में  उत्तर  पुस्तिकाओं  को

 पुनः  जांच

 2289.  श्री  वर्मा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  परीक्षा  विभाग  में  छात्रों

 की  उत्तर  पुस्तिकाओं  को  बदल  देने  संबंधी  मामला  प्रकाश  में  आया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 छात्रों  की  शिकायतों  पर  कितने  मामलों  में  दिल्ली

 विश्वचिद्यालय  द्वारा  पुस्तिकाओं  की  पुछलः  जांच  के  आदेश  दिए  गए
 और

 इसके  लिए  उत्तरदायी  अधिकारियों  के  विरूद्ध  क्‍या

 कार्यवाही  की  गयी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 उत्तर  प्रदेश  आयुर्वेदिक  घोटाला

 2290.  श्री  अशोक  प्रधान  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  हाल  ही  में  उत्तर  प्रदेश

 आयुर्वेदिक  औषध  घोटाले  तथा  कुष्ठ  रोग  के  उन्मूलन  के  लिए  विश्त

 स्वास्थ्य  संगठन  से  प्राप्त  धन  हथियाने  के  संबंध  में  एक  मामले  के  संबंध

 में  कुछ  स्थानों  पर  छापे  मारे

 यदि  तो  क्‍या  कुछेक  अधिकारियों।भूतपूर्व

 अन्य  संबद्ध  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  मामलों  में  अब  तक  क्या  क्‍या  प्रगति  हुई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 रिक्त  पद

 2291.  श्री  रामबाबू  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  प्रशासन  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  अन्तर्गत

 चिकित्सा  अधिकारियों  (2200-4000  रुफ्ये  के  के  कितने

 पद  रिक्त  पड़े
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 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  1994  में  आयोजित  संयुक्त
 चिह्रित्सा  सेजा  परीक्षा  के  परिणाम  के  आधार  पर  चिकित्सा  अधिकारियों

 के  संबर्ग  परिवर्तन  कर  रेल  मंत्रालय  से  दिल्लो  में  कंद्रीय  स्वास्थ्य  सेबा

 के  अन्तर्गत  नियुक्त  करने  संबंधो  कितने  मामले  लम्बित/अस्वीकृत
 किये  गये

 जब  रेल  मंत्रालय  को  उक्त  संबर्ग  परित्रतन  पर  कोई

 आपत्ति  नहीं  है  तो  कंन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  अन्तर्गत  नियुक्त  न  किये

 जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  जबकि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  रिक्तियां  भी

 और

 1994  को  संयुक्‍त  सेवा  चिकित्सा  परीक्षा  के  आधार  पर

 नियुक्‍त  चिकित्सा  अधिकारियों  के  संबंध  में  संबर्ग  परित्र्तन॑  के  ऐसे
 मामलों  पर  कब  तक  निर्णय  ले  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेत्रा

 के  सामान्य  ड्यूटी  उप  संबर्ग  में  लगभग  40  रिक्तियां  इन  रिक्तियों

 को  संयुक्त  चिकित्सा  सेवा  परीक्षा  1995  बैच  से  अभ्यर्थियों  को  तैनात

 करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 संयुक्त  चिकित्सा  सेवा  परीक्षा  1994  श्रेणी  से

 के  एक  अभ्यर्थी  जिसे  रेल  मंत्रालय  को  आबंटित  किया  गया  ने

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  अर्थात  दिल्ली  प्रशासन  में  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  को  पुनराबंटन  का  अनुरोध  जबकि  रेलबे  मंत्रालय

 ने  इस  मामले  में  अपनी  अनापत्ति  दे  दी  थी  फिर  भी  अभ्यर्थी  के

 पुनराबंटन  के  लिए  एक  मानदंड  यह  है  कि  अभ्यर्थी  को  उसके  द्वारा

 मांगी  गई  सेवा  में  आवंटन  क्रे  लिए  श्रेणीवार  पात्र  होना  चाहिए
 अतः  चूंकि  संबंधित  अभ्यर्थी  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  को  आ्ंटित

 सामान्य  श्रेणी  के  अन्तिम  अभ्यर्थी  से  श्रेणी  में  काफो  नीचे  था  इसलिए
 उसका  अनुरोध  माना  नहीं  गया  और  उसे  तत्काल  सूचित  कर  दरिया

 क्षेत्रीय  पार-पत्र  कलकत्ता  में

 लम्बित  आवेदन  पत्र

 2292.  असीम  बाला  :  क्‍या  थिदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  क्षेत्रीय

 कलकत्ता  से  कई  आवेदकों  को  अपने  पासपोर्ट  नहीं  मिल

 रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 1996  के  अंत  में  कितने  पत्र  लम्बित

 क्या  इन  आवेदन  पत्रों  के  शीघ्र  निपटारे  हेतु  कोई  कदम

 उठाए  गए  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 कलकत्ता  द्वारा  कुछ  आवेदकों  को  पासपोर्ट  जारी  करने  में

 हुई  देरी  के  मामले  हुए

 बिलंब  होने  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  :-

 नकारात्मक  अथवा  अपूर्ण  पुलिस  रिपोर्टों  का  प्राप्त

 आवेदकों  द्वारा  जमा  किए  गए  दस्तावेज  में  बिसंगतियां/कमियों

 करा  पाया

 आवेदकों  से  अतिरिक्त  दस्ताबेज  मांगे  जाने  पर  उनका

 जवाब  समय  पर  न

 1996  के  अन्त  तक  बकाया  लम्बित  पड़े

 आबेदनों  को  संख्या  6,751

 और  (S).  जी  आखेटन  पत्रों  के  निपटान  में  तेजी  लाने

 तथा  पिछले  बकाया  कार्य  को  निपटाने  के लिए  एक  विशेष  अभियान

 छेड़ा  गया  इस  उद्देश्य  के  लिए  10  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की

 अस्थायी  तौर  पर  नियुक्ति  की  गई  आवेदकों  से  संपर्क  करने  तथा

 उनसे  अपेक्षित  सूचना  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  करने  हेतु  विशेष

 प्रयास  किए  जा  रहे  1996  में  बकाया  आबेदनों  की  संख्या

 18,  610  थी  जो  1996  के  अन्त  तक  घट  कर  6,751  रह  गई

 मेरिन  विभाग  में  तैनाती  और  स्थानानतरण

 2293.  श्री  सम्पथ  :  क्या  जल-भूतल  परिजहन  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  पत्तन  प्रबन्धन  ने  मेरिन  विभाग  में  स्थानान्तरण

 और  तैनाती  नियम  संहिता  में  कतिपय  संशोधन  किए

 क्या  सरकार  ने  कोचीन  पत्तन  न्यास  के  अध्यक्ष  को  इस

 मामले  पर  श्रमिक  संघों  के  साथ  विभिन्न  स्तरों  पर  चर्चा  करने  का  निर्देश

 दिया

 श्रमिक  संघों  के  साथ  इस  मामले  पर  चर्चा  न  करने  के  क्‍या

 कारण

 क्या  कोचीन  पत्तन  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  श्रमिक

 संघों  ने  मेरिन  विभाग  में  तैनाती  और  स्थानान्तरण  संबंधी  नयी  नियम

 संहिता  को  मनमाने  ढंग  से  कार्यान्वत  करने  के  विरोध  में  कोई
 आन्दोलन  छेड़ने  का  निर्णय  लिया

 क्या  सरकार  आन्दोलन  से  बेचने  के  लिए  इस  मामले  पर
 चर्चा  करने  हंतु  कदम  उठा  रहो  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  मैरिन  विभाग  में  कोई  निर्धारित  स्थानांतरण  और

 लैनाती  संहिता  नहीं  मैरिन  विभाग  में  कार्मिकों  कीं नवीनतम  तैनाती

 ओर  स्थानांतरण  1.10.1996  से  किया  गया  तैनाती  और

 स्थानांतरण  करने  में  अधिकाशंतः  मौजूदा  पद्धति  अपनाई  गई  तथा  उप

 संरक्षण  द्वारा  तैनाती  के  बारे  में  संघों  के साथ  विचार-विमर्श  के  बाद

 तथा  मैरिन  विभाग  में  इसकी  संभावना  होने  पर  ही  ये  स्थानांतरण  और

 तैनाती  की  गई

 जी

 प्रश्न  नहीं

 से  केबल  एक  संघ  अर्थात्‌  कोचीन  पत्तन  कर्मचारी

 संगठन  ने  स्थानांतरण  और  तैनाती  के  विरूद्ध  आन्दोलन  शुरू  किया

 संबंधित  संघ  और  कोचीन  पत्तन  न्यास  के  अध्यक्ष  के  बीच  ब्रिचार

 बिमर्श  के  बाद  3  1996  को  आन्दोलन  समाप्त  कर  दिया  गया

 मंत्री  स्‍तर  पर  रक्षा  वार्ताएं

 2294.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 शीत  युद्ध  की  समाप्ति  के  पश्चात  विश्त  में  रक्षा  क्षेत्र  में

 भारत  को  भागीदारी  के  संबंध  में  हाल  ही  में  जर्मनी  और  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  के  साथ  हुई  मंत्री  स्तरीय  रक्षा  वार्ताओं  के  क्या  परिणाम

 क्या  भारत  रूस  के  साथ  अपने  संबंधों  को  उतनी  ही
 गंभीरता  से  ले  रहा  है  जैसे  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  संबंधों

 और

 यदि  तो  भारत  के  रॉकेट  कार्यक्रम  के  लिए
 क्रायोजेनिक  इंजिन  प्रोद्योगिकी  के  अन्तरण  के  लिए  रूस  का  क्‍या

 दृष्टिकोण  है  2

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  1996  में  रूस  के  रक्षा  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के
 दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  रक्षा  क्षेत्र  मे ंसहयोग  को  आगे  बढ़ाने  और
 उसमें  वृद्धि  करने  के  बारे  में  दोनों  पक्षों  क ेबीच  बातचीत  हुई  दोनों
 देशों  के  बीच  सेना-से-सेना  को  सहयोग  देने  संबंधी  एक  करार  पर  भी
 हस्ताक्षर  किए  गए  इस  करार  के  अंतर्गत  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र  में

 सैन्य  विशेषज्ञों  द्वारा  एक  दूसरे  के  देश  का  संयुक्त  सैन्य
 अभ्यासों  में  भाग  लेने  के  लिए  कार्यक्रम  तैयार  सेमिनारों।गोष्ठियों
 में  भाग  लेना  व  एक  दूसरे  के  देशों  की  सदूभावना  यात्रा  करना  आदि
 शामिल

 1996  में  जर्मनी  के  रक्षा  मंत्री  के  साथ  मंत्री  स्तर  की
 *

 वार्ता  एवं  अमरोकी  प्रतिनिधिमंडल  से  अधिकारी  स्तर  की  वार्ता  से

 सुरक्षा  से  जुड़े  मामलों  एवं  दुनियाभर  में  चल  रही  गतिविधियों  पर

 बिचारों  का  प्रदान  करने  का  मौका
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 1996  में  रूस  के  रक्षा  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के

 दौरान  क्रायोजेनिक  प्रौद्योगिको  कं  अन्तरण  के  मुद्दे  पर  चर्चा  नहीं  हुई

 आन्श्र  प्रदेश  में  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्र

 2295.  सुन्बारामी  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आनश्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  परियोजना  पूरी  करने  के  लिए
 300  प्राथमिक  चिकित्सा  कंन्द्र  बनाने  हंतु  धन  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  दी

 गई  और  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजनार्थ  वर्ष  1996-97  के  दौरान
 कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  300
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  निधियों  के  अनुरोध

 हेतु  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 संयुक्‍त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद्‌  में  मतदान  की  पद्धति

 2296.  श्री  कृष्ण  लाल  शर्मा  :

 श्री  सुशील  चन्द्र  :

 क्या  विदेश  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  की  अस्थायी

 सदस्यता  के  लिए  चुनाव  में  मतदान  के  लिए  अपनाए  गए  तरीकों  के

 संबंध  में  भारतीय  मिशनों  द्वारा  किए  गए  आकलन  के  संबंध  में  रिपोर्ट

 भेजने  का  निर्देश  दिया

 यदि  तो  ऐसे  कितने  आंकलन  प्राप्त  हो  चुके  हैं  तथा

 ये  किस  प्रकार  के

 भारतीय  प्रतिनिधि  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  चुनाव  से  पूर्व
 क्या  सलाह  दी  गई

 क्या  मतदान  में  भाग  लेने  बाले  देशों  में  स्थित  भारतीय

 राजदूतों  ने  चुनाव  के  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  भेजी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इससे  क्‍या  निष्कर्ष  निकाले  गए

 हैं  2

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  (S).  विदेश

 स्थित  भारतीय  राजदूतों  और  हाई  कमिश्नरों  को  अपने  प्रत्यायन

 और  प्रत्यायन  के  देशों  के साथ  अपनी  उम्मीदवारी  के  संबंध  में

 उनका  समर्थन  जुटाने  के  लिए  उच्चतम  स्तरों  पर  संपर्क  स्थापित  करने
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 के  लिए  निर्देश  दिए  गए  उनसे  विभिन्‍न  देशों  से  प्राप्त  प्रतिक्रिया

 को  जानकारी  को  मंत्रालय  और  न्यूयार्क  स्थित  संयुक्त  राष्ट्र  में  भारत

 के  स्थायी  मिशन  दोनों  को  भेजने  के  लिए  भी  कहा  गया  समर्थन

 के  बारे  में  कई  संकेत  मिले  भी  फिर  भी  चुनाव  गुप्त  मतदान  से  हुआ
 था  तथा  अनेक  देशों  में  बोट  देने  का  अपना  मन्तव्य  पूरों  तरह  से  स्पष्ट

 किया  चुनाव  अभियान  के  हमारे  मिशन  प्रमुखों  और  संयुक्त

 राष्ट्र  के  अन्य  देशों  के  स्थायी  प्रतिनिधियों  से  प्राप्त  अतिरिक्त  संपुष्टियों
 द्वारा  अलग  देशों  द्वारा  दिए  गए  आश्वासनों  के  पुनः  पृष्टिकरण्ां
 से  ऐसे  संकेत  मिल  थे  कि  भारत  का  उम्मीदवारों  को  पर्याप्त  समर्थन

 हासिल  मतदान  होने  लक  यह  एक  आम  धारणा  हमारों
 विश्वसनीयताओं  में  व्यक्त  विश्वास  और  उनका  अनुसरण  करने  क्रो

 इच्छा  से  ही  हमने  चुनाव  मैदान  में  बने  रहने  का  फैसला  किया

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति

 2297.  श्री  कड़िया  मुण्डा  :

 ओऔ  चित्रसेन  सिंकु  :

 क्या  जल-भूतल  परिणषहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 खुली  प्रतिस्पर्धा/प्रतिनियुक्ति/विभागीय  पदोन्‍नति  समिति

 के  माध्यम  से  समूह-वार/मद-वार/वर्ष-बार  कितने  कर्मयारी  नियुक्त
 किए  गए  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  के  गठन  से  लेकर  उनमें  से

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचिल  जनजातियों  के  उम्मीदवार  कितने

 उक्त  में  अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  जनजाति  के

 लिए  निर्धारित  पदों  की  संख्या  क्‍या  है  तथा  जी.पी.सी./खुली  प्रतिस्पर्धा

 हेतु  40  पाइन्ट  रोस्टर  को  किस  सीमा  तक  बनाये  रखा  जा  रहा

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  नियमित।/प्रतिनियुक्ति  के  लिए
 और  श्रेणी  के  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनजाति से  प्राप्त  आबेदन/नायोडाटा  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकी

 नियुक्ति  के  लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  और

 अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  जनजाति  का  आरक्षित  कोटा

 पूरा  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  इसे  कब  तक  पूरा  किया

 जल-भूतल  परियहन  मंत्री  :

 और  एक  विवरण  संलग्न

 और  वर्ष  1995-96  के  प्रतिनियुक्ति  पर  उप

 महाप्रबंधक  के  पद  के  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  ग्रुप
 के  6  अवर  सचिवों  जिनमें  अनुसूचित  जाति  के  दो  उम्मीदवार  भी

 शामिल  से  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  चयन  को  अभी  अंतिम

 रूप  दिया  जाना  सभी  नियुक्तियां  सरकारी  नियमों  क॑  अनुसार  की

 जाती

 बे
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 विवरण

 भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  में  1989  में  इसके  प्रारंभ  से  आज  तक  कर्मचारियों  की  ग्रुपवार/पदवार/वर्षवार  नियुक्ति

 1989-90.  1990-91  199 -92  1992-99  1993-94  1994-95  1995-96
 1996-97

 Fn 2  3  4  5  6७
 7४  &  9  0४

 गुप  रो  ओिओि  इवक कि

 अध्यक्ष  ॥  ।

 सदस्य  ।  2  2

 महाप्रबंधक  7  2  *एक  प्रबंधक  से

 पदोन्‍नत

 उप  महाप्रबंधक  6  |  शामिल  है

 प्रबंधक  (एबी/डी  5  =  |
 +  |

 अ.पि.वर्ग  -  |

 एप
 न

 लेखा  अधिकारी

 निजी  सचिव  4

 वैयक्तिक  सहायक  7

 कैशियर  |

 केयरटेकर  ।

 जुप

 आशुलिपिक  और

 अ.पि.बर्ग

 क॑

 उम्मीदवार  के

 उपलब्ध  न  होन  के

 कारण  ।  रिक्त  का

 अग्रहीत  किया  गया

 ट्राइबर

 ग्रुप

 जमादार
 ।  ६  *

 £  =  |

 sneer | '
 संक्षेपाक्षर  ए  बी/ड़ीआर  =  आमेलन/सीधी  शेष  :  प्रलिनियुक्ति  वाले
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 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  का  बंद  होना

 2298.  श्री  साम्यासिवा  राव  :  क्‍या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  हाल  में

 बन्द  होने  से  अबगत

 यदि  तो  इस  विश्वविद्यालय  को  बंद  किए  जाने  के

 कारण  का  औचित्य  क्‍या

 क्‍या  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  परिसर  में  पुलिस
 द्वारा  गोली  चलाए  जिससे  एक  छात्र  को  मृत्यु  तथा  अनेकों  घायल

 हुए  के  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गईं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  रहे  तथा  दोषी  व्यक्तियों

 के  खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  और

 (S)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  जी

 2  1996  को  सुबह  एक  विद्यार्थी  के  मारे

 जाने  की  घटना  के  कारण  विद्यार्थियों  में  फैले  असंतोष  के  सामान्य

 होने  तक  विश्वविद्यालय  अनिश्चित  काल  के  लिए  बंद  कर  दिया  गया

 से  (S).  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  दिये  गये  आदेश  के

 अनुसार  घटना  की  जांच  प्रगति  पर

 उत्तर  प्रदेश  में  गंगा  और  भूमिगत  जल  का  उपयोग

 2299.  श्री  हाराधन  राय  :

 श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श््

 क्या  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  अपनी  सिंचाई  आवश्यकताओं

 के  लिए  भूमिगत  जल  से  अधिक  गंगाजल  का  उपयोग  कर  रहे

 क्या  सरकार  इन  राज्यों  को अपनी  सिंचाई  आवश्यकताओं

 के  लिए  अधिक  भूमिगत  जल  का  उपयोग  करने  के  संबंध  में  परामर्श

 देने  पर  विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  नदी  में  अधिक  जल  का  प्रवाह

 बना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 विशेष  रूप  से  सुखे  क॑  मौसम  में  गंगा  में  अधिक  जलप्रवाह

 बनाए  रखने  के  लिए  अन्य  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव
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 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्बर  :  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  सिंचाई  के  लिए  सतहीं  जल  जिसमें  गंगा  जल  शामिल  को

 तुलना  में  भुजल  का  अधिक  प्रयोग  करता  है  जबकि  बिहार  राज्य

 सिंचाई  प्रयोजनों  क॑  लिए  भूजल  की  तुलना  में  गंगा  जल  सहित  सतहीां

 जल  का  अधिक  प्रयोग  करता

 और  जो  सिंचाई  सहित  विभिन्‍न  प्रयोजनों  क॑

 लिए  जल  के  उपयाग  को  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की

 केंद्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  ने  पश्चिम  पुर्वो  राज्या

 तथा  पूर्बी  उत्तर  प्रदेश  में  भुजल  क्रे  बिकास  को  एक  स्कीम  तैयार  की

 है  जो  परामशों  अवस्था  में

 सरकारा  द्वार  अभी  तक  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहों  किया

 गया

 मुफ्त  और  अनिवाय॑  शिक्षा

 2900.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  मानथ  संसाधन  घिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  मुफ्त  और  अनिवार्य  शिक्षा  पर  घिचार  करने

 हेतु  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या

 समिति  की  अब  तक  कितनी  बैठफरं  हुई

 समिति  को  बेठक  में  को  गई  सिफारिशों/टिप्पाणियों  की

 मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  सरकार  ने  निःशुल्क  और

 अनिवार्य  प्रारंभिक  शिक्षा  क ेअधिकार  को  मौलिक  अधिकार  बनाने  तर

 प्रस्ताव  पर  विधायी  और  शैक्षिक  टृष्टि  से  विचार

 करने  क॑  लिए  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  श्रो  मुही  राम

 सैकिया  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की

 इस  गठित  समिति  के  सदस्थों  का  उनकी  शर्तें  और

 अवधि  इस  जिभाग  के  दिनांक  29  1996  के  आदेश  का

 संलग्न  बिवरण  में  दी  गई  इस  समिति  की  अवधि  15.1.1997  तक

 बढ़ा  दी  गई

 (1)  इस  समिति  की  अभी  तक  तोन  बैठकें  आयोजित  हो  चुका

 हे

 इस  समिति  ने  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहां  का

 प्रश्न  नहीं
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 विवरण  14.  श्रीमती  चित्रा  योजना  आयोग

 स॑  एफ  15.  श्री  मोहन  दास  जम्मू  और  कश्मीर

 भारत  सरकार  16.  श्री  अभिमन्यु  संयुक्त  सचित्र

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  मानत्र  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 शिक्षा (
 विशेष  आमंत्रित  व्यक्ति

 नई  दिनांक  29  1996

 आदेश

 संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के  न्यूनतम  साझा  कार्यक्रम  इस  शताब्दी

 क्र  अंत  तक  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वसुलभ  बनाने  के  लिए  ।4  वर्ष

 तक  की  आयु  के  बच्चों  को  निःशुल्क  और  अनिवार्य  शिक्षा  उपलब्ध

 कराने  संबंधी  मौलिक  अधिकार  का  संकल्प  किया  गया  यह  प्रस्ताव

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  समूचे  देश  को  आवश्यक  सम्बल

 प्रदान  करेगा  तथा  इस  प्रयोजनार्थ  अपेक्षत  संसाधनों  को  जुटाने  में

 सहायक  सिद्ध  10  1996  को  आयोजित  राज्य  शिक्षा

 मत्र्यों  के सम्मेलन  में  इस  प्रस्ताव  के  गुण-दोषों  पर  विचार  किया

 प्रस्तावित  संजैधानिक  संशोधन  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सम्मेलन  में  यह  महसूस  किया  गया  कि  इस  प्रस्ताव  से  संबंधी  कानूनी

 प्रशासनिक  और  शैक्षिक  कठिनाइयों  पर  गहन  विचार  करने  के

 लिए  राजनैतिक  स्तर  पर  व्यापक  विचार-विमर्श  करना  आवश्यक

 इस  प्रस्ताव  में  आने  जाली  ब्रिभिन्‍न  कठिनाइयों

 प्रशासनिक  ओर  की  जांच  करने  के  लिए  मंत्रियों  की

 एक  समिति  गठित  करन  झ़वक्‍  निर्णय  लिया  इस  समिति  का  गठन

 प्रकार  होगा  :-

 ।.  श्री  मुही  राम  मानव  संसाधन  बिकास  राज्य
 भारत  सरकार

 अध्यक्ष

 2.  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  शिक्षा  निहार

 .  श्री  कान्ति  प्रभारी  स्कूल  पश्चिम

 बंगाल

 4.  माननीय  शिक्षा  तमिलनाडु

 5.  श्री  शिक्षा  केरल

 6.  गोविन्दा  प्राथमिक  और  माध्यमिक

 शिक्षा  कर्नाटक

 7.  श्री  सुधीर  स्कूल  शिक्षा  महाराष्ट्र

 8.  श्री  मुकेश  स्कूल  शिक्षा  मध्य  प्रदेश

 9.  श्री  राम  बविलास  शिक्षा  हरियाणा

 ।0.  श्री  गुलाब  चन्द  शिक्षा  राजस्थान

 11.  श्री  जय  देश  स्कूल  और  जन  शिक्षा  उड़ीसा

 12.  श्री  इराबत  शिक्षा  मणिपुर

 1+.  श्री  दुर्गा  प्रसाद  प्राथमिक  और  माध्यमिक  शिक्षा
 आंध्र  प्रदेश

 17.  बिधि  सचित्र  या  उनका  नामित  व्यक्ति  जिसका  स्तर

 संयुक्त  सचिव  से  कम  न

 18.  वैद्यनाथ  अपर  सचित्र

 19.  श्री  संयुक्त  सचिव

 20.  श्री  बित्तीय  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्रालय

 2.  इस  समिति  के  वबिचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  :-

 G)  निःशुल्क  और  अनिवार्य  शिक्षा  क ेअधिकार  को  मौलिक

 अधिकार  बनाने  के  लिए  संबिधान  में  संशोधन  करने  के

 प्रस्ताव  संबंधी  प्रशासनिक  बित्तीय

 दिक्कतों  की  जांच  करना  और  उन  पर  बिचार

 (॥)  इस  मौलिक  अधिकार  को  लागू  करने  के  लिए  उपयुक्‍त
 संवैधानिक  तरीके

 (॥)  जो  प्रदान  न  की  गई  हो  तथापि  जिन्हें  प्रदान

 करना  न्यायसंगत  को  दर्शाने  वाले  दिशा-निर्देशों  का

 सुझाव
 *

 3.  समिति  के  अध्यक्ष  को  समिति  के  कायों  में  सहयोग  प्रदान  करने
 के  लिए  सदस्यों  को  सहयोजित  करने  तथा  समितियों  के  गठन  के
 अधिकार  प्राप्त

 4.  आशा  है  कि  समिति  बैठक  की  अपनी  रिपोर्ट  पहली  तारीख
 से  दो  माह  की  अबधि  के  भीतर  ही  प्रस्तुत  कर

 5.  प्रारंभिक  शिक्षा  ब्यूरो  समिति  के  कार्य  के लिए  आवश्यक
 कार्यालयीन  सहायता  प्रदान

 6.  गैर-सरकारी  सहयोजित  सदस्य  अथवा  उप-समिति  के
 सदस्य  भारत  सरकार  के  नियमों  के  अनुसार  यात्रा  और  टैनिक  भत्ता
 प्राप्त  करने  के  हकदार

 उपसचिबव

 दूरभाष  :  3307781

 *  प्रतिलिपि  सूचना  और  कार्रवाई  हेतु  प्रेषित  :

 ।.  समिति  के  सटस्य

 2.  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  के  शिक्षा

 3.  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  के  शिक्षा  निदेशक  |
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 4.  आई.एफ.डी/स्थापना-।  शिक्षा  सचिव  के  बैयकक्‍तक

 5.  शिक्षा  भारत

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  का  स्थानान्तरण

 2301.  श्री  मुरलीधर  जेना  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कंनन्‍्द्रीय  विद्यालय  के  अध्यापकों  के  स्थानान्तरण  के  लिए
 क्या  मानदण्ड

 क्या  नियमों  में  चुकों  के  लिए  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  और  की  गई  कार्यवाही  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  जिभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  संलग्न  विवरण  के  अनुसार

 और  (१).  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 विवरण

 विषय  :  शासी  बोर्ड  द्वारा  दिनांक  22.08.90  को  आयोजित  अपनी

 बैठक  में  यथा  शैक्षाणक  सत्र  1990-91  से  उप

 प्रधानाचायों  तथा  उनसे  ऊपर  की  श्रेणी  के

 अधिकारियों  शिक्षकों  के  स्थानांतरण  के  लिए

 दिशा-निर्देश  ।
 '

 शासी  बोर्ड  ने  दिनांक  22.8.1990  को  आयोजित  अपनी  नैठक  में

 उप  प्रधानाचायों  और  उनसे  ऊपर  को  श्रेणी  के  अधिकारियों

 सहित  शिक्षकों  के  स्थानांतरण  के  संबंध  में  निम्नलिखित  दिशा-निर्देश

 अनुमोदित  किए  ये  शैक्षणिक  वर्ष  1990-91  से  प्रभावी

 1.  सामान्य  नीति  यह  होगी  कि  जिनमें  प्रधानाचार्य  भी

 शामिल  का  स्थानांतरण  बार-बार  न  किया  सामान्य

 स्थानांतरण  संगठनात्मक  कारणों  अथवा  अनुरोध  अथवा  चिकित्सोय

 आधार  पर  ही  किए

 2.  ऐसी  कोई  निश्चित  क्राय  अवधि  नहीं  जिसके  पूरा  होने

 पर  किसी  शिक्षक/उप  -  प्रधानचार्य/प्रधानायार्य/शिक्षा  अधिकारी/सहायक

 आयुक्‍त  का  स्थानांतरण  किया  जा  सके  वर्ष  से  उप  प्रधानाचायों

 और  उनसे  ऊपर  को  श्रेणी  क ेअधिकारियों  क  लिए  5  यर्ष  को  अब्धि

 ।

 3.  पदोन्नति  इत्यादि  क॑  सम्बंध  में

 सामान्यतः  निम्नलिखित  क्रम  का  अनुपालन  किया  जाएगा  :-

 पदोन्नति  पर  स्थानांतरण

 अंतक्षेत्रीय  स्थानांतरण
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 क्षेत्रीय  स्थानांतरण

 साधी  भर्तियों  को  तेनाती

 4.  वार्षिक  स्थानांतरणों  को  यथा-संभव  गर्मी  की  छूटिटयों  में

 किया  कोई  स्थानांतरण  तभी  किया  जाए  जब  बह

 प्रशासनिक  आधार  पर

 पति/पत्नी  की  मृत्यु  सहित  गंभोर  बीमारी  के  आधार  पर
 स्थानांतरण  3।  अक्तुबर  के  पश्चात  किये

 5.  दिशा--निर्देशों  के  को  दृष्टिगत  रखते  हुए
 किए

 6.  निम्नलिखित  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  स्थानांतरण

 किए  जाएंगे  :--

 प्रशासनिक  आधार  पर  स्थानांतरण  उपयुक्त  पैरा  4)

 अनुरोध  पर  स्थानांतरण

 गंभीर  बोमारी  के  आधार  पर  स्थानांतरण  जो  कि

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  को  संतुष्टि  उनके

 द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  जिसमें  वर्तमान

 नियूक्ति  के  स्थान  से  अन्यत्र  स्थान  पर  उपचार  हेतु
 आवश्यक

 कठिन  स्थारनों  से  पू्वात्तर  क्षेत्र  से स्नातकोत्तर  शिक्षकों  और

 उनके  ऊपर  की  श्रेणी  के  शिक्षकों।अधिकारियों  का  सेवा

 अवधि  पूरी  होने  पर  स्थानानतरण

 पति/पत्नी  के  मामले  :

 -  एक  वर्ष  की  निर्धारित  अवधि  पूरी  करने

 के  पश्चात  अपने  परिवार  के  साथ  पुनः  रहने  के  लिए
 पति/पत्नी  का

 एक  वर्ष  को  निर्धारित  अवधि  पूरी  होने  के

 अविवाहित  महिलाओं/तलाक  शुदा  महिलाओं/जिधवा  ओ

 का  उनके  लिए  सुविधाजनक  स्थान  पर

 एक  अर्थ  की  निर्धारित  अवधि  परी  होने  के  पश्चात

 बिकलांगों  का  बशतें  कि  विऋलांगता  केन्द्रीय

 विद्यालय  संगठनਂ  में  सेवा  की  अवधि  क॑  दौरान  हुई

 सामान्य

 पारस्परिक  स्थानांतरण  बशर्ते  कि  दोनों  स्टेशनों  क॑

 लिए  उच्चतर  प्राथमिकता  का  कोई  अन्य  दावेदार  नहीँ

 7.  स्थानांतरण  के  लिए  सामान्यतः  कोई  अनुरोध  स्वीकार  नहीं

 किया  जाएगा  जब  तक  कि  शिक्षक  ने  तोन  शैक्षणिक  सत्र  पुरे  न  किए
 केवल  उपर्युक्त  6(1)  (॥|)  (1४)  (५)  एवं  (VID  में  उल्लिखित

 मामलों  को  छोड़कर
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 8.  और  समान  बेतनमानों  में  कार्यरत
 शिक्षकों  के  अन्य  वर्गों  को  सामान्यतः  उनके  चयन  क्षेत्र  से  अन्यत्र

 नियुक्त  नहीं  किया

 9.  नियुक्ति  पर  सभी  बर्गों  क॑  शिक्षकों  की  नियुक्ति  यथा-संभज

 अंदरूनी  क्षेत्रों  के  स्कूलों  में  को

 10.  रिक्ति  की  उपलब्धता  के  अनुसार  पदोन्नति  अथया  सीधी

 भर्ती  प्रधानाचायो/प्रधनाचायो/शिक्षा  अधिकारियों।लहायक  आयुक्‍्तों
 की  जहां  वे  नियुक्त  किए  गए  हों  अथवा  जहां  उनकी  रिहाइश

 रही  हो  घहां  से  अन्यत्र  को  जाएगी  और  उन्हें  सामान्यतः  उस  राज्य  से

 क्रम  से  कम  5  वर्ष  से  पूर्व  स्थानांतरित  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि

 इसके  बाध्यकारों  कारण  न

 11.  सेवानिवृत्ति  में  तीन  बर्ष  अथबा  उससे  कम  अवधि  बची

 तो  उप-प्रधानायायों।प्रधानाचायो/शिक्षा  अधिकारियों/सहायक  आयुक्‍तों
 को  पदोन्‍नति।सीधी  भर्ती  पर  बाहर  स्थानांतरित  नहीं  क्रिया  यदि

 ले  पहले  से  अपने  गृह  राज्य  में  कार्य  कर  रहे  रिक्तियां
 उपलब्ध  इसी  प्रकार  जिनकी  सेवा  निवृत्ति  में  3  वर्ष  या उससे  कम

 अवधि  बचीं  हो  और  जो  अपने  गृह  राज्य  से  बाहर  कार्य  कर  रहे

 उन्हें  उनके  गृह  राज्य  के  लिए  प्राथमिकता  पर  पदाननति  अनुमत्य
 बशर्तें  रिक्ति  उपलब्ध

 12.  किसी  भी  आधार  पर  अनुरोध  पर  किए  गए  स्थानांतरण  के

 नए  स्थानांतरण  यात्रा  भत्ते  नहों  प्रदान  किया  जाएगें  जब  तक  कि

 शक्षक  ने  अपनी  मौजुदा  नियुक्ति  के  स्थान  पर  पांच  वर्ष  की  अबधि

 पुरी  नहीं  की  पर  स्थानांतरण  के  लिए  पॉच  वर्ष  और

 उत्तर  -  पूर्वो  क्षेत्र  और  कठिन  स्थानों  के  लिए  3  बर्ष

 13.  सहायक  आयुक्‍त  प्रशासनिक  आधार  पर  किसी  शिक्षक  के

 मुख्यालय  का  परिवर्तन  किसी  ऐसे  अन्य  स्थान  पर  करने  और  उस

 शिक्षक  को  उस  स्थान  पर  कार्य  करने  का  निदेश  देने  के  लिए  सक्षम  होगा

 जिसे  बह  उपयुक्त  सहायक  पुष्टि  एवं  निदेशों  के

 जैसाकि  आयुक्त  द्वारा  अपेक्षित  मामले  के  सभी  तथ्यों  की

 रिपोर्ट  इसके  प्रश्यात  आयुक्त  को

 14.  उपर्युक्त  दिशा-निर्देशों  में  कोई  भी  उप  बंध  होने  के  बावजूद

 आयुक्‍त  दिशा-निर्देशों  से  अन्यत्र  ऐसा  कार्य  करने  के  लिए  सक्षम  है

 जिसे  बह  संगठन  के  हित  में  आवश्यक

 सहायक  आयुक्‍त

 प्राति  सभी  सहायक्र  क्षेत्रीय  केन्द्रीय  विद्यालय

 संगठत्र  दो  दिशा-निर्देशन  एवं  सूचनार्थ  ।

 सहायक  आयुक्‍त
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 बड़े  नगरों  में  केन्द्रीय  बिस्तर  ब्यूरो

 2302.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  उच्चतम  न्यायालय

 द्वारा  संबिधान  की  धारा  2।  के  बारे  में  की  गयी  नई  व्याख्या  का

 अध्ययन  किया  जिसमें  प्राथमिक  स्वास्थ्य  कंन्द्रों  तथा  बड़े

 अस्पतालों  में  रोगियों  को  आवश्यक  उपचार  उपलब्ध  कराने  की  बात

 कही  गयी

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गये

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बड़े  शहरों  में  केन्द्रीय  बिस्तर

 ब्यूरो  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  जी

 से  याचिका  संख्या  795/1992  पश्चिम  बंगਂ

 खेत  मजदूर  सर्मात  बनाम  पश्चिम  बंगाल  राज्य  और  अन्य  नामक

 मुदकमे  में  दिए  गए  निर्णय  के  प्रकाश  निर्णय  को  उपयुक्त  रूप  से

 लागू  करने  के  लिए  राज्य/संघ  राज्य  सरकारों  से  बात्र  की  जा  रही

 दिल्ली  में  भूमिगत  जल  '

 2303.  श्री  शर्मा  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दिल्ली  वासियों  को

 अधिकांश  जलापूर्ति  भूमिगत  जल  संसाधन  से  की  जाती

 क्या  सरकार  को  यह  भो  ज्ञात  है  कि  गत  15-20  यों  से
 दिल्ली  में  भूमिगत  जल  का  स्तर  काफी  तेजी  से  नीचे  जा  रहा

 क्या  डब्ल्यू  ए  पो  सी  ओ  या  अन्य  क्रिसी  के  सहयोग  से
 दिल्ली  में  भूमिगत  जल  निकास  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  या

 उठाए  जाने  का  बिचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  दिल्ली  को  जल
 की  आवश्यकताओं  का  कुछ  भाग  भूजल  संसाधनों  से  पूरा  किया  जाता

 पिछले  15-20  20  बषों  के  दौरान  दिल्ली  के  कुछ  भागों  में

 भूजल  स्तर  में  4  से  8  मोटर  तुक  गिरावट  पाई  गई
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 और  दिल्ली  में  भूगल  के  विकास  के  लिए  जल  एचं

 खिद्युत  परामर्शी  सेवाएं  क  कोई  भो  कदम  नहीं  उठाया

 गया  अथवा  उठाए  जाने  के  लिए  प्रस्ताव  कि  य|  पा  रद।ा  कन्‍्दोय

 भूजल  बोर्ड  ने  के  राष्ट्रीय  राजधानों  क्षेत्र  मं भब-न  मससाधनों

 क्रा  विकास  और  वृद्धिਂ  शीर्षक  से  एक  रिपोर्ट  तेयार  का  इस  रिपोर्ट

 की  प्रतिलिपि  अनुबर्ती  कार्रवाई  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधाना  दिल्‍ली

 सरकार  को  भेजी  गई

 कलकत्ता  के  निकट  गंगा  पर  पुल

 2504.  श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  के  निकट  गंगा  नदी  पर  तीसरा  पुल  बनाने

 का  निर्णय  लिया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इसकी  घोषणा  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  ने

 कऋलककत्ता  में  हुगली  पर  दूसरे  पुल  के  उद्घाटन  के  दौरान  की

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  और  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (=)  प्रस्तावित  पुल  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किए  जाने  की

 संभावित  तिथि  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  बो  ओ  टी  स्कीम  के  अंतर्गत  कलकत्ता  के  समीप  गंगा  नदी

 पर  दुसरे  विवेक्रानन्द  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  और  अभी  यह  बता

 पाना  संभव  नहों  है  कि  यह  कार्य  कब  शुरू

 मण्डपेश्बर  गुफा

 2305.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  सानव  संसाथन  विक्सस  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मुम्बई  में

 बोरीबली  में  मण्डपेश्वर  नामक  एक  गुफा  है  जो  कि  अपने

 पौराणिक  और  पुरातत्व  महत्व  क  लिए  प्रसिद्ध

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  भी  जानकारी  है  कि  ठोक

 रखरखाव  और  मरम्मत  के  अभाव  में  इस  समय  इस  गुफा  को  हालत

 बुरी  है  तथा  इसके  खम्बों  में  दरार  आ  गई  है  जिनको  और  तुरन्त  तथा

 विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 क्‍या  सरकार  का  महराष्ट्र  के  पुरातत्व  विभाग  के  निदेशक

 को  अविलम्ब  सूचना  रिपोर्ट  इसकी  मरम्मत  के  लिए  वित्तीय

 आकलन  सहित  प्रस्तात्र  भेजने  का  निदेश  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 जो  सुम्बई  में  बोरीवली  में  मण्डपेश्वर  गुफा  भारतीय

 प्रातत्व  सर्वेक्षण  के  अधीन  एक  केन्द्रीय  संरक्षित  स्मारक
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 जैसा  कि  यह  गुफाएं  बहुत  कमजोर  चटटानों  से  निर्मित

 की  गई  गुफाओं  में  स्तम्भों  सहित  संरचनात्मक  दोष  दिखाई  देते
 स्मारक  के  सम्‌ृचित  संरक्षण  के  आबश्यक  उपाय  किए  गए

 और  कद्ध  को  ओर  से  संरक्षित  किए  जाने  की  दृष्टि
 से  प्रश्न  नहीं

 विश्वविद्यालय  के  विद्यार्थियों  की  नियति

 2306.  श्री  स्वामी  :  कया  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।0  1996  के  टाइम्स

 ऑफ  इण्डियाਂ  में  स्टुडेन्ट्स  फेट  इज  सीलड  इन  सिक्स

 मिनट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  जी

 और  समाचार  पत्र  में  लगाए  गए  आरोपों  के  संबंध  में

 एक  वास्तविक  रिपोर्ट  विश्वविद्यालय  से  मांगी  गई  है  और  इस  संबंध

 में  आगे  की  कार्रवाई  उसके  प्राप्त  होने  के  बाट  ही  संभव

 अनिवार्य  ट्रेनिंग

 2307.  और  दासमुंशी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  राष्ट्रीय  केडिट  कोर  के  प्रमाणपत्र

 प्राप्त  छात्रों  को  सेना  की  नोकरी  के  लिए  चुनने  के  उद्देश्य  से  से

 स्नातक  पाठ्यक्रम  तक  राष्ट्रीय  क्रेडिट  कोर  का  अनिवार्य  प्रशिक्षण  देने

 के  लिए  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  इस  आशय  की  सिफ़ारिश

 करने  का  विचार  कर  रहा

 यदि  ला  विश्वविद्यालयों  के  छात्रों  को  भारतीय

 सशस्त्र  बलों  को  नौकरी  क॑  लिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु  किन  अन्य

 वैकल्पिक  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यटि  तो

 इसके  क्या  कारण

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ४

 और  एक  परिपूर्णक  कैरियर  के  रूप  में  सशस्त्र

 सैनाओं  को  खिशिष्ट  सकारात्मक  विशेषताओं  को  उजागर  करने

 के  लिए  एक  व्यापक  इमेज  प्रोजेक्शन  अभियान  चलाने  का  निर्णय

 लिया  गया



 75  लिरिबत  उत्तर

 कलकत्ता-हल्दिया  फ्तन  का  आधुनिकौकरण

 2308.  श्री  तरित  वरण  तोपदार  :

 जितेन्द्र  नाथ  दास  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  क्रो  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता-हल्दिया  फ्तन  के  विस्तार  और  आध्धनिकीकरण
 क्रा  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  अधिक  माल  को  दुलाई  करने  के  लिए  वहां  और

 अधिक  बर्थ  शामिल  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  उपाय  किये  गये  और

 (S)  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  आनंटित  की  गई  है  7

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 जी

 हल्दिया  में  और  बर्थ  बनाए  जाने  की  योजना

 और  नौंवी  योजना  के  लिए  कार्य  दल  ने  हल्दिया  में

 तीसरी  तेल  जैटटी  तथा  जोखिमभरे  और  खतरनाक  कागों  की  हैंडलिंग

 के  लिए  एक  जैटूटों  के  निर्मांण  की  सिफारिश  की

 पत्तन  के  बिकास  से  संबंधित  विभिन्‍न  कार्य  शुरू  करने  के  लिए
 पत्तन  सैक्टर  को  निजी  को  भागीदारी  के  लिए  भी  खोल  दिया  गया

 नौयीं  योजना  आर  वार्षिक  योजना  1997-98  को  अभी

 अनुमोदित  किया  जाना

 मुम्यई  और  पुणे  में  सैन्य  भूमि  का  अतिक्रमण

 2309.  श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रेटर  मुम्बई  क्षेत्र  तथा  पुणे  छावनी  क्षेत्र  में  सैन्य  भूमि
 का  बड़े  पैमाने  पर  अतिक्रमण  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  अतिक्रमण  को  हटाने  हेतु  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 ग्रेटर  मुबंई  तथा  पुणे  छाबनी  क्षेत्रों  में  रक्षा  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जे

 हैं  ।

 सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की

 अधिनियम  ।97।  के  प्रावधानों  के तहत  अनाधिकृत  कब्जों  को  हटाने

 क्र  लिए  समय  समय  पर  कार्रवाई  की  गई  सेना  मुख्यालयों  तथा  रक्षा

 संपदा  महानिदेशालय  द्वारा  स्थानीय  प्राधिकारियों  को  रक्षा  भूमि  क॑  चारों

 ओर  बाड़  दीवार  बनाकर  तथा  कड़ा  पहरा  व  निगरानो  रखकर

 9  1996  ल्लिखित  उत्तर  है

 अनाधिकृत  कब्जों  से  उसको  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  कड़े  अनुदेश

 जारी  किए  गए  स्थानीय  प्राधिकरारियों  ने  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार

 से  सहायता  भी  मांगी

 दिल्ली  में  सैनिक  छावनी

 2310.  श्री  विजय  गोयल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  में  सैनिक  छाबनी  का  कुल
 क्षेत्र  कितना

 क्या  मंत्रालय  ने  छावनी  क्षेत्र  की  भुमि  के  उच्चित  आयोग

 के  लिए  कोई  योजना  तैयार  को  है  जिसके  तहत  फालतू  और

 अनुपयोगो  भूमि  को  उचित  प्रकार  से  उपयोग  किया  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  =

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  सेना  छावनी  का  कल  क्षेत्र  863  एकड़

 और  छाबनी  में  स्थित  सारी  रक्षा  भूमि  सेनाओं  द्वारा

 तैयार  की  गई  जोनल  योजनाओं  के  अनुसार  उपयोग  में  लाई  जाती

 कोई  भी  रक्षा  भूमि  फालतु  नहीं  खाली  भूमि  भी  सेनाओं  के  भावी

 इस्तेमाल  के  लिए  जोन  में  रखी  जाता

 लोक  कलाओं  और  संस्कृति  का  विकास

 2311.  श्री  ललित  उरांव  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  लोक  कला  और  संस्कृति  के
 विकास  हेलु  कोई  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में
 क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :
 और  राष्ट्रीय  संस्कृति  नोति  पर  तैयार  किया  गया  प्रारूप  सरकार
 के  विचाराधोन

 पोलियो  निवारण

 2312.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और
 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  पोलियो  निवारण  क॑  लिए  कुछ
 कदम  उठाये

 यदि  तो  इसको  क्‍या  उपलब्धियां



 है  स्िखित  उत्तर

 पोलियो  के  सर्वाधिक  मामले  किस  राज्य  में  और

 गत  तीन  बर्षों  के  दौशन  पोलियो  त्रैक्सीन  के  नुकसानदेह
 प्रभावों  का  ब्योरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  देश  में  पोलियो

 माइलिटिस  के  उन्मूलन  करे  लिए  1995-96  से  पलल्‍्स  पोलियो

 टीकाकरण  कार्यक्रम  चलाया  गया  9  1995  को  ४.7  करोड़
 बच्चों  को  और  20  1996  को  9.3  करोड़  बच्चों  का  पालियो

 ड्राप  प्रदान  की  आंध्र  प्रदेश  स ेजुलाई  1995  तक  सर्वाधिक  मामलों

 की  संख्या  सूचित  क्री  गई

 ओरल  पोलियो  बैक्सीन  के  वितरीत  प्रभावों  को  पिछले

 तोन  वर्षों  में  कोई  सूचना  नहीं  मिलो

 रक्षा  भूमि  पर  मजदूर  संघ  संगठन

 2313.  श्री  प्रदीप  भट्टाचार्य  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 छावनो  क्षेत्रों  में  रक्षा  भूमि  पर  मजदुर  संघ  संगठनों  के

 कार्यालयों  के  लिए  स्थान  देने  की  अनुमति  प्रदान  करने  क॑  संबंध  में

 नियमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  नियमानुसार  मजदुर  संघ  संगठनों  क॑  कार्यालय  रक्षा

 और  सैन्य  प्रतिष्ठानों  के  निकट  नहों  होने

 क्‍या  ऐसे  निष्धात्मक  नियमों  के  बावजूद  भी  मध्य  ऋरमान

 का  रक्षा  निदेशालय  इन  नियमों  का  उल्लंघन  कर  रहा  हैं  और

 सैन्य  प्रतिष्ठानों  क ंनिकट  मजदूर  संघ  संगठनों  के  कार्यालय  चलाने  की

 अनुमति  दे  रहा  और

 याद  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  कारण  क्‍या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  मौजुदा  भुमि  नीति  के  अनुसार  छाबनी  में  ट्रेंड  युनियन
 संगठन  के  कार्यालयों  का  स्थान  बनाने  के  लिए  रक्षा  भूमि  आबंटित

 करने  का  कोई  प्रावधान  नहों

 और  भारतीय  राष्ट्रीय  रक्षा  कामगार  संघ  को  एक

 विशेष  छूट  कं  रूप  में  कानपुर  छाबनो  में  वार्षिक  किराया  एवं  किस्त

 के  भगतान  के  आधार  पर  भूमि  आबंटित  की  गई

 सिंचाई  क्षमता

 2314.  श्रीमती  मीरा  कुमार  :  क्‍या  जल-संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  और  आठवीं  योजनाब्धि  कं  दौरान  देश  में  बृहत
 और  मध्यम  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  द्वारा  सृूजित  की  गई  सिंचाई  क्षमता

 क्या  और

 ।8  ।9।8  स्लथिखित  उत्तर  0

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  पर  कूल  कितनी

 धनराशि  व्यय  की  गई

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  और

 सातबों  योजना  के  दौरान  तथा  आठवों  पंचत्रषीय  योजनाओं  ऋ  पहले

 चार  वर्षों  के  दौरान  देश  में  वृहद  एवं  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  द्वारा

 सृजित  सिंचाई  क्षमता  और  तुलनात्मक  व्यय  का  ब्योरा  नोचे  दिया  गया

 हैं  :-

 योजनावधि  सृजित  सिंचाई  व्यय

 क्षमता

 सातवीं  योजना  2..22  11107.29

 (1985-90)  कं  दीरान

 वार्षिक  योजना  0.82

 आठवीं  योजना

 के  दौरान

 0.86  6762.72

 1994-96  1.44  8643  .56

 महाराष्ट्र  में  निर्माणाधीन  परियोजनाएं

 2315.  श्री  संदीपान  थोरात  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्‌  में  इस  समय  कितनी  बड़ों  तथा  मध्यम

 परियोजनाएं  निर्माणाधीन  हैं  ओर  उनकी  परियोजनावार  अनुमानित
 लागत  तथा  सिंचाई  क्षमता  कितनी

 क्‍या  यह  सच  हैं  कि  अधिकांश  परियाजमाओं  की

 निर्धारित  अनुमानित  लागत  तथा  पुर्ण  होने  को  अर्वाधि  में  वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  परियाजनावार  निधांरित  से  अधिक  समय

 लगने  तथा  लागत  वृद्धि  संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  सिंचाई  परियोजना  के

 कार्यान्वयन  को  गहन  समाक्षा  की  है  तथा  उन  परियोजनाओं  का  पता

 लगाया  है  जिनके  असंतोषजनक  कार्यान्वयन  स॑  लागत  निर्धारित  से  50

 प्रतिशत  से  अधिक्र  हो  गई  ऐसो  परियोजना  का  ब्यौरा  कया  है  तथा

 उनको  शीघ्र  पुरा  कराने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कार्यवाही  किए  जान  करा

 बिचार  और  क

 क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पयाप्त

 व्यवस्था  को  है  कि  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  आशबंटित  धनराशि  का

 किसो  भी  राज्य  सरकार  द्वारा  अन्यत्र  उपयोग  नहों  किया  जाएगा-गत  दस

 बर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  कितनी  धनराशि  का  अन्यत्र  उपयोग  किया

 गया

 2



 है  ल्थिरिब्रत  उत्तर

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  महाराष्ट्र  को
 चालू  वृहद  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्योरा  संलग्न  घिधरण

 में  दिया  गया

 और  जी  बृहद  परियोजनाओं  को  पूरा
 करने  का  समय  10-20  20  वर्ष  लिया  जाता  है  और  मध्यम  परियोजनाओं

 का  5  परियोजना  पूरा  करने  का  वास्तविक  समय  परियोजना  के

 आकार  पर  निर्भर  करता  परियोजनाओं  के  क्रियान्त्रयन  मे  टेरी  के

 लिए  उत्तरदायों  महत्त्रपुर्ण  कारक  ये  पर्याप्त  निधियां  उपलब्ध  न

 भूमि  अधिग्रहण  में  पुनर्वास  एवं  जन

 ठेके  संबंधी  कार्या-्वयन  के  दौरान  परियोजना  के

 डिजाइन  और  कार्यक्षेत्र  में  परिवर्तन  लागत  वृद्धि  के  लिए
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 उत्तरदायी  कारण  ये  हैं  -  कार्यान्वयन  क॑  दौरान  कोमतों  में

 परियोजना  के  डिजाइन  और  कार्यक्षेत्र  में  भूमि  अधिग्रहण  के

 लिए  अपर्याप्त  पुनर्वास  और  पुनर्स्थापना  और  अनुमान  तैयार

 करते  समय  अन्य  मर्दे

 राज्यों  के  अधिकारियों  के  साथ  वार्षिक  योजना  विचार

 के  दौरान  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  के  कार्य-निष्पादन  को  पुनरीक्षा  क्री

 जाती

 सिंचाई  राज्य  का  विषय  है  और  उनके  क्रियान्थयन  के

 लिए  निधियां  राज्यों  द्वारा  अपने  बजट  में  आद्रोटित  की  जाली  राज्यों

 को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लॉक  ऋणों  तथा  अनुदान  के  रूष  मे  दी  जातो

 है  जो  विकास  के  किसी  क्षेत्र  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती

 महाराष्ट्र  की  चालू  वृहद  और  मध्यम  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 परियोजना  का  किस  योजना

 सास  में  शुरू  को  गई

 yo.  3

 1  जयाकबाडी  पांचवीं

 चरण  |  एवं  ॥

 2...  भातसा  पांचवों

 3...  अपर  ताई  आधी

 4.  खड़कवासला  दूसरी

 5...  कृष्णा  तीसरी

 6...  लोअर  बुन्ना  छ्ठीं
 ह

 7...  लोअर  तरना  छ्ठीं

 8...  कारबा  छ्ठां

 9...  विष्णृपुरो  78-80

 10.  अरूणावतोा  छ्ठों

 11...  तिल्‍लारों  78  -  80

 12.  बान  छ्ठों

 13...  कया  चौथी

 14...  ऋककादो  66-69

 15...  भोमा  तीसरी

 16.  अपर  पेनगंगा  पांचवों
 ललित  नल  जन  ट्जीखडजाण  “5  जज  ne er ag ge eee &

 विवरण

 रुपए

 अद्यतन  संचित  चरम

 ः

 अनुमानित  व्यय  बर्ष  96-97  क्षमता

 लागत  3/96  तक  के  लिए  प्रस्तावित

 परिव्यय

 4  5  6  7

 796.87  627.09  15.00  141.64

 हु  135.87

 322.49  57.40  6.00  42.55

 115.57  91.28  1.00  55.14

 213.00  195.39  10.00  62.15

 346.51  225.61  14.00  113.25  3.25

 110.41  11.60  20.78
 129.67  103.96  9.75  20.26

 53.71  35.67  5.75

 48.46  41.05  6.13  10.32

 193.22  117.32  4.00  33.73

 148.7)  111.39  ॥5.00  30.07

 371.65  48.38  4.82  7.01

 188.31  75.13  17.00  17.56

 744.17  210.90  1.50  113.92

 415.29  26.50  186.27  27

 526.47  40.00  162.50

 861.99  .५9  344.  5।  44.73  111.53



 हा  लिखित  उत्तर
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 18.  अपर  गोदाबरी  66-69

 1.  अपर  वर्धा  पांचनीं

 20...  सूर्या  78-80

 20...  बावा  थाड़ी  78-80

 "23.  चसकमां

 24...  वाघूर  पांचवों

 23...  पूनाड  छठी

 24...  नंदूंर  माधमेश्वर  पांयबीं

 नंदूर  माघमेश्वर

 25.  अपर  परवई  पांचवीं

 26...  गोसीखुर्द  छ्ठीं

 27...  कृष्णा  छर्ठीं

 28...  दुध  गंगा  पांचर्जी

 29...  तुलतुली  छ्ठीं

 30...  हुमान  छठी

 33.  लोअर  वर्धा  छठी

 32...  तलम्बा  छ्ठीं

 33...  लेंडी  छरठीं

 34...  लोआर  दृधुन्दा  आठवीं  ।

 35...  नीरा  देवधर  आठवीं

 36...  लोअर  पेनगंगे  आठवों

 मध्यम  परियोजनाएं

 सहनुर  छठी

 2...  सौरव  छठी

 3...  सागासक्या  छठी

 4...  दहाला  छ्ठों

 5.  अराउ  पांचवीं

 6...  मुन  छ्ठीं

 7.  वादीवाले  78-80

 8...  जवालगांव  पांचवों

 9...  ऋसारी  छ्ठीं

 मसालगा  छ्ठों

 पाकडिगृडम  छ्ठों

 ।9।8
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 13.  सकोल  छ्ठीं  12.37  11.42  .42  1.23  2.06

 14.  होटबाने  छ्ठों  130.37  57.59  3.00  12.83

 15.  बहुला  पांचवों  3.  x8  12.96  3.50  4.65

 lo.  पटगांव  छ्ठों  50.75  26.97  2.00  8.36

 17.  हिवारा  पांचवों  11.04  9.10  1.17  2.70

 18.  कुम्बो  पांचनों  48.44  14.51  0.50  8.89

 19...  तम्बाप्री  पांचखों  20.42  15.61  3.44  4.78

 20...  कासर  साई  छ्ठों  19.45  13.84  3.50  3.64

 21.  कदवो  पांचवीं  &6.43  21.90  1.00  9.22

 22...  पुरनानियापुर  पांचवीं  12.71  6.94  6.04  4.29

 23...  अरूणाबतो  छ्ठीं  34.80  13.45  4.00  3.25

 24...  जंगमहट्‌टी  पांचवीं  29.50  15.47  5.00  3.14

 25...  अंजना  पलसी  पांचवीं  30.24  12.60  5.00  2,55

 26...  सोनबाड़  छ्ठीं  25.20  14.90  5.00  2.36

 27...  अलन्दी  पांचयों  16.06  14.90  0.93  6.30

 28...  जाम  छ्ठों  $2.42  22.71  2.00  8.71

 29...  बोर  टहगांस  छ्ठी  18.64  14.38  2.58  3.12

 30.  जमनापुर  लिफ्ट  सिंचाई  छ़्ठों  18.19  6.74  0.50  2.74

 31.  मोर  पांचवीं  30.49  5.12  0.50...  1.54

 32...  चिकोतरा  पांचवीं  47.72  5.12  0.50  4.69

 33.  करसप्पानल्ला  ख़्ीं  24.13  2.97  0.05  5.25

 34...  उरमाड़ी  छ़्ठें  20.46  3.07  0.50  9.04

 35...  शित्रना  तकली  छ्ठीं  46.31  10.80  4.00  7.49

 36.  अपर  मनार  छ्ठीं  108.65  11.56  1.00  13.91

 37...  दियोगड़  छठों  85.88  27.00  5.23  8.35

 38...  पेददारीनल्ला  पांचवों  9.34  1.15  0.10  2.08

 39...  बोरी  छठी  16.71  0.39  0.01  10.45

 40.  एटां  चौथी  13.26  0.13  0.05  2.51

 41...  दोंगरगांख  छ्जीं  16.05  3.68  0.50  3.59

 42...  अन्ननागड़ी  पांचवों  13.25  1.22  0.05  2.12

 4१...  मंगरूलपुर  पांचसों  10.82  3.79  0.50  1.50

 44...  तालानो  पांचयों  7.00  2.86  0.00

 45...  उमरझारों  78-80  11.52  5.34  5.00  2.03

 46...  बीनीतुरा  आठवों  22.35  18.66  0.69  2.51

 47...  आठवीं  11.21  ०.70  1.72  1.35
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 48...  मदन  टैंक  आठवों  2.56  20.58  0.50  3.28

 49...  गोदावरी  आठवीं  75.70  11.95  3.00  2.58

 50...  नागान  आठवों  49.19  7.40  1.50  2.49

 51.  अक्कालपाद  आठवों  70.83  7.46  2.69  6.19

 52.  काशयापषी  आठगीं  27.58  10.41  2.00  4.27

 53...  नारगी  सारांगी  आठवीं  18.85  11.13  6.00  2.94

 54...  दारा  आठवीं  17.35  1.30  0.53  2.30

 55...  ब्रह्ममागवान  आठवीं  9.46  9.17  0.69  3.21

 56...  तोरना  आठवीं  10.78  6.35  3.66  8.80

 57.  सयाकी  आठवीं  17.29  13.20  2.57  5.08

 58...  कार  आठवीं  47.30  14.04  2.00  5.89

 59.
 *

 कोरादीनल्ला  आठवीं  15.72  0.86  0.20  2.61

 60...  साकात  आठवीं  18.54  14.77  0.00  2.36

 61.  अपर  मंजरा  आठवीं  37.42  24.97  5.68  3.35

 62...  पेनताकली  आठवीं  91.87  19.80  7.00  6.55

 63.  मोरना  गुरीधार  आठवीं  39.42  1.92  0.50  -

 64...  अंधाली  आठवीं  11.80  9.59  1.00  1.65

 65.  छांदरा  भागा  आठवीं  14  23.82  14.00  6.73

 कम्प्यूटर  शिक्षा  इलेक्ट्रानिकी  त्रिभाग  ने  हाल  हो  में  में  व्यापन

 2316.  श्री  सौम्य  रंजन  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्प्यूटर  शिक्षा  हेतु  आयातित  कम्प्यूटर  और  अन्य

 साइबर  810  और  830  जिन्हें  वास्तव  में  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  भी

 केबल  अंग्रेजी  भाषा  में  ही

 क्या  सरकार ने  हिंदी  में  कार्य  करने  वाले  कम्प्यूटरों  को

 आवश्यक  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 और

 यदि  तो  इन्हें  प्रयोग  हेतु  कब  तक  उपलब्ध  कराये  जाने

 की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  भारत  में  कम्प्युटर
 शिक्षा  कार्य  सहित  विभिन्‍न  अनुप्रयोगों  के  लिए  प्रचालन  प्रणाली  सहित

 कम्प्यूटर  आयात  किये  जाते  हैं  जो  अंग्रेजी  में  अनुदेशों  का  प्रयोग  करते

 साइबर  810  तथा  830  कम्प्यूटर  प्रणालियां  भी  अंग्रेजी  का  प्रयोग

 करती  .

 बढ़ाने  संबंधी  मिशनਂ  पर  एक  रिपोर्ट  तैयार  को  इसके  अनुसार  वर्ष

 2000/2001  तक  लगभग  10  लाख  बैूयक्तिक  कम्प्यूटर  जनंसख्या

 1000  व्यक्तियों  के  वर्तमान  स्तर  में  ।  करोड  बैयक्तिक

 कम्प्यूटर  जनंसख्या  1000  व्यक्तियों  पर  10)  के  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सुझाई  गई  कार्यनीतियों  में  से

 एक  है-हिंदी  सहित  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रणालोा  और  अनुप्रयोग

 साफ्टवेयर  को  एक  बार  कार्यान्श्रत  होने  पर  आशा  है  कि

 हिंदी  में  सहायता  कार्य  सहित  जैयक्तिक  कम्प्यूटर  जनसंख्या  ऋल
 जनसंख्या  का  लगभग  30  प्रतिशत

 मध्य  प्रदेश  में  बाईपांस

 2317.  श्री  थावरचन्द  गेहलोत  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आगरा  से  मुंबई  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 संख्या  3  पर  मध्य  प्रदेश  के  इंदौर  तथा  शाहजापुर  मार्ग  पर



 हः  लिखित  उत्तर

 यातायात  क॑  आवागमन  को  सुविधाजनक  बनाने  क॑  लिए  बाईपास
 बनाने  को  कोई  कार्य  योजना  तैयार  को

 यदि  तो  कार्य  योजना  के  संबंध  में  शहरव्रार  ब्योरा  क्या

 क्‍या  मरकार  का  विचार  इंदौर  तथा  देवास  के  बोच  उक्त

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चार  लेनों  बाला  बनाने  क्रा  और

 याद  तो  कब  तक  इसे  पूरा  कर  लिए  जाने  को  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 और  पर  आगरा  खंड  के  590.228  से

 इंदौर  -  बम्बई  खंड  के  12.6  तक  इंदौर  कस्बे  के  आस-पास

 7343.6।  लाख  को  लागत  से  बाईपास  के  निर्माण  कार्य  के  लिए
 26.3.1993  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 जी

 उपर्युक्त  परियोजना  पर  इंदौर  के  बीच
 चार  लेन  बनाए  जाने  के  के  लिए  पूर्ब-अर्हक  बोलीदाताओं

 का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  इसलिए  अभा  से  यह  बता  पाना  संभव

 नहीं  है  कि  इस  परियोजना  को  कब  तक  पुरा  कर  लिया

 नागरिक  सुरक्षा  कर्मचारियों  को  पेंशन

 2318.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  मुख्यालय  में  कार्य  कर  रहे  उन  असैनिक  कर्मचारियों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनकी  पेंशन  के  भुगतान  में  गत  तीन  वर्षों  से विलंब
 किया  गया  था  और  इसके  क्‍या  कारण

 इन  कारणों  को  दूर  करने  हेतु  तथा  यह  सुनिश्चित  करने

 हेतु  कि  सेवा  निबृत  हो  रहे  व्यक्तियों  की  पेंशन  को  जारी  किये  जाने
 में  आगे  कोई  विलंब  न  क्या  कटम  उठाए  जा  रहे

 ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  जिनमें  सेवा  पंजिका  खो
 गयी  है  अथवा  अधूरी  है  अथवा  संबद्ध  लेखा  परीक्षक  प्राधिकारियों  द्वारा
 जिनका  लेखा  परीक्षा  नहीं  किया  गया  और

 अब  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 प्रस्ताव  है  कि  सेजा  पंजिकायें  समुचित  सुरक्षित  अभिरक्षा  में  रखी

 उनमें  प्रविष्टियां  पूरी  की  जाएं  और  संबंधित  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  उनकी

 लेखा  परीक्षा  हो और  पारगमन  में  कोई  विलंब  न  हो  या  दस्तावेज  खोने
 न  पाएं  2

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  सेवानिवृत्त  होने  वाल  व्यक्तियों  को  सेबांत  लाभ  समय  पर

 निर्मुक्त  किए  जाने  के  लिए  पहले  ही  संस्थागत  व्यवस्था  मौजूट
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 पिछले  3  वर्षों  क॑  दौरान  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  संवर्ग  के  645  रक्षा

 सिविलियन  क्रम॑चारी  अधिवार्षिता  क्रो  आयु  पुरी  होन  पर  सेवानिवृत्त

 एक  मामले  को  जिसमें  मुख्य  रक्षा  लेखा

 का  इलाहाबाद  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  खराब  हो

 जाने  के  कारण  45  दिन  का  विलंब  हो  गया  शेष  सभो  मामलों  में

 पेंशन  मुगतान  आदेश  समय  पर  जारी  कर  दिए  गए

 और  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  रहा  है  जिसमें  सशस्त्र  सेना

 मुख्यालय  संवर्ग  के  कर्मचारियों  की  सेवा  पुस्तिकाएं  उपलब्ध  न  हाने  से

 अथवा  उनका  लेखापरोक्षा  पूरी  न  होने  से  पेंशन  मंजूर  किए  जाने  में  देरी

 हुई  इन  कर्मचारियों  की  सेवा  पुस्तिकाएं  सुरक्षित  अभिरक्षा  में  रखी

 जाती  हैं  और  इस  आशय  के  स्थायो  अनुदेश  मौजूद  हैं  कि  प्रविष्टियों

 की  समय-समय  पर  लखा  परीक्षा  को  जाए  विशेषकर  25  वर्ष  को

 अर्हक  सेवा  पूरी  होने  के  मामले

 आयुर्वेदिक/यूनानी/हो  म्योपैथिक  कालेज

 2319.  वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  स्वास्थ्य  और.परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  यूनानी  तथा  होम्योपैथिक  विद्यालयों

 की  कूल  संख्या  कितनी  है  और  सरकार  द्वारा  उन  पर  प्रतिवर्ष  कुल
 कितना  धन  व्यय  किया  जाता  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  राज्य  मंत्री
 सलीम  इकबाल  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 2320.  श्री  रामशकल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्य  कर  रहे  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की

 राज्यवार  संख्या  क्या

 उत्तर  प्रदेश  में  सोनभद्र  जिले  में  कार्य  कर  रहे  ऐसे  केन्द्रों
 की  संख्या  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  सभी  पंचायत  क्षेत्रों  में ऐसे  केन्द्र  खोलने
 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कब  तक  उक्त
 केन्द्रों  के  खोले  जाने  को  संभावना

 ,  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सलीम  इकबाल  :  देश  में  3।  1995

 तक  कार्य  कर  रहें  सामुदायिक  स्वास्थ्य  कंन्द्रों  की  संख्या  का  विवरण
 संलग्न
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 केन्द्रीय  सरकार  जिलेबार  ब्यौरे  नहीं  रखतो

 और  मौजूदा  स्कीम  के  अंतर्गत  सामुदायिक्र  स्वास्थ्य

 केन्द्रों  की  स्थापना  राज्य  सरकारों  द्वारा  मैदानी  क्षेत्रों  में  ।,20,000  और

 पहाड़ो  ओर  दुर्गम  स्थानों  पर  80,000  जनसंख्या  मानदण्डों  के  आधार

 पर  की  जाती  इन्हें  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  क्र  अंतर्गत

 स्थापित  किया  जाता

 विवरण

 देश  में  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  3।

 1995  को  राज्यवार  संख्या

 राम्य

 1...  आंध्र  प्रदेश  46

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  99

 3.  असम  105

 4...  बिहार  148

 5.  गोवा  5

 6...  गुजरात  185

 7.  हरियाणा  62

 8...  हिमाचल  प्रदेश  50

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  हि  45

 10.  कनटक
 ,

 204

 ॥1  केरल  54

 12.  मध्य  प्रदेश  190

 13.  महाराष्ट्र  295

 14...  मणिपुर  16

 1s.  मेघालय  10

 16...  मसिजोरम  6

 17...  नागालैंड  5

 18.  उड़ीसा  157

 19.  पंजाब  104

 20...  राजस्थान  254

 21...  सिक्किम  2

 22...  तमिलनाडु  72

 23.  त्रिपुरा  11

 24...  उत्तर  प्रदेश  262

 25...  पश्चिम  बंगाल  89

 18  1918

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमुह  4

 2...  चंडीगढ़  |

 3...  दादर  व  नगर  हबेली  0

 4...  दमन  ब  द्वीव  2

 5...  दिल्‍ली  शुन्य

 6...  लक्षद्वीप  4

 7.  पांडिचेरी  4
 ee

 ज्  ए--ए-ए-ए््एझण//:ःय्ञा

 समेकित  बाल  विकास  योजना

 2321.  श्री  बीरेन्द्र  कुमार  सिंह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यूनीसेफ  द्वारा  चलाई  जा  रही  समेकित  बाल  विकास

 योजना  का  राज्यवार  तथा  जिलेबार  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इन  कार्यक्रमों  की  सफलता  की  देख-रेख  तथा

 मूल्यांकन  के  लिए  कोई  मशीनरी  तैयार  की  गई  है/किये  जाने  का  विचार

 है  2
 ः

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्री  :

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  के  अन्तर्गत  कोई  भी  आईं  सी  डी  एस
 परियोजना  यूनिसेफ  द्वारा  नहीं  चलायी  जा

 प्रश्न  ही  नहीं

 गढ़वा  में  नवोदय  विद्यालय

 2322.  श्री  ब्रजमोहन  राम  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  गढ़वा  जिले  में  नवोदय  विद्यालय  खोलन

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन

 क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  विद्यालय  खोलने  हेतु  भूमि
 उपलब्ध  कराई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  राम  :  से  नवोदय  विद्यालय  '

 योजना  में  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  एक  जवाहर  नवोदय  विद्यालय

 खोलना  परिकल्पित  बिहार  के  गढ़वा  जिले  में  भी  एक

 जवाहर  नवोदय  विद्यालय  खोलना  प्रस्ताजित  तथापि  राज्य  सरकार

 से  अब  तक  समिति  के  मानदण्डों  के  अनुसार  कई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ
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 उत्तरी  बंगाल  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 2323.  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  बंगाल  कं  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को

 शीर्ण  दशा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 गए

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 और  इन  सड़कों  को  उपलब्ध  संसाधनों  के  अंतर्गत  यातायात

 योग्य  स्थिति  में  रखा  जा  रहा  राज्य  के  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 रख-रखाव  और  मरम्मत  हेतु  चालु  वर्ष  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 को  13.26  करोड़  आबंटित  किए  गए

 राष्ट्रीय  को  क्षति

 2324.  अरुण  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जोनाई  से  धेमाजी  को  जाने  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  -52

 हाल  ही  में  आई  बाढ़  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हो  गया

 यदि  तो  कितनी  क्षति  हुई  तथा  इस  पर  कितना  खर्च

 होने  की  सम्भावना  और

 सरका  द्वारा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  पुरे  वर्ष  परिवहन  योग्य

 बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 जल-मभूतल  परिहवन  मंत्री  :

 से  52  का  जोनई  से  धेमाजी  के  बीच  का  खंड  अभी  हाल

 में  आई  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  हुआ  52  सहित  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 को  उपलब्ध  संसाधनों  के  अंतर्गत  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखने  के

 लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  वर्ष  1996-97  के  दौरान  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  रख  और  मरम्मत  के  लिए  असम  सरकार  को

 1430.84  लाख  आबंटित  किए  गए

 निजाम  संस्थान  का  विकास

 2325.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  ने  निजाम  आयुर्विज्ञान  संस्थान  का  विकास

 करने  क॑  लिए  जापान  से  30  करोड़  रुपए  को  सहायता  कं  प्रस्ताव  को

 ऋन्‍्द्र  सरकार  को  भेजा  गया

 क्या  वर्ष  1991  से  ये  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन
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 क्‍या  सरकार  से  आप्रह  किया  गया  था  कि  वह  ऋण

 सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  जापान  से  अनुरोध

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  जापान  से  निजाम  संस्थान  को

 ऋण  प्रदान  के  लिए  अनुरोध  किया  यदि  तो  जापान  सरकार  की

 इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और  :

 उनके  द्वारा  कब  तक  ऋण  प्रदान  करने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  जी  निजाम

 आयुर्विज्ञान  हैदराबाद  के  लिए  जापान  ई  सी  से  30

 करोड़  रुपए  का  परियोजना  प्रस्तात्र  जापानी  अनुदान  सहायता  के

 अन्तर्गत  ब्िचार  के  लिए  27  1993  को  जापान  के  दुलताबास
 को  प्रस्तुत  किया  तथापि  जापान  सरकार  ने  परियोजना  पर  ब्िचार

 नहीं  किया

 बनारस  हिंदू  विश्वविद्यालय  में  आरक्षण

 2526.  श्री  जायसवाल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्र  सरकार  द्वारा  पिछड़ों  एवं  दलितों  को  दी  जा  रही
 आरक्षण  बनारस  हिंदू  विश्वविद्यालय  में  अब  तक  क़ार्यान्त्रित  नहीं  की

 गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कायंबाही  की

 है  2

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  राम  :  और  केन्द्रीय
 चिश्वविद्यालयों  में  संबंधित  विश्वविद्यालयों  की  संत्रिधि/अध्यादेशों
 में  प्रदान  क्रिया  जाता  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई

 सूचना  के  अनुसार  विश्वविद्यालय  शिक्षण  तथा  गैर-शिक्षण  दोनों  पदों
 में  अनुसूचित  जाति/।अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  के  संबंध  में
 सरकार  को  नोति  का  अनुसरण  कर  रहा  विश्वविद्यालय  ने
 गैर  पदों  में  अन्य  पिछड़े  बर्गों  को  भी  आरक्षण  प्रदान  करने  का
 निर्णय  लिया  विश्वविद्यालय  ने  अन्य  पिछड़े  बगों  क॑  लिए
 शिक्षण  पदों  में  आरक्षण  के  संबंध  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 विमान  की  खरीद

 2327.  श्री  उदयसिंह  राव  गायकवाड़  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  लडाक्‌  विमान  का  देश  में
 विनिर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  विदेशों  मुद्रा  की  भारो  मात्रा  को
 बचाया  जा  और



 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  2

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  जी  वायुयान  की  खरीद  के  लिए  की  गई  संविदा

 में  संबद्ध  उपस्करों  एवं  शस्त्रों  सहित  40  वायुयानों  को  सीधी  खरीद  किए
 जाने  का  प्रावधान  है  और  उसके  बाद  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  तथा  बाद

 को  आपूर्तियों  के  लिए  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  भारत

 में  इन  बायुयानों  का  लाइसेंस  के  आधार  पर  उत्पादन  किए  जाने  की

 व्यवस्था

 स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 2328.  श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मंत्रालय  के  अंतर्गत  अनेक  स्थास्थ्य  कार्यक्रम

 गैर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  सीधे  संचालित  किए  जा  रहे

 यदि  तो  गत  तीन  बचों  के  दौरान  उन्हें  सौंपी  गई

 योजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 क्या  गैर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  कुछ  राज्यों  में  सरकार  से

 अधिकांश  धनराशि  प्राप्त  कर  ली  जाती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 आक्रमण  करके  भागने  की  पाकिस्तानी  नीति

 2329.  श्री  सत्यदेव  सिंह  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानाकारी  है  कि  कश्मीर

 में  वांछित  परिणाम  हासिल  करने  में  असफल  रहने  पर  पाकिस्तान

 ने  अब  करके  भाग  जानेਂ  की  नीति  अपनानी  शुरू  कर  दी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसका  मुकाबला  करने  हेतु

 कुछ  प्रभावी  उपाय  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से

 जम्मू-कश्मीर  में  सीमा  पार  के  आतंकवाद  का  समर्थन  करने  और

 18  1918  लिखित  उत्तर
 बि

 उसको  बढ़ावा  देने  की  पाकिस्तान  कौ  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 हुआ

 सरकार  पाकिस्तान  द्वारा  भारत  के  बिरूद्ध  निर्दिष्ट  आतंकजाद  के

 समर्थन  तथा  उसके  संबर्द्धन  का  प्रतिकार  करने  के  उद्देश्य  से  सभी

 आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए  कृतसंकल्प

 विदेशों  में  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  स्कूल

 2330.  श्री  मृत्थुन्जय  नायक  :

 ओऔ  सत्यजीत  सिंह  दलीपसिंह  गायकवाड़  :

 क्या  मानथ  संसाधन  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  भारत  को  बाहर

 कितने  स्कूलों  को  चलाने  की  अनुमति  दी  गई

 जिन  देशों  में  इन  स्कूलों  को  चलाया  जा  रहा  है  उनके  नाम॑

 ७.  या

 इस  संबंध  में  कौन  सी  नीति  और  मानदंड  अपनाए  जा  रहे

 इन  स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  विद्यार्थियों  कौ  देशजार  संख्या

 कितनी

 क्या  सरकार  के  पास  इन  स्कूलों  के  शुल्क  संबंधी  ढांचे  पर

 निगरानी  रखने  के  लिए  कोई  तंत्र  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 मानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  केन्द्रीय  माध्यमिक

 शिक्षा  बोर्ड  से  प्राप्त  सूचना  के  थघिदेशों  में  स्थित  75  स्कूल
 माध्यमिक/बरिष्ठ  माध्यमिक  परीक्षा  के  लिए  बोर्ड  से  संबद्ध  जिन
 देशों  में  ये  स्कूल  स्थित  हैं  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  संबद्धन  चाहने  वाले  विदेश  में

 स्थित  किसी  भी  स्कूल  को  अपने  देश  के  उच्चायोग/भारतीय

 दूताबास/महाकांसुलाबास  के  माध्यम  से  अपना  आबेदन  देना  होता

 इसके  स्कूलों  को  बोर्ड  के  संबद्धन  उप-नियमों  के  प्रावधानों

 का  भी  पालन  करना  होता  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  इन

 स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  छात्रों  की  संख्या  के  विषय  में  कोई  रिकार्ड  नहीं

 रखता

 प्रश्न  नहीं

 ब्



 लिखित  उत्तर

 विवरण

 से  संबद्ध स्कूलों को  संख्या देश  का  नाम

 बंगला  देश

 लिबिया

 ओमान  सल्तनत

 त्

 श्

 फ्छ

 2

 ०

 प्ञ्र

 सुकर्ण  रेखा  परियोजना

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  2

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुवर्णरेखा  बहुउद्देशीय  परियोजना  का  कार्य

 निर्धारित  समय  से  पीछे  चल  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या

 कारण

 इस  परियोजना  की  कुल  लागत  कितनी  है  तथा  इसे  पूरा
 ऋरने  में  हुए  विलंब  के  कारण  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  पुरा  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए
 जा  रहे

 क्‍या  इस  परियोजना  से  संबंधित  पुनर्वास  का  कार्य

 संतोषजनक  रूप  से  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  गत  वर्ष  संसद  सटस्यों  से  कितने  पत्र  प्राप्त

 हुए  हैं  तथा  इन  पर  क्‍या  कार्यवाही  को.गई

 9  1996  लिखिल  उत्तर  %

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  और  जी

 निर्माण  मुख्य  रूप  से  निधियों  को  कमो  क॑  कारण  पिछड़  गए

 तकनीकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  480.00  करोड़  रुपए

 की  अनुमानित  लागत  बालो  इस  परियोजना  को  बर्ष  में  स्वीकृत

 किया  गया  वर्ष  1990  के  मूल्यों  के  अनुसार  नवीनतम  अनुमानित
 लागत  1428.89  करोड़  रुपए

 विश्व  बैंक  से  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  अनुरोध  किया

 गया

 (S)  और  बिहार  के  सिंचाई  विभाग  द्वारा  स्वीकृत

 पुनर्स्थापना  नीति  के  अनुसार  पुनर्स्थापना  एवं  पुनर्वास  का  कार्य  क्रिया

 जा  रहा

 वर्ष  1995  के  चांविल  और  ईचा  बांधों  के

 विस्थापित  लोगों  सामना  की  जा  रही  समस्याओं  के  बारे  में  तथा

 संसद  सदस्यों  के  एक  दल  द्वारा  परियोजना  की  समीक्षा  किए  जाने  के

 संबंध  में  श्री  राम  टहल  चौधरी  संसद  सदस्य  से  4-1-1995  के  द्वो  पत्र

 प्राप्त  हुए  इन  पत्रों  का  उत्तर  माननीय  तत्कालोन  जल  संसाधन  राज्य

 मंत्री  ने  12-2-1996  के  पत्र  द्वारा  दे  दिया

 भारत-बांगलादेश  के  नीच  अन्‍न्सर्टेशीय  जल

 परिवहन  संबंधी  संधि

 25332.  श्री  ईश्यर  प्रसन्‍ना  हजारिका  :

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 क्‍या  भारत  तथा  बंगलादेश  कं  बीच  अंतर्देशीय  जल

 परिवहन  के  संबंध  में  कोई  संधि

 यदि  तो  गत  तीन  बच्चों  क॑  इस  संधि  के  अंतर्गत
 दोनों  देशों  के  बीच  माल  की  कितनी  दुलाई  को  गयी

 क्या  इस  संधि  के  अंतर्गत  नदी  मार्ग  से माल  को  दुलाई
 को  बढ़ाने  में  प्रचालन  संबंधी  तथा  अन्य  कठिनाइयां  और

 क्या  जल-भूतल

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  भारत  तथा  बंगलादेश  के  बीच
 माल  की  दुलाई  को  बढ़ाने  हेतु  इस  संधि  की  समीक्षा  तथा  यदि
 आवश्यक  हो  तो  इसमें  संशोधन  करने  हेतु  क्या  कटम  उठाए  गए

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :
 जी  अंतर्देशीय  जलमार्ग  पारगमन  और  व्यापार  संबंधी  एक
 भारत-बंगला  देश  प्रोटोकॉल

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  निगम  द्वारा
 अंतर्देशीय  जलमार्ग  परियहन  से  ढोए  गए  कार्गों  को  मात्रा  इस  प्रकार  है  :

 वर्ष  टन  भार

 25,536

 62,772
 जि



 प्र  लिखित  उत्तर

 और  कार्गों  दुलाई  में  बृद्धि  के लिए  समीक्षा  बैठक  में

 मौजूदा  संधि  पर  पुनः  वार्ता  करने  का  प्रस्ताव

 ए  आई  वी  एस

 2333.  श्री  राजेश  रंजन  उर्फ  पप्पू  यादव  :  क्या  जल  संसाधन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  त्वरित  सिंचाई  लाभ  योजना  आई  बी

 शुरू  की

 यदि  तो  इसका  प्रयोजन  क्‍या  है  तथा  सिंचाई

 सुविधाओं  के  बिस्तार  हेतु  राज्य  सरकारों  को  लिए  आधार  पर  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  जाएगी  और  उक्त  सहायता  कब  तक  उपलब्ध

 कराई

 उक्त  योजना  के  अंतर्गत  बिहार  को  कितनी  राशि

 आवंटित  की  और

 क्या  पूर्णिया  डिबीजन  में  क्षतिग्रस्त  नहरों  को  सिंचाई  के

 लिए  पूर्णतः  उपयुक्त  बनाने  हेतु  धनराशि  आवंटित  की

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्बर  :  और  जी

 1000  करोड़  रुपए  से  अधिक  लागत  बाली  बड़ी  सिंचाई  तथा

 बहुप्रयोजनो  परियोजनाओं  जो  राज्यों  की  संसाधन  क्षमता  (880  करोड़
 से  बाहर  है  तथा  पुरी  होने  के  अग्रिम  चरण  में  है  तथा  थोड़े  से

 अतिरिक्त  संसाधनों  द्वारा  पूरी  की  जा  सकने  बाली  परियोजनाओं  तथा

 ऐसे  क्षेत्रों  मे ंजहां  अगले  चार  कृष्य  मोौसमों  (100  करोड़  में  से

 एक  मौसम  में  पहली  फसल  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  किसानों  को

 1,00,000  हेक्टेयर  को  आश्वासित  जल  आपूर्ति  का  लाभ  पहुंचाने  के

 को  पूरा  किए  जाने  में  तेजी  लाने  हेतु  त्वरित  लाभ  सिंचाई

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  देने  के

 लिए  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  वर्ष  1996-97  के  बजट  में  900  करोड़

 रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  केवल  उन  परियोजाओं  जिन्हें  योजना

 आयोग  से  निवेश  स्वीकृति  प्राप्त  हो  गई  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 वित्त  पोषण  को  पात्र  राज्य  सरकारों  को  अपने-अपने  संसाधनों  से

 समान  निधियां  प्रदान  करानी  यह  सहायता  वर्ष  1996-97  के  दौरान

 13  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  ब्याज  दर  पर  और  बाद  के  बर्षों  में  वित्त

 मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  ब्याज  दर  पर  ऋण  के  रूप  में  ऋण  की

 खापिसी  अदायगी  20  बराबर-बराबर  किस्सों  में  तथा  अगले  वर्ष  से

 बकाया  राशि  पर  ब्याज  की  वूसली  के  साथ  की  इन

 ऋणों  की  50  प्रतिशत  की  राशि  के  लिए  5  वर्ष  की  प्रारंभिक  अवधि

 रियायती  अवधि  तत्पश्चात्‌  इन  ऋणों  का  बापिसी  भुगतान  ।5

 बराजर-जराबर  किस्तों  में  किया  वार्षिक  आधार  पर  देय  ऋण

 एवं  ब्याज  के  रूप  की  वसूली  दस  बराबर-बराबर  मासिक

 किस्तों  में  की  जो  ।5  जून  से  प्रारम्भ

 ।8  1918

 त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वर्ष  1996  ५7

 के  लिए  बिहार  राज्य  को  25  करोड़  रुपए  -20  करोड़  रुपए  पश्चिमो

 कोसी  नहर  परियोजना  के  लिए  तथा  5  करोड़  रुपए  ऊपरा  क्यूल
 परियोजना  के  को  कुल  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  मंजुर  को  गई

 स्वीकृत  कंन्द्रीय  ऋण  सहायता  समे  50  प्रतिशत  को  राशि  श्र्थात्‌  12.

 5  करोड़  रुपए  प्रथम  किस्त  कं  रूप  में  निर्मुक्ति  आदश  पहल  हो  वारों

 किए  जा  चुक

 पूर्णिया  मंडल  में  क्षतिग्रस्त  नहर  प्रणाली  क॑  नवोकरण  स

 संबंधित  प्रस्तात्  तैयार  करने  तथा  त्थरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम  कं

 अन्तर्गत  कंन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  लिए  मंत्रालय  को  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 करने  को  जिम्मेदारी  बिहार  राज्य  सरकार  की

 स्थास्थ्य  रक्षा

 2334.  श्री  पुन्नू  लाल  मोहले  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  विभिन्‍न

 बीमारियों  जैसे  गुर्दे  का  कार्य  करना  बन्द  कर  दिल  का

 यक्ष्मा  आदि  को  रोकने  तथा  इनकी  चिकित्सा  हेतु  कितनी  धनराशि  का

 आबंटन  किया  गया  है  और  मदबार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 मध्य  प्रदेश  में  स्वास्थ्य  परिचयां/औषधियों  पर  प्रति

 व्यक्लि  कितना  व्यय  किया  गया
 ह

 क्‍या  तत्संबंधी  वर्तमान  व्यय  सीमा  में  वृद्धि  करने  के

 संबंध  में  कोई  प्रस्ताज  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  स्थास्थ्य  राज्यों  का  विषय  है

 इसलिए  राज्य  ही  अपने  स्लोतों  लोगों  की  निवारक  प्रोल्साहक

 तथा  उपचारात्मक  स्थास्थ्य  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 उत्तरदायी  तथापि  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य

 कार्यक्रमों  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  वर्ष
 "1995-96  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  कार्यान्यत  की  जा  रही  केन्द्रीय

 प्रबर्तित  योजनाओं  समेत  प्रमुख  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  लथा  उनके

 आवंटन  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  निजी  स्रोतों  से औषधियों  की

 प्राप्ति  तथा  आपूर्ति  की  जाती  यद्यपि  राष्ट्रीय  लेखा  आंकड़ों  में

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1992-93  के  लिए  स्वास्थ्य  पर  मध्य  ,
 प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  सरकारी  व्यय  39  रुपये

 और  जिश्व  मैंक  जैसे  विदेशी  अभिकरणों  से  मांगी  गई

 सहायता  के  अतिरिक्त  राज्य  क्षेत्र  के  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  तथा  रोगों  क॑

 नियंत्रण/उन्मूलन  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  तथा  बषानुवर्ष
 स्वास्थ्य  परिचर्या  अवसंरचना  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  योजना  आबंटन

 में  बृद्धि  की  गई



 .  विथयरण

 प्रमुख  राष्ट्रीय  स्थास्थ्य  कार्यक्रमों  के  लिए  बर्थ  1995-96  के

 दौरान  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  धन  का  आवंटन

 कार्यक्रम  का  नाम  आ्ंटित  धनराशि

 नाख  रुपए

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम
 "1228.26

 राष्ट्रीय कृष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम  372.70

 राष्ट्रीय  कृष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  372.70

 राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  357.83

 राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  273.50

 राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  52.50

 राष्ट्रीय  कैंसर  नियंत्रण  कार्यक्रम  52.50

 राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  अध्यापकों  को  आन

 ड्यूटी  स्टडी  लीवथ  मंजर  करने  हेतु  नियम

 2335.  श्रीमती  गीता  मुख््जी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  को  पूर्णकालिक
 उच्च  अध्ययन  हेतु  वेतन  सहित  अथवा  आन  ड्यूध्टी  स्टडी  लीव  मंजूर
 करने  हेत  कुछ  प्रावधान

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  इस  प्रकार  की  छूटिटयां  अन्य  स्थानों  पर  जिक्य/डिग्री
 के  अध्ययन  हेतु  दी  जा  सकती  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  जिभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  राम  :

 संलग्न  विवरण  के

 और  अध्ययन  अवकाश  को  अभिशासित  करने  वाले
 प्रावधानों  में  उस  स्थान  को  बिनिर्धारित  नहीं  किया  गया  है  जहां  अध्ययन
 किया  जाना

 विवरण

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  शासी  बोर्ड  ने  निम्नलिखित  संशोधनों
 के  साथ  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कमयारियों  के  लिए  केन्द्रीय

 सिविल  सेवा  सहित  में  निहित  अध्ययन  अवकाश

 नियमों  आवश्यक  परिवर्तनों  सहित  विस्तार  को  अनुमोदित  किया

 है  :-

 ।...  भारत  में  अथवा  विदेश  में  अध्ययन  अवकाश  केन्द्रीय  सिथिल  सेवा
 के  नियम  50  में  बिनिर्धारित  उद्देश्य  के

 9  लिखिल  उत्तर  100

 अतिरिक्त  साहित्यिक  तथा  शैक्षिक  उद्देश्य  के  लिए  प्रधानाचार्य  के

 स्‍तर  तक  के  शिक्षण  स्टाफ  को  संकाय  सुधार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 अध्ययन  अवकाश  प्रदान  किया  जा  सकता

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  1972  के  नियम  50  में

 विनिर्धिरित  उद्देश्य  के  लिए  शिक्षा  अधिकारियों  तथा  अन्य  सभी

 उच्च  अधिकारियों  और  शिक्षणेतर  स्टाफ  को  अध्ययन  अवकाश

 प्रदान  किया  जा  सकता

 3.  संगठन  में  कम  से  कम  10  वर्ष  की  नियमित  सेवा  पूरी  करने
 खालों  को  ही  अध्ययन  अवकाश  प्रदान  करने  पर  विचार  किया

 4.  यहां  तक  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  उन  अधिकारियों  को

 भी  अध्ययन  अबकाश  प्रदान  किया  जा  सकता  है  जिनको

 सेवा-निवृत्त  होने  में  8  वर्ष  से  भी  कम  रह  गए  हैं  बशर्ते  उनके

 अध्ययन  के  निष्कर्ष  में  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  अथवा

 विद्यालय  स्तर  पर  कर्मचारी  के  नैतिक  प्रबंध

 मानवीय  संगठनात्मक  ढांचे  आदि  से  संबंधित  पघंगठन  के

 सुधार  की  सीधे  छाप
 ः

 5.  अध्ययन  अवकाश  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के

 अनुमोदन  के  आधार  पर  प्रदान  किया

 6.  अध्ययन  अवकाश  एक  बार  में  किसी  संवर्ग  में  ।  प्रतिशत

 नियमित  कर्मचारियों  से  अधिक  को  प्रदान  नहीं  किया

 और
 .

 7.  अध्ययन  अबकाश  संपूर्ण  सेवाबधि  में  केबल  एक  बार  अधिकतम

 2  दर्ष  की  अवधि  के  लिए  ही  प्रदान  किया  जा  सकता

 भूमिगत  जल  का  स्तर

 2336.  श्री  दादा  बाबूराव  परांजपे  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूमिगत  जल  के  गिरते  स्तर  को  देखते  हुए  जबलपुर
 जिले  में  शीघ्रातिशीघ्र  एक  विशेष  परियोजना  आरंभ  की  जा  रही  है
 जिसके  अंतर्गत  जिले  के  पुराने  तालाबों  की  मरम्मत  और  नवीकरण
 कार्य  आरंभ  किया

 यदि  तो  परियोजना  का  व्यापक  लागत  ब्यौरा  क्‍या  है
 तथा  इस  संबंध  में  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कितनी  वित्तीय
 सहायता  आदि  प्रदान  की  गई  और

 यह  परियोजना  कब  तक  लागू  कर  दी

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  मध्य  प्रदेश
 सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  जबलपुर  जिले  में  ऐसी  कोई  विशेष
 परियोजना  प्रारंभ  नहीं  की  गई

 और  प्रश्न  नहीं
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 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  प्रत्यर्पण  सन्धि

 2337.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  +

 क्या  सरकार  द्वारा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ

 प्रत्यपंण  सन्धि  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  प्रत्यर्पण  सन्धि  के  प्रारूप  का  अध्ययन

 किया

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  इस  सन्धि  पर  हस्ताक्षर  हो  चुके

 यदि  तो  यह  सन्धि  कब  हुई  और

 दोनों  देशों  द्वारा  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  को  रोकने

 सहित  आतंकवाद  से  लड़ने  के  लिए  क्‍या  अन्य  कदम  उठाए  जा  रहे

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  भारत

 और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  1993  में  नई  प्रत्यर्पण  संधि  पर  हस्ताक्षर

 करने  के  प्रस्ताव  पर  औपचारिक  वार्ता  शुरू  28  से  ।

 1993  तक  नई  दिल्‍ली  में  तथा  19-21  1994  तक

 वाशिंगटन  में  इस  वार्ता  के  दो  दौर  तत्पश्चात  दोनों  पक्षों  द्वारा  दिए

 गए  सुझावों  पर  प्रत्येक  पक्ष  ने  विस्तार  से  विचार  बातचीत

 सम्पन्न  हो  चुकी  इस  समय  भारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 अपनी  प्रणालियों  के  अंतर्गत  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  इसकी

 विषय-वस्तु  को  तैयार  करने  में  लगे  हुए  नई  प्रत्यर्पण  संधि  का

 प्रारूप  प्रत्यरपण  कानून  तथा  व्यवहार  में  आधुनिक  प्रवृत्ति  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  मौजूदा  प्रत्यर्पण  व्यवस्थाओं  में  संशोधन  करने  की

 दोनों  सरकारों  द्वारा  महसूस  की  गद्ट  आवश्यकता  का  समाधान  करता

 (S)  प्रश्न  नहीं

 सरकार  का  विश्वास  है  कि  मैक्रो-आलंकबाद  और

 स्वापक  दवाओं  के  अवैध  आवागमन  सहित  आतंकवाद  का  सामना

 करने  क  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  सहयोग  आवश्यक  आतंकवाद  का

 प्रतिकार  करने  के  लिए  भारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच

 सहयोग  की  निर्धारित  प्रक्रियाएं  हैं  जिनमें  सूचनाओं  के

 प्रशिक्षण  एवं  अभियोजन  के  लिए  परस्पर  सहायता  शामिल  स्वापक

 के  संबंध  में  भारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  संयुक्त  कार्यदल

 है  जिसकी  वर्ष  में  एक  बैठक  होती  दोनों  पक्षों  क ेनारकोटिक्स/राजस्व

 अधिकारियों  के  बीच  कार्यकलाप  को  संबर्धित  करने  से  नशीली  दबाओं

 का  उनका  अवैध  व्यापार  और  उनका  दुरूपयोग  रोकने  सहित

 सभी  स्तरों  पर  नशीली  दबाओं  के  अवैध  व्यापार  से  निपटने  में  सहयोग

 करने  में  मदद  मिली
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 नई  रेजिमेंटट

 2338.  श्री  शरत  पटनायक  :

 श्री  मुनियप्पा  :

 जी  सिंह  देव  :

 शी  कॉडयूया  :

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :

 श्री  हाराधन  राय  :

 औ  साम्बासिया  राव  :

 श्री  सरित  वरण  तोपदार  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दोरान  नई  रेजिमेंट  बनाने  क
 निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  नई  रेजिमेंट  स्थापित  करने  के  लिए  सेना  को

 आधुनिक़  शस्त्रों  की खरीद  के  ल्लिए  अपनी  धनराशि  में  कटौती  करनी

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 (&)  बर्तमान  में  सेना  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  रिक्त  पदों  की

 संख्या  क्‍या

 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  नई  रेजिमेंट  स्थापित  करने  से

 पहले  इन  रिक्त  पदों  को  भरने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  हाल  ही  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सेना  में  कर्नाटक  रेजिमेंट

 स्थापित  किए  जाने  का  फ्रस्ताव  किया  इस  मामले  में  अभी  सेना

 मुख्यालय  के  साथ  परामर्श  करके  विचार  किया  जा  रहा  इस  रेजिमेंट
 की  स्थापना  पर  आने  वाली  लागत  तथा  अन्य  ब्यौरों  की  अभी  गणज

 की  जानी

 इस  सेना  में  विद्यमान  विभिन्न  रैंकों  में  रिक्त  पदों  का  ब्वीरा

 इस  प्रकार  है  :-

 अफसर  तथा

 जनरल  -  श्न्थ

 लेफ्टिनेंट  जनरल  -  02  +

 मेजर  जनरल  -  02

 ब्रिगेडियर  ~  02

 कर्नल  -  111

 लेफ्टिनेंट  कर्नल  -  79
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 मेजर  -  3706  वाया  ब्रहमपुत्र  जल  परिजहन  की  सुविभा

 कैप्टन  और  उससे  नीचे
 हं

 8259  2340.  जयंत  रंगपी  :  क्या  जल-भूलल  पड़िवहन  मंत्री  यह

 कल  ||  |  ||  ॑औ|  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 मिड  ओ  या

 क्या  सरकार  का  विचार  ब्रहमपूत्र  नदी  से  होकर  गुवाहाटी
 अफसर  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  जल  परिवहन  को  सुविधा  शुरू  करन  का

 सेना  निकित्सा  कोर  -  332  और

 सैन्य  नसिंग  सेवा  -  449  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सेना  दंत  चिकित्सा  कोर  44  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 िाजणयणण।:;3क्‍पदपतएतप:थिभझे  --++--+-+++-  और  सदिया  से  धुबरी  तक  ब्रहमपुत्र  नदी  एक  राष्ट्रीय  जलमार्ग
 कल  न्‍्णा  े  825

 सेनांगों  लथा  सेनाओं  में  जुनियर  कमोशन  अफसरों

 और  अन्य  रैंकों  में  यह  ऋ्रमो  58300  सेना  कार्मिकों  की

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का विकास

 2939.  प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 जस्टिस  गुमान  मल  लोढा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  !951  में  देश  में  कुल  माल  यातायात  का  25
 प्रतिशत  सड़क  परिबह+  द्वारा  होता

 ता  क्या  2000  तक  इसके  87  प्रतिशल  तक  हो

 जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  अनुमान  क्‍या

 क्या  सड़क  नेटवर्क  पर  बढ़ते  हूए  दब्नात  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  सड़क  नेटवर्क  के  विकास  को  प्राथमिकता  दिए  जाने  को

 जरूरत  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  बिसस्‍्तार  और  विकास

 हेतु  प्रस्तावित  लक्ष्य  क्‍या  हैं  तथा  इस  संबंध  में  कितना  व्यय

 होगा  2

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  टो  था  के  अनुसार
 स्र्ष  1950-51  में  मालभाड़ा  यातायात  के  मामले  मं  सड़क  और  रल

 का  भाग  11:89  जो  1978  में  32:68  हो  उसके  बाद

 यातायात  मांग  का  आकलन  नहीं  किया  गया  लेकिन  सड़क  पर

 मालभाड़ा  यातायात  में  काफी  बृद्धि  हुई  है।.तथाण  संसाधनों  के

 अभाव  के  कारण  नेटवर्क  का  पर्याप्त  विस्तार  करना  संभव  नहीं  हो

 पाया

 है  लथा  बंग्लादेश  और  सुन्दरबन  से  पारगमन  और  व्यापार  प्रोटोफाल

 मार्ग  द्वारा  कलकत्ता।हल्दिया  पत्तनों  से  जुडा  गुवाहटी  से

 हल्दिया/कलकत्ता  तक  पुरे  जलमार्ग  में  बष  भर  यंत्रीकृत  नोदित

 जलयान  चल  सकते  हैं  और  करार्गो  जलयान  बंगलादेश  होकर  गृवाहटी
 और  कलकत्ता  क॑  ब्रोच  प्रचालन  करते  यह  जल  परिवहन  मार्ग

 राष्ट्रीय  -
 भागीरथी  के  साथ  साथ  कलकत्ता

 से  इलाहाबाद  तक  फंला  हुआ

 विदेशी  उद्योगों  द्वारा  कार्गों  हैंडलिंग  बर्थस

 इत्याटि  की  स्थापना

 2341.  श्री  वाडियार  :  क्‍या  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  कतिपय  ज़िदेशी  उद्योगों  ने  सामान

 चढ़ाई-उतराई  व्यवस्था  करने  वाली  विशिष्ट  कंटेनर  टर्मिनल
 तथा  तेल  जेटीज  स्थापित  करने  में  अत्यधिक  रूचि  दिखाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  उन  प्रस्तावों  की  जांच  पड़ताल  की
 और

 यदि  हां,ज्ञो  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :
 से  निजी  उद्यमियों  तथा  बिदेशी  निवेशकों  को  संलग्न  विवरण-|
 में  दर्शाएं  गए  क्षेत्रों  में  निजो  क्षेत्र  की  सहभागिता  संबंधी  प्रस्ताबों  में
 भागीदारी  की  अनुमति  दी  गई  विदेशी  निवेशकों  से  संबंधित

 अनुमोदित  प्रस्तावों  क्रो  एक  सूची  संलग्न  |  में  दी  गई

 पत्तन  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  को  सहभागिता  के  लिए  खुले  क्षेत्र

 सरकार  ने  पत्तनों  के  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  निजी  क्षेत्र  की
 :  सहभागिता  के  लिए  स्पष्ट  और  पारदर्शी  दिशानिर्देश  अनुमोदित  क्किए

 हैं  :-

 (1)  पत्तन  की  मौजूदा  परिसम्पत्तियों  को  पटटे  पर  देना
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 (2).  अतिरिक्त  परिसंपत्तियों  का  निर्माण/सृजन  जूसे  कि  :

 कंटेनर  टर्मिनलों  का  निर्माण  और

 ब्रेक  बहुउद्देशोय  और  विशिष्ट  कार्गो  ब्थों

 का  निर्माण  और

 कंटेनर  फ्रेट  संग्रहण  सुविधाएं  और  टैंक

 फार्म  ।

 क्रनेज/हैंडलिंग

 (S)  आबद्ध  ऊर्जा  संयंत्रों  को

 शुष्क  गोदी  और  जहाज  मरम्मत

 (3).  पत्तन  हैंडलिंग  के  लिए  उपकरण  पटूटें  पर  देना  तथा  निजो

 क्षेत्र  से  फ्लोटिंग  क्राफ्ट  पर

 (4).  पायलटेज  भारतीय  नागरिकों  क॑

 (5).  पत्तन  आधारित  उद्योगों  के  लिए  आबद्ध

 विदेशी  निवेश/सहयोग  के  लिए  अनुमोदित  निजी  क्षेत्र  की

 सहभागिता  संबंधी  परियोजनाओं  की  सूची

 ,
 फत्तन  की  मौजूदा  बथों/परिसम्पत्तियों  को  पटटे  पर  देना

 '
 कांडला  पत्तन  को  बर्थ  6  को  बल्क  और  ब्रेक  बल्क  कारों

 हैंडल  करने  के  लिए  जीपी  कॉर्पोरेशन  बैंकाक  को

 पटूटे  पर
 ह

 2.  मद्रास  पंत्तन  न्यास  ने  बंगाल  टाइगर  जर्मनी  के  साथ

 एक  दोर्घधकालीन  बर्थ  अनुरक्षण  समझौता  किया

 3.  बम्बई  पत्तन  न्यास  ने  इंदिरा  गोदी  परिसर  में  बर्थ  |  क॑  उपयोग

 के  लिए  अमेरिकन  प्रेसीडेंट  लाइन्स  के  साथ  एक  समझौता

 किया

 शुष्क  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  की  स्थापना

 एल  आईं  एस  एन  बी  पुर्तगाल  के  साथ  तकनीकी  सहयोग

 से  बैस्टर्न  इंडिया  शिपयार्ड  लिमिटेड  द्वारा  मुरगांज  पत्तत्न  में

 एक  फ्लोटिंग  शुष्क  गोदी  और  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  की

 5.  के  ई  पी  पी  ई  सिंगापुर  के साथ  तकनीकी  सहयोग  से
 चौखानो  इंटरनेशनल  द्वारा  मद्रास  पत्तन  में  जहाज  मरम्मत

 सुत्रिधाओं  की

 नई  बर्थों  का  निर्माण

 6.  सोसीडाडे  डी  फोमेंटो  इंडस्ट्रियल  द्वारा  मुरगांव  तट  से  दुर

 अपतटोय  स्टेकयार्ड  और  बर्थ  एस  का
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 नसों  को  वर्दी

 2342.  श्री  यादव  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  तथा  दिल्ली  में  सरकारी  अस्पतालों  में

 कार्यरत  नसों  के  बीच  उनके  परिधान  को  लेकर  कोई  विवाट

 क्या  सरकार  ने  नसों  की  इन  मांगों  को  स्वीकार  नहीं  करने
 का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  निर्देश
 जारी  किए  गए  हैं  और  इसके  क्या  कारण  हैं  7

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 सलीम  इकबाल  :  से  दिल्‍ली  नर्स  यूनियन  न

 1995  को  परम्परागत  सफेद  रंग  की  वर्दी  से  भूरे  रंग  की  वर्दी

 बदलने  का  एकतरफा  निर्णय  लिया  यूनियन  से  बार-बार  सफेद

 जर्दी  पहनने  का  अनुरोध  किया  क्योंकि  यह  चर्दी  शुद्धता  तथा

 व्यावसायिक  सम्मान  की  प्रतोक  है  और  सम्पूर्ण  विश्व  में  नरसे

 परम्परागत  सफेद  वर्दी  ही  पहनती  तथापि  दिल्ली  नर्स  यूनियन  तथा

 सरकार  के  साथ  4  1996  को  एक  सौहार्दपूर्ण  समझौता  हो  गया

 परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 2343.  श्री  नामदेज  दिवाधे  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्‌  सरकार  ने  केंद्र  सरकार  को  सिंचाई
 परियोजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  सहायता  प्रदान  करने  का  अनुरोध
 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  पहली  96,  ।6  96  और

 15  1996  के  अपने  पत्रों  द्वारा  त्यरित  सिंचाई  लाभ

 जिसके  लिए  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  वर्ष  1996-97  के  बजट  में  ०00

 करोड़  रुपये  की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  के  तहत  महाराष्ट्र
 की  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  लिए

 अनुरोध  किया

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  लिए
 प्रस्तावित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 महाराष्ट्‌  सरकार  को  वर्ष  1996-97  के  लिए  गोसांखुर्द
 सिंचाई  परियोजना  के  लिए  20  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  ऋण  सहायता

 स्वीकृत  की  गई  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  की  पहली  फकिश्त  ।0  करोड़

 रुपये  क्री  राशि  के  नियुक्ति  आदेश  भी  जारी  कर  दिए  गये
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 विवरण

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  त्थरेत  सिंाई  लाभ  कार्यक्रम  के  तहत
 ऋण  सहायता  के  लिए  प्रस्तावित  परियोजनाओं  का

 में।हजार

 परियोजना  का  नाम  अद्यतन  अनुमानित  चरम  सिंचाई

 लागत  क्षमता

 ः  प्््  3  4

 1...  गोसीखुर्द  1454.10  154.00

 2...  लोवर  बुना  183.72  25.54

 3...  बैन  166.79  19.18

 4...  टिलारी  393.63 °  *'.  36.67

 5...  लोवर  डूधाना  381.16  39.60

 6...  मंगसल  11.34  1.93

 7...  अंजना  पलसी  31.88  .88  2.03

 8...  पूर्णा  नूपुर  13.31  1.69

 9...  शिवाना  टकली  49.87  6.60

 10.  करल  50.83  6.98

 ॥।...कासेरी  22.25  9.16

 12.  सकोल  12.37  2.06

 13.  सयाकी  17.29  2.32

 14.  बडीवले  28.39  5.00

 15.  लोअर  तरना  187.62  31.05

 16.  सूर्ा  177.95  27.19

 17...  अरूणावती  152.35  25.15

 18.  अपर  वर्षा  521.21  80.25

 19...  जिष्णुपुरी  200,86  28.34

 ननन्‍्दृर  मदमेश्वर  270.92  45.58

 21.  याबर  117.78  23.58

 22.  अमराकती  36.93  3.80

 23...  चन्द्राभगा  75.90  6.73

 24...  लालनाला  25.33  7.70.

 25...  भीमा  641.54  226.16

 26.  खड़क  बासला  218.00  62.14

 27.  लोअर  दुन्‍ना  177.00  25.54

 28...  अपर  गोदावरी  138.23  67.28

 29.  अपर  टेपी  115.57  55.14

 30.  अरन  48.71  10.07
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 बाहुला  21.88  4.55

 2.  खितरो  21.40  5.35

 33.  जैम  52.12  7.77

 34.  जंगामहाटी  29.50  3.70

 35.  सांख  31.70  3.10

 36.  शाहनूर  50.00  9.36

 पाकिस्तान  और  बंगलादेश  के  साथ  भू-सीमा  करार

 2344.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तान/बंगलादेश  के  साथ  भू-सीमा  कशर  को  कार्यान्जत

 करने  से  संबंधित  तीन  बकाया  मसले  क्‍या

 उन  23  भारतीय  परिक्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं

 जिन्हें  अविनिमेय  पाया  गया  *

 '  यदि  तो  क्या  देश  के  विभाजन  के  समय  से  ही  परिक्षेत्रों
 के  विनिमेय  की  समस्या  विद्यमान  रही

 इसके  क्‍या  कारण  और

 इनका  कब  तक  समाधान  कर  लिए  जाने  की  संभावना  है
 और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  है ं2

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से

 भारत-बंगलादेश  भू-सीमा  1974  से  सम्बन्धित  तीन  अनसुलझे
 मसले  हैं  :  (1)  एक-दूसरे  के  प्रदेश  में  स्थिति  बिदेशी  अंतःक्षेत्रों  का

 (2)  एक-दूसरे  के  प्रदेश  में  स्थिति  अधिकृत  क्षेत्रों  का

 और  (3)  भू-सीमांकन  का  कार्य  पूरा

 भारत  और  उस  समय  के  पूर्वी  पाकिस्तान  जो  अब  बंगलादेश
 के  बीच  विभाजन  रेडक्लिफ  अबार्ड  के  आधार  पर  किया  गया  था
 जिसके  अनुसार  भारत  और  पूर्वी  पाकिस्तान/बंगलादेश  के  कुछ  छोटे
 अंतः  क्षेत्र  एक  दूसरे  के  प्रदेश  में  छूट  गए  हमारे  पास  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  बंगलादेश  में  भारत  के  अहस्तान्तरणीय

 क्षेत्र  थ ेअहस्तान्तरणीय  अन्‍्तःक्षेत्रों  का अभिप्राय  अन्त:ःक्षेत्रों  के
 भीतर  अंतःक्षेत्र  अथवा  ऐसे  क्षेत्रों  से  है  जिन्हें  पहले  अन्तःक्षेत्र  माना
 जाना  किन्तु  जो  सीमाकंन  के  पश्चात  सट  गए  हैं  और  इस  प्रकार
 अब  अन्‍्तःक्षेत्र  नहीं  रह  गए

 अन्‍्तःक्षेत्रों  का  प्रदान  प्रत्यक्ष  रूप  से  बंगलादेश  के  साथ
 सीमांकन  से  जुड़ा  हुआ  है  और  सीमांकन  करते  समय  इसका  आबश्यक
 रूप  से  ध्यान  रखा  भारत-बंगलादेश  भू-सीमा  के  लगभग  4।
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 किलोमीटर  का  सीमाकंन  अभो  पूरा  किया  जाना  सरकार  ने

 बंगलादेश  के  साथ  सीमांकन  फे  कार्य  को  संबंधित  राज्य  सरकारों  के

 सहयोग  से  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  किया

 विशेष  कोष

 2345.  श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :

 श्री  नीतीश  कुमार  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  देश  में  सड़क  विकास  परियोजनाओं

 के  कार्यान्वयन  हेतु  विशेष  कोष  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  हेतु  संसाधनों  का चयन  कर

 लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कार्य  को  शुरू  करने  के  लिए  प्रारंभ  में  कुल  कितनी

 राशि  जमा  कराने  का  प्रस्लाव

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  यह  प्रस्ताव  अब  भी  बैचारिक  स्तर  पर

 ४

 पोषण  स्तर

 2346.  श्री  महेश  कुमार  कनोडिया  :

 श्री  मुनियप्पा  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 .  कया  देश  में  पोषण  का  स्तर  गिर  रहा  और

 यदि  तो  देश  में  विशेषरूप  से  स्कूल  जाने  बाले  बच्चों

 में  कुपोषण  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने

 का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 वास्तव  देश  में  पोषाहारीय  स्तर  में  सुधार  हुआ  प्राचीन

 पोषाहारीय  जैसे  स्कर्वी  आदि  का  उन्मूलन

 हो  चुका  बच्चों  में  गम्भीर  तथा  अल्प  कुपोषण  को  काफी  हद  तक

 कम  कर  दिया  गया  न्यूट्रीशन  टरैंड्स  इन  इन्डिया

 1993  के  ग्रामीण  बयस्कों  के  पोषाहारीय  स्तर  में  1975-90  की

 अवधि  के  दौरान  सुधार  हुआ

 18  1918  ल्लिखिल  उत्तर  110

 सरकार  कुपोषण  के  नियंत्रण  हेतु  विभिन्‍न  क्षेत्रों  क ेजरिए

 पोषाहार  तथा  पोषाहार  से  संबंधित  कई  कार्यक्रम  चला  रही  जैसे

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  पोषाहार  शिक्षा  बाल

 ,  उत्तरजीबिता  तथा  सुरक्षित  मातृत्व  राष्ट्रीय  पोषाहारीय

 रक्‍ताल्पता  नियन्त्रण  विटामिन  रोगनिरोधन  कार्यक्रम

 तथा  स्कूल  स्वास्थ्य  मध्याहन  भोजन  कौर्यक्रम

 एड्स

 2547.  रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 जी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एड्स  संबंधी  निगरानी  पद्धति  को  सुदृढ़  बनाने  हेतु
 केन्द्र  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन

 किया

 यदि  तो  इसके  सदस्यों  की  संख्या  तथा  निदेश-पंद  क्या

 CT)  क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  देश
 में  रोगाणुग्रस्त  व्यक्तियों  की  अनुमानित  संख्या  सरकारी

 आंकड़ों  से  भिन्‍न-भिन्‍न
 ह

 यदि  तो  सरकार  को  एड्स  से  पीड़ित  व्यक्तियों  की

 वास्तविक  संख्या  का  कब  तक  पता  और

 उक्त  बीमारी  के  उन्मूलन  हेतु  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की

 सहायता  से  क्‍या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?2

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :

 अनुमानों  और  निगरानी  कार्य  में  सुधार  लाने  के  बारे

 में  एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया  गया

 गठन  और  विचारार्थ  विषयों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया

 और  विश्य  स्वास्थ्य  संगठन  ने  एक्स्ट्रापोलेशन  के

 आधार  पर  सांख्यिकीय  अनुमान  लगाए  भारत  में  संकमित

 व्यक्तियों  की  सुस्पष्ट  संख्या  देना  कठिन  एच  आई  बी  अनुमान  पर

 विशेषज्ञ  दल  भारत  में  एच  आई  वो  पाजीटिब  व्यक्तियों  की  अनुमान
 संबंधी  प्रणाली  और  प्रक्रियाकी  जांच  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण

 संगठन  में  31-10-96  तक  सूचित  किए  गए  एच  आई  बी  पाजीटिज  *

 तथा  एड्स  रोगियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 जांच  किए  गए  व्यक्तियों  को  संख्या  2905910

 सीरो-पाजीटिव  व्यक्तियों  की  संख्या  48033

 एड्स  रोगियों  की  संख्या  2996
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 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  इस  रोग  क॑  फैलाब  को  रोकने  के

 लिए  तकनीकी  सहायता  के  रूप  में  1.5  मिलियन  डालर  प्रदान  कर  रहा

 विवरण

 टी.17020/1/96-नाको

 भारत  सरकार

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  संगठन

 आई  आर  सी  एस  बिल्डिंग

 ।,  रेंडक्रास  नई  दिल्‍लो

 दिनांक  ४  1996

 अदेश

 राष्ट्रपति  के  बारे  में  एक  विशेषज्ञ  दलਂ

 गठित  करते  प्रस्तावित  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  हस  प्रकार  होगा  :--

 ।.  अध्यक्ष

 पारिवारिक  स्वास्थ्य  एवं  अनुसंधान
 एस  ई  ए  आर  ओ/विश्य  स्थास्थ्य

 नई  दिल्‍ली

 2.  नाथ  सदस्य

 निदेशक

 स्वास्थ्य  पर्यावरण  ओर  विक्रास

 डिफंस  नई  दिल्ली

 3.  पदम  सदस्य

 अनुसंधान  एवं  चिकित्सा  आंकड़े  संस्थान

 भारतोय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  मुख्यालय  परिसर

 अंसारी  नई  दिल्ली

 4.  जैकब  सदस्य

 अवकाश  प्राप्त

 विषाणु  विज्ञान

 क्रिश्चियन  सेडिकल  कालज

 बैल्लीर

 »  सदस्य

 निदेशक

 स्वास्थ्य

 महाराष्ट्र  मुम्बई

 6.  प्रदीप  सेठ  सदस्य

 एवं

 सूक्ष्म  जीव  विज्ञान

 अखिल  भारताय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली
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 7.  .  सदस्य

 अथर  परियोजना  निदेशक्र

 राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  नई  दिल्‍ली  -

 इस  विशेषज्ञ  दल  क॑  लिए  प्रमुख  बिचारार्थ  विषय  होंगे  :-

 ।.  समय-समय  पर  में  एच  आईं  वी  अनुमानों  पर  दस्ताबेजਂ

 को  समोक्षा  तथा  अनुमोदन

 2.  एच  आई  बी/एड्स  पर  निगरानी  प्रणालो  को  सुदृढ़  करने  क्रे  लिए

 दिशा  निर्देशों  को  सिफारिश

 3.  आंकड़ों  को  और  अधिक  विश्वसनीय  और  पूर्ण  बनाने  के

 लिए  निगरानों  प्रणालो  पर  अन्य  संबंधित  मुद्दों  पर  सलाह

 बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए  गैर  सदस्यों  के

 यात्रा  भत्ता/महंगाई  भत्ता  के  बारे  में  व्यय  का  समय-समय  पर

 राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  बजट  में  से  भारत  सरकार

 द्वारा  जारी  किए  गए  निर्देशों  क॑  अनुसार  खिनियमित  क्रिया

 सरकारी  सदस्य  बेठक  में  भाग  लेने  के  लिए
 '  अपना  यात्रा

 भत्ता/मंहगाई  भत्ता  उसी  स्रोत  से  प्राप्त  करेंगे  जिससे  जे  अपना  वेतन

 लेते

 विशेषज्ञ  दल  को  कम  से  क्रम  छः  माह  में  एक  बार

 ५
 -

 नाग
 अबर  भारत  सरकार

 प्रतिलिपि  :

 1.  विशेषज्ञ  दल  क॑  सभो  सदस्य

 2.  बेतन  एवं  लेखा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 निर्माण  नई  दिल्ली

 3.  स्वस्थ्य  सेजा  निर्माण  नई  दिल्ली

 4...  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  नर्द  दिल्‍ली

 5.  राज्य  मंत्री  के  निजी  सचित्र

 6.  सचिव(स्वास्थ्य/परिवार  के  प्रधान  निजी  सचित्र

 7.  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  सभो  अधिकारों  एवं
 निर्माण  नई  दिल्ली

 8.  प्रशावन  -।  स्वास्थ्य  सेबा  निर्माण
 नई  दिल्‍ली

 9.  25  अतिरिक्त  प्रतियां

 नाग

 अबर  भारत  सरकार
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 राष्ट्रीय  सास्कृतिक  नीति

 2348.  श्री  संतोष  मोहन  दे

 सुन्यारामी  रेड्डी  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  :

 सरकार  द्वारा  तैयार  राष्ट्राय  सांस्कृतिक  नीति  को  मुख्य
 बिशेषताएं  क्या

 लोग  इससे  किस  हद  तक  लाभान्वित  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 से  राष्ट्रीय  सांस्कृतिक  नीति  पर  तैयार  किया  गया  प्रारूप  सरकार

 के  विचाराधीन

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  का  विकास

 2349.  श्री  दिनशा  पटेल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  कं  विकास  के  संबंध  में  बहुत  कम  प्रगति  हुईं  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  हैं  2

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 और  माननीय  सदस्य  का  आशय  पंचबर्षोय  योजना

 के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  के  बिस्तार  से  निधियों  क  अभाव

 के  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  में  अब  तक  मात्र  609  का

 बिस्‍्तार  किया  गया

 संस्कृत  बिल्लौर  के

 कर्मयारियों  को  वेतन  न  देना

 2950.  श्री  जगत  बीर  सिंह  द्रोण  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बाबा

 रघुनंदन  दास  संस्कृत  कानुपर  के  शिक्षकों  को

 गत  पांच  माह  से  वेतन  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  क्रदम  उठाये  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  जिभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रखा  दो
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 सड़कों  पर  व्यय

 2351.  श्री  नीतीश  कुमार  :

 जस्टिस  गुमान  मल  लोढा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  करी  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पहली  दो  पंचवर्षोय  योजनाओं  कं

 दौरान  सकल  घरेलू  उत्पाद  को  6  प्रतिशत  राशि  सड़क  विशेषकर

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेबिकास  ओर  बिस्तार  पर  खर्च  की  गई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 सड़क  मार्गों  पर  सकल  घरेलू  उत्पाद  को  3  से  4  प्रतिशत  राशि  खर्च

 को  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ओर  सड़क  शोषों

 पर  व्यय  मं  निरन्तर  कमी  के  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 अथवा  उठाये  जाने  का  विचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  यह  सच्च  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  सहित  सड़क  सैक्टर  पर

 किया  जाने  बाला  निवेश  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  योजनागत

 व्यय  के  6.69  प्रतिशत  से  घटकर  आठवबों  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग

 3  प्रतिशत  पर  आ  गया

 संसाधनानें  के  समग्र  अभाव  और  अन्य  सामाजिक  क्षेत्रों

 की  आश्रश्यकता  कं  सड़क  सेक्टर  में  क्रिया  जाने  बाला  निवेश

 घट  रहा  हे

 यह  मंत्रालय  मुख्यतया  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विक्रास  के

 लिए  जिम्मेदार  जिसके  लिए  सरकार  ने  निजी  क्षेत्र  की  भागादारी  हेतु
 पहले  ही  प्रयास  आरंभ  कर  दिए  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  भो  राज्य

 सड़कों  के  मामले  में  इसी  प्रकार  क॑  उपाय  किए

 विद्यालयों  में  शारीरिक  शिक्षा

 2352.  श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  संबंधी  केन्द्रोय  सलाहकार  बोर्ड  से  शारीरिक

 शिक्षा  क्रो  सभी  विद्यालयों  में  अनिवार्य  बनाने  को  सिफारिश  को  हे
 ञ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यारा  क्‍या

 क्या  सभो  राज्य  सरकारों  ने  सिफारिशों  को  लागू  करते  के

 बारे  में  कटम  उठाए

 यदि  ता  प्रत्येक  राज्य/मंधघ  शासित  क्षेत्र  में  कितन

 विद्यालयों  में  शारोरिक  शिक्षा  को  अनिलाय॑  बनाया  गया  और
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 केन्द्रीय  सरकार  का  इन  सिफारिशों  को  सभी  राज्य  सरकारों

 द्वारा  प्रभावी  रूप  से  लागू  किए  जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  केन्द्रीय  शिक्षा

 सलाहकार  बोर्ड  ए  बी  ने  प्रशिक्षित  शिक्षक  के  पर्यवेक्षण  में

 स्कूलों  में  शारीरिक  शिक्षा  और  खेलकूद  को  अनिवाय॑  बनाने  तथा

 रोजाना  प्रथम  घंटे  के  रूप  में  अधिमानतः  कम  से  कम  40  मिनट  देने

 की  सिफारिश  की  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  समिति  की

 सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  कार्यान्वयन

 के  लिए  सभी  संबंधितों  के  पास  भेज  दी  गई  सिफारिशों  का

 कार्यान्वयन  एक  सतत  प्रक्रिया  केन्द्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  शिक्षा

 सलाहकार  बोर्ड  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  प्रगति  की
 जांच  करने  के  लिए  1995  में  एक  मानीटरिंग  समिति  का  गठन

 किया  मानीटरिंग  समिति  ने  राज्यों  को  सलाह  टी  है  कि  वे  सिफारिशों
 के  कार्यान्वयन  के  लिए  परिप्रेक्ष्य  योजनाएं  तैयार

 विश्व  बैंक  की  सहायता

 2453.  श्री  सनत  मेहता  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  सह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  द्वारा  केंद्र  सरकार  को  भेजे  गए  उत्तरी

 गुजरात  के  अत्यधिक  दोहित  क्षेत्रों  मे ंभूमिगत  जल  की  आपूर्ति  बढ़ाने
 के  लिए  110.65  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  बाली  परियोजना

 हेतु  विदेशी  ऋण/विश्व  बैंक  की  सहायता  संबंधी  प्रस्ताव  की  वर्तमान

 स्थिति  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निवेश  के  लिए  स्थीकृति  प्रदान

 कर  दी  गई  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  दिए  गए

 सुझावों  पर  आधारित  संशोधित  परियोजना  प्रस्ताव  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  से  उत्तरी

 गुजरात  के  अत्यधिक  दोहित  जलभूतों  में  सतही  जल  के  पुनर्भरण  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  110.65  करोड़  रुपए  की  लागत  का  परियोजना

 प्रस्ताव  1996  में  वित्त  मंत्रालय  कार्य  को

 संस्तुत  किया  गया  जिससे  इसे  क्रिसी  बिदेशी  दाता  अभिकरण  को

 सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  किया  जा  इस  संबंध  में  उत्तर  की  प्रतीक्षा

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  रिक्तियां

 2354.  श्री  जिजय  पटेल  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  .

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  केन्द्रीय

 विश्यविद्यालयों  में  सृुजित  होने  जाली  सभी  संभावित  रिक्तियां  केवल
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 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचिल  जनजाति  के  उम्मीदवारों  से  ही  भरने

 का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  आयोग  ने  31  1996

 को  आयोजित  अपनी  बैठक  में  केन्द्रीय  और  सम-विश्व-विद्यालयों  में

 अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  नीति  के

 कार्यान्वयन  की  स्थिति  की  समीक्षा  की  और  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 अध्यापन  और  गैर-अध्यापन  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  विशेष

 भर्ती  अभियान  चलाने  का  निर्णय  लिया  तथा  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  विश्वविद्यालय  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  के  बारे  में  सूचित
 किया  जा  सकता  विभिन्‍न  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  होने  बाले

 विज्ञापन  की  एक  प्रति  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  भेजी  जानी

 रोस्टर  के  अंतर्गत  रिक्त  पदों  को  केबल  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  हम्मीदवारों  द्वारा  ही  भरा  जाना  चाहिए
 तथा  इस  संबंध  में  सरकार  के  बिनियमों  का  अनुसरण  किए  बिना  उन्हें

 अनारक्षित  नहीं  किया  जाना

 आयोग  के  निर्णय  के  बारे  में  सभी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों/[सम

 विश्वविद्यालयों  को  1996  को  सूचित  कर  दिया  गया

 केरल  में  समुद्र  तट  कटाव  रोकने  संबंधी  कार्य

 2355.  श्री  सुधीरन  :  क्या.जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  समुद्र  तट  कटाब  वाले  राज्यों  जैसे  केरल  में

 बड़े  पैमाने  पर  समुद्र  लट  कटाव  रोकने  संबंधी  कार्य  की  आवश्यकता
 से  अवगत

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  केरल  राज्य  में  पूरे
 समुद्र  तट  को  व्यापार  समुद्र  तट  कटाव  योजना  में  शामिल  करने  के
 लिए  पर्याप्त  योजना  परिव्यय  उपलब्ध  कराने  का  है  ताकि  समुद्र  तट
 का  बचाव  किया  जा  सके  और  पहले  से  तट  पर  बनी  समुद्री  दीवार  में

 सुधार  किया  जा

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  समुद्र  तट  कटाव  रोकने  संबंधी
 कार्य  शुरू  करने  के  लिए  अंतरिम  उपायों  के  रूप  में  केरल  सरकार  से

 कुछ  योजनाएं  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  ऐसी  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  तथा
 राज्य  को  बित्तीय  सहायता  देने  हेतु  तत्काल  क्या  कदम  उठाए  गए

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  राज्य  सरकार
 द्वारा  लगाये  गये  अनुमान  के  केरल  राज्य  में  560  की
 कुल  तटीय  लम्बाई  में

 स ेलगभग  480  कटाव  से  असुरक्षित
 इस  समस्या  को  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  स्कीमें  शुरू

 की  जाती



 117  लिखित  उत्तर

 एन  डी  सी  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  समुद्री
 कटावरोधी  कार्यों  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  वर्ष

 1991-92  के  बाद  से  बन्द  कर  दी  नौबीं  योजना  के  लिए  बाढ़  प्रबंध

 सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  ने  गंभीर  स्वरूप  के  समुद्री  कटावरोधी  कारों

 के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  140  करोड़  रुपए  के  प्रावधान  कौ  सिफारिश

 की

 और  करल  सरकार  ने  योजना  आयोग  से  समुद्री
 कटावरोधी  नदी  सुरक्षा  और  गाद  हटाने  के  कार्यों  के  लिए

 22.55  करोड़  रुपए  की  विशष  कंन्द्रीय  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया

 चुंकि  कार्य  आवश्यक  रूप  से  रखरखाव  स्वरूप  के  इसलिए

 राज्य  सरकार  से  इस  आवश्यकता  को  राज्य  की  गैर  निधि  में

 से  पूरा  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 राज्य  साक्षरता  मिशनों  का  गठन

 2356.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  साक्षरता  कार्यक्रम  के  विकेन्द्रीकरण

 और  राज्य  स्तर  पर  परियोजना  को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  सभी  राज्य

 सरकारों  की  शुज्य  साक्षरता  मिशन  प्राधिकरणों  के  गठन  हेतु  मार्गनिर्देश

 जारी  किए
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  औपचारिक  रूप  से

 ऐसे  राज्य  साक्षरता  मिशन  प्राधिकरणों  की  स्थापना  और  पंजीकरण  कर

 लिया  और

 शेष  राज्यों  द्वारा  ऐसे  प्राधिकरण  कब  तक  स्थापित  किए

 जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :

 राज्य  साक्षरता  मिशनों  की  स्थापना  के  लिए  दिशा-निर्देशों

 की  कुछ  विशिष्ट  विशेषताएं  निम्नलिखित  हैं  :-

 राज्य  साक्षरता  मिशन  ईक  पंजीकृत  निकाय  होगा  जिसका

 ज्ञापन/संस्था  की  अन्तर्नियमाबली  और  नियम  और

 बिनियमों  का  एक  उपयुक्‍त  संविधान

 इसकी  एक  साधारण  परिषद  और  एक  कार्यकारी  समिति

 इसकी  परियोजनाओं  को  संस्वीकृत  करने  के  लिए  एक

 परियोजना  अनुमोदन  समिति

 प्रौढ़  शिक्षा  राज्य  निदेशालय  राज्य  साक्षरता  मिशन  के

 सचिवालय  के  रूप  में  कार्य
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 साक्षरता  और  शिक्षा  कार्यक्रमों  क ेलिए  उच्चतम  स्तर  पर

 राज्य  सरकारों  की  सहमति  सुनिश्चित  करने  के  पश्चात्‌
 और  संस्वीकृत  सम्पूर्ण/उत्तर  साक्षरता  जिलों  की  कम  से

 कम  50  प्रतिशत  सन्‍तोषजनक  उपलब्धि  प्राप्त  करने  पर

 ही  राज्य  साक्षरता  मिशनों  को  परियोजनाओं  को  संस्थीकृत
 करने  का  अधिकार

 जिन  राज्यों  में  साक्षरता  मिशन  स्थापित  और  पंजीकृत

 किए  गए  बे  राज्य  आन्श्र  हिमाचल

 मध्य  लमिलनाडु  और

 उत्तर  प्रदेश  हैं  ।

 शेष  सभी  राज्यों  से  शीघ्रातिशीघ्र  राज्य  साक्षरता  मिशन

 स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 दिल्ली  में  स्मारकों  का  संरक्षण

 2357.  श्री  रायुद्धू  :  क्‍या  मानथ  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  दिल्‍ली  के  अनेक

 स्मारकों  का  संरक्षण  कोषाभाव  के  कारण  नहीं  किया  जा  रहा  है  जैसा

 कि  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है;..और

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  ब्रिभाग  द्वारा  उपेक्षित  दिल्‍ली  के

 सभी  स्मारकों  के  संरक्षण  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 भारतीय  संविधान  के  अन्तर्गत  पुरातत्व  एक  समबवर्ती

 जिषय  है  और  स्मारकों  का  रखरखाव  एवं  परिरक्षण  करना  केन्द्र  तथा

 राज्यों  दोनों  की  जिम्मेदारी  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  दिल्‍ली

 स्थित  उन  166  स्मारकों  के  संरक्षण  एवं  परिरक्षण  के

 लिए  उत्तरदायी  है  जिन्हें  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  के  रूप  में

 अधिसूचित  किया  गया  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  का

 पुरातत्व  विभाग  दिल्ली  स्थित  19  स्मारकों  का  रखरखाव  एवं  संरक्षण

 कर  रहा  इसके  साथ-साथ  उनका  100  स्मारकों  का  संरक्षण  करने

 का  भी  प्रस्ताव  इसके  अलावा  पुरातत्वीय  महत्व  के  अनेक  स्मारकों

 तथा  अवशेषों  का  रखरखाव  दिल्‍ली  विकास  दिल्ली  नगर

 निगम  तथा  नई  दिल्ली  नगर  निगम  जैसे  स्थानीय  निकायों  द्वारा  किया

 जाता

 औरंगा  जलाशय

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  औरंगा  जलाशय  की  अद्यतन  स्थिति  क्या
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 इस  पर  अब  तक  कूल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  चुकी  .

 उक्त  परियोजना  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  को  संभावना

 और

 इस  संबंध  में  विलंब  के  क्‍या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  औरंगा

 परियोजना  योजना  आयोग  द्वारा  125.40  करोड़  रुपए  की  लागत  पर

 1983  में  स्जीकृत  की  गई  1987-85  के  मूल्यों  पर

 297.81  करोड़  का  संशोधित  अनुमान  कुछ  शर्तों  क॑  अधीन

 तकनीकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  स्वीकृत  कर  दिया  गया  केन्द्रीय

 जल  आयोग  में  7.10.1996  को  आयोजित  नवीनतम  पुनरीक्षा  बैठक  में

 परियोजना  प्राधिकारियों  ने नवोनतम  मुल्य  स्तरों  पर  प्राक्कलनों  को

 अद्यतन  बनाने  के  लिए  अपनो  सहमति  प्रदान  कर  दी  इसमें  जल

 वैज्ञानिक  पहलुओं  समेत  शेष  मामलों  की  अनुपालना  भी  शामिल

 मार्च  1996  तक  प्रत्याशित  व्यय  20.10  करोड़  रुपए

 और  परियोजना  का  पूरा  किया  जाना  राज्य  सरकार

 द्वारा  दी  गई  प्राथमिकता  पर  निर्भर  करता  इसे  पुरा  करने  में  विलम्ब

 का  मुख्य  कारण  राज्य  सरकार  के  पास  निधियों  की  अपर्याप्तता  का

 होना

 हिन्दुस्तान  शिफ्यार्ड  लिमिटेड  द्वारा  बिक्री  कर

 2359.  श्री  वेंकट  स्वामी  :

 श्री  उत्तम  सिंह  पवार  :

 क्या  जल-भूतल  परिजहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  के  मामले  में  3।  1996  को

 बकाया  बिक्री  कर  की  क्या  अनुमानित  राशि

 हि

 क्या  आन्श्न  प्रदेश  सरकार  से  कंपनी  की  वित्तीय  स्थिति  को

 हुए  उक्त  बकाया  को  माफ  करने  के  लिए  आग्रह  किया  गया

 और

 यदि  लो  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 31.3.96  की  स्थिति  के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  बिक्री  कर

 विभाग  ने  लगभग  53  करोड़  की  मांग  का  हिन्दुस्तान
 शिपयार्ड  ने  बिरोध  प्रकट  करते  हुए  14  कराड़  क्या  भौतान  कर  दिया

 32  करोड़  की  राशि  आंध्र  प्रदश  उच्च  न्यायालय  क  स्थगन  आदेश

 के  तहत  आतो  शेष  7  करोड़  क्रो  राशि  के  बारे  में  उच्च  ,

 न्यायालय/न्यायाधिकरण/ अपीलीय  प्राधिकरणों  मं  श्रपाल  को  हुई
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 जी

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  का  कहना  है  कि  राज्य  सरकार

 का  श्रर्थोपाय  संबंधी  वर्तमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बह  बिक्री

 कर  को  बकाया  राशि  को  छोड़  देने  को  स्थिति  में  नहीं  राज्य

 सरकार  ने  वाणिज्यिक  कर  विभाग  कटे  निदेश  दिए  हैं  कि  हिन्दुस्तान
 शिपयार्ड  के  साथ  बातचीत  करके  लंबित  मामलों  का  समाधान

 निकालें  ।

 अपने  खर्च  पर  विश्वविद्यालयों  द्वारा  एडवांस
 कोर्स  संचालित  करना

 2360.  राम  लखन  सिंह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कंन्द्र  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  सभी  जिश्वविद्यालयों

 को  अपने  खर्चे  पर  एडवांस  कोर्स  संचालित  करने  की  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उन  कोरसो  हेतु  शुल्क  और  दान  राशि  निजी  शैक्षिक
 संस्थाओं  के  बराबर  है  जिसके  परिणामस्वरूप  उन  फोसो  को  पढ़ने  बालों

 को  बड़ी  कठिनाई  झेलनो  पड़  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं।उठाये  जाने  का  बिचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  राम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 वैद्यनाथन  समिति

 2361.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  ज्ञताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  जल  के  संबंध  में  बैद्यनाथन  समिति  की

 अनुशंसाओं  को  लागू  करने  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्बर  :  से  जल
 का  मुल्य  निर्धारण  करने  क॑  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए
 योजना  आयोग  के  भूतपूर्व  सदस्य  बैद्यनाथन  की  अध्यक्षता  में

 1991  को  योजना  आयोग  द्वारा  सिंचाई  जल  के  मूल्य
 निधरिण  पर  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  समिति  ने  अपनी
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 रिपोर्ट  1992  क़ो  प्रस्तुत  की  वैद्यनाथन  समिति  की

 सिफारिशों  का  अध्ययन  1992  में  योजना  आयोग  द्वारा  गठित

 अधिकारी  दल  द्वारा  किया  गया  जिसके  अध्यक्ष  सदस्य  योजना

 आयोग  अधिकारी  दल  ने  अपनी  1०५4  की  रिपोर्ट  में

 वैद्यनाथन  समिति  की  सिफारिशों  को  विस्तृत  रूप  से  शामिल  किया

 इसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सिंचाई  जल  दरों  को  चरणों  में  निर्धारित

 करने  क॑  आधार  के  रूप  में  वार्षिक  प्रचालन  और  अनुरक्षण  लागत  की

 कृष्य  उपयोगों  से  पूरी  लागत  की  पुरानी  सिंचाई
 प्रणालियों  का आधुनिकीकरण  और  सिंचाई  जल  दलों  का

 आबधिक  संशोधन  सिंचाई  प्रबंध  के  उपयोगकर्ता  किसानों  आदि  को

 अंतरित  करने  का  बढ़ावा  देना  आदि  का  सुझाव  दिया  गया  योजना

 आयोग  ने  अधिकारी  दल  को  रिपोर्ट  को  स्वीकार  कर  लिया  सिंचाई

 राज्य  का  बिषय  होने  के  वैद्यनाथन  समिति  की  रिपोर्ट  के

 साथ  अधिकारी  दल  की  विचार  एबं  यथावश्यक

 कार्रवाई  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेजी  गई

 राष्ट्रीय  खेल  नीति

 2362.  महादीपक  सिंह  शाक्य  :

 श्री  नकल  किशोर  राय  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  देश  में  खेल  कूद  को  प्रोत्साहन

 देने  हेतु  कोई  नई  राष्ट्रीय  खेल  नीति  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  नई  खेल  नीति  तैयार  करने  के  लिए  लोगों  से  इस
 संबंध  में  सुझाव  प्राप्त  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कोई  ठोस  कदम  उठाए

 गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (S)  क्या  सरकार  ने  उपरोक्त  नई  खेल  नीति  के  अंतर्गत  खेल

 प्राथमिकताओं  का  पता  लगाने  के  संबंध  में  संबंधित  अधिकारियों  को

 निर्देश  भी  दिए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  7

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  मामलों  और  खेल

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  धनूषकोड़ी  आदित्यन  :

 और  वर्तमान  राष्ट्रीय  खेल  नोति  को  पुनः  तैयार  करने

 का  प्रस्ताव  है  ताकि  इसे  और  अधिक  आवश्यकता  आधारित  बनाया

 जा

 और  विभिन्‍न  राज्यॉ/संघ  शासित

 राष्ट्रीय  खेल  परिसंघों  और  अन्य  संबंधित  एजेंसियों  से  सुझाव  आमंत्रित

 किए  गए  हैं  ,
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 और  प्राथमिकता  प्राप्त  खेल  बिधाओं  पर

 ध्यान  देने  के  लिए  विभिन्‍न  संबंधित  एजेंसियों  जैसे  कि  केन्द्र

 राज्य/संघ  शासित  राष्ट्रीय  खल  निकायों  आदि  की  भूमिका  का

 जिक्र  किया  गया

 विज्ञान  केन्द्र

 2363.  श्री  बची  सिंह  रागत  :  क्या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कंन्द्र  सरकार  ने  देश  में  विज्ञान  मंदिरों
 को  स्थापना  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  उत्तरॉचल  क्षेत्र  मं

 किसा  वज्ञान  मंदिर  की  स्थापना  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  ता

 इसके  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  गिकास  मंत्री  :

 और  राष्ट्रीय  विज्ञान  संग्रहालय  परिषद्‌  को  वत॑मान

 नीति  के  संदर्भ  में  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  सकता  बशतें  कि

 संबंधित  राज्य  सरकार  एक  विकसित  स्थल  उपलब्ध  कराए  तथा  निर्माण

 लागत  में  हिस्सेदारी  के लिए  सहमत

 लखनऊ  स्थित  विद्यमान  क्षेत्रीय  विज्ञान  केन्द्र  के  अलावा  उत्तर

 प्रदेश  में  किसी  अन्य  विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना  के  संबंध  में  कोई  विशेष

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 पश्चिम  बंगाल  में  भूमि  कटाव  रोकने  संबंधी  योजना

 2364.  श्री  रूप  चंद  पाल  :

 जितेन्द्र  नाथ  दास  :

 श्री  बलाई  यंद्र  राय  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 श्री  मेहबूब  जहेदी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ध्

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  कतिपय  भागों  में  गंगा

 तट  के  कंटाव  को  रोकने  संबंधी  कोई  व्यापक  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 राज्य  में  गंगा  और  भागीरथी  नदियों  द्वारा  भूम  कटाब  को

 रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 ¢
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 पश्चिम  बंगाल  में  इन  नदियों  द्वारा  भूमि  कटाब

 परिणामस्वरूप  कितनी  क्षति  हुई

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  इस  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  से  कोई  योजना  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है।और  इस  संबंध  में

 क्या  कार्यवाही  को  गई

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  से  योजना

 आयोग  ने  पश्चिम  बंगाल  के  मालदा  और  मुशिंदाबाद  जिलों  में
 पदमा  नदी  की  तट  कटाब  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सतत  नीति

 तैयार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  ने  मालदा  और  मुर्शिदाबाद  जिलों  में  गंगा-पद्मा-भागीरथी
 नदी  प्रणालियों  सहित  तट  और  मिट्टी  कटाब  को  रोकने  के  लिए

 100.50  करोड़  रुपए  की  लागत  वाली  39  स्कीमें  भी  तैयार  की

 गंगा-पद्मा-भागीरथी  नदी  प्रणाली  के  कारण  पश्चिम

 बंगाल  में  मिट्टी  कटाव  की  वजह  से  हूई  हानियों  के  अनुमान  केन्द्र
 के  पास  उपलब्ध  नहीं

 योजना  अवधि

 प्रथम  योजना  (1951-56),

 द्वितीय  योजना  (1956-61)

 तृतीय  योजना
 (1961-66)

 वार्षिक  योजनायें  (1966-69)

 चतुर्थ  योजना  (1969-74)  *

 पांचवीं  योजना  (1974-78)

 वार्षिक  योजनायें  (1978-80)

 छठीं  योजना  (1980-85)

 सात  योजना  (1985-90)

 वार्षिक  योजनायें  (1990-92)

 आठवी  योजना  के  प्रथम  2  वर्ष  (1992-94)
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 और  केन्द्र  सरकार  ने  एक  करोड़  रुपए  से  अधिक

 लागत  वाली  स्कीमों  का  मूल्यांकन  प्रारंभ  किया  वर्ष  1995-96  के

 मालदा  और  मुर्शिदाबाद  जिलों  में  ऐसी  8  स्कीमों  का  मूल्यांकन
 प्रारंभ  किया

 सिंचाई  क्षमता  की  लागत

 2365.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 »  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  और  मझौली  सिंचाई  परियोजनाओं  को  तुलना
 में  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  ग्बब्गति  हेक्टेयर  सिंचाई  पर  कम  लागत

 आती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :

 बृहद  एवं  मध्यम  सिंचाई  परियोजाओं  की  तुलना  में  लघु
 सिंचाई  परियोजनाओं  से  एक  सिंचाई  क्षमता  के  सृजन  की  लागत

 के  विवरण  निम्न  अनुसार  हैं  :-

 चालू  मूल्यों  पर  सिंचाई  क्षमता
 के  सृजन  की  प्रति  लागत

 रुपए

 लघु  सिंचाई  वृहद/मध्यम

 परियोजना  परियोजना

 द्वारा  द्वारा

 566  1200

 2342  1810

 1969  2526

 2805  2893

 2607  4758

 3709  6075

 3637  10940

 4544  21610

 6798  50000

 8102  66570

 12730  78636
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 राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  द्वारा  स्वयंसेवी

 संगठनों  को  सहायता

 2566.  श्री  उत्तम  सिंह  पवार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्ली

 द्वारा  महाराष्ट्र  में  वित्तीय  सहायता  के  लिए  और  अपने  कार्यकलापों  का

 प्रचार  करने  के  लिए  और  संस्कृत  का  विकास  करने  के  लिए

 संगठन-वार  और  कार्यकलाप-वबार  मान्यता  दिये  गए  स्वयंसेबी  संगठनों

 के  नाम  क्‍या
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 क्या  ऐसी  सहायता  का  उपयुक्‍त  उपयोग  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  कोई  तंत्र  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मत्री  मुह्ी  राम  :  एक  विवरण  संलग्न

 और  राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  संगठनों  को और  अनुदान

 स्वीकृत  करने  से  पिछले"ज्षों  के  लिए  स्वीकृत  अनुदान  के

 उपयोगिता  प्रमाण-पत्र  की  प्राप्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  कदम

 उठाता

 विवरण

 वर्ष  1994-95  तथा  1995-96  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  निम्नलिखित  संस्कृत  संगठनों  को

 जितीय  सहायता  प्रदान  की  गईं

 1994-95  1995-96

 संस्था  का  नाम  प्रयोजन  राशि  प्रयोजन  राशि

 रुपये  में  रुपये  में

 1  2  3  4  5  6

 1...  एक  संस्कृत  5400/-  एक  संस्कृत  5400/-
 जालना  संस्कृत  अध्यापक  के  अध्यापक  के

 सदर  लिए  बेत॑न  लिए  बेसन

 जिला-जालना

 2...  प्रधानाध्यापक  खही  5400/-  वही  5400/-
 समर्थ  रामचन्द्र  संस्कृत  पाठशाला

 जिला-नांदेड

 3.  दो  संस्कृत  10800/-  दो  संस्कृत  10800/-
 श्री  चक्रधर  गुरूकुल  संस्कृत  अध्यापकों  के  अध्यापकों  के

 लिए  बेतन  लिए  बेतन

 जिला-जलगांव

 4...  5  संस्कृत  27000/-  5  संस्कृत  27000/-

 संस्कृत  महाविद्यालय  अध्यापकों  के  अध्यापकों  के

 अगस्त  क्रांति  लिए  बेतन  लिए  बेतन

 तेजपुर  मुम्बई  एक  प्रधानाचार्य  7200/-  एक  प्रधानाचार्य  7200/-

 के  लिए  बेतन  के  लिए  वेतन
 11  संस्कृत  9900/-  संस्कृत  29700/-

 छात्रों  क ेलिए  बात्ठार  छात्रों  के  लिए  63900/-

 छात्रवृत्तियां  छात्रवृत्तियां

 5...  दो  संस्कृत  10800/-  दो  संस्कृत  10800/-

 अनन्ताचार्य  भारत  विद्या  अध्यापकों  के  अध्यापकों  के

 अनुसंधान  लिए  बेतन  लिए  वेतन

 सोमानी  स्मारक  एक्र  संस्कृत  7200/-  एक  संस्कृत  7200/-

 स्कूल  प्रोफेसर  के  प्रोफेसर  के

 मुम्बई  लिए  बेतन  फण्०्णर  लिए  बेंतन



 कु

 प्रायार्य

 जालना  संस्कृत
 जिला-जालना

 श्री  ब्रहम  संस्कृत

 नागपुर

 राष्ट्रीय  संस्कृत

 मुम्बई

 प्रधानाचार्य FETE  TE  TS,

 सुर-वाणी-ज्ञान
 थाणे

 मंत्री  ,
 श्री  राम  संस्कृत

 जिला-जालना

 सरस्वती  संस्कृत
 जिला-जालना

 शालिवाहन  संस्कृत
 जिला-जालना

 श्री  राम  संस्कृत
 जालना

 श्री  भोंसाला  वेद  शास्त्र

 अंयोचित

 मंदिर  नागपुर

 बिकेकानन्द  आश्रम

 विवेकानन्द

 जिला-बुलडाना

 संस्कृत  भाषा  प्रचारिणी

 नागपुर
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 3  4  5  6

 तल  फा  ५
 ओ

 एक  संस्कृत  5400/-  एक  संस्कृत  5400/  -

 अध्यापक  अध्यापक्र  के

 के  लिए  बेतन  लिए  बेतन

 दो  संस्कृत  10800/-  दो  संस्कृत  10800/-

 अध्यापकों  के  अध्यापकों  फे

 लिए  बेतन  लिए  बेतन

 8  संस्कृत  7200/-  8  संस्कृत  21600/-

 छात्रों  के  लिए  छात्रों  के लिए  ॥

 छासत्रवृत्तियां  18000/-  छात्रवृत्तियां  32400/-

 तीन  संस्कृत  16200/~  तीन  संस्कृत  16200/

 अध्यापकों  के  अध्यापकों  के

 लिए  बेतन  लिए  बेतन

 दो  संस्कृत  दो  संस्कृत  दो संस्कृत 10800/- दो संस्कृत 10800/  -

 अध्यापकों  के  अध्यापकों  के

 लिए  बेतन  लिए  बेतन

 एक  संस्कृत  5400/-  एक  संस्कृत  5400/-

 अध्यापक  अध्यापक  के

 के  लिए  बेतन  के  लिए  वेतन

 एक  संस्कृत  $400/-  एक  5400/-

 अध्यापक  के  अध्यापक  के
 "

 लिए  बेतन  लिए  बेतन
 °

 एक  संस्कृत  5400-/  एक  संस्कृत  5400/-

 अध्यापक  के  अध्यापक  के

 लिए  वेतन  लिए  वेतन

 एक  संस्कृत  5400/-  एक  संस्कृत  5400/-

 अध्यापक  के  अध्यापक  के

 लिए  वेतन  लिए  बेतन

 एक  संस्कृत  5400/-  एक  संस्कृत  5400/-
 अध्यापक  के  अध्यापक  के

 लिए  बेतन  लिए  बेतन

 एक  संस्कृत  5400/-  .  एक  संस्कृत  5400/-
 अध्यापक  के  अध्यापक  के

 लिए  वेतन  लिए  बेतन

 10  संस्कृत  9000/-  10  संस्कृत  27000/-
 छात्रों  क ेलिए  छात्रों  के  लिए

 छात्रवृत्तियां  14400/-  छात्रवृत्तियां  32400/  -

 दो  अंशकालिक
 ~4500/—

 दो  अंशकालिक  | 4500/-

 संस्कृत  अध्यापकों  संस्कृत  अध्यापकों
 के  लिए  बेतन  के  लिए  वेतन
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 2  3
 ः

 17...  दो  संस्कृत
 श्रीयास्ता  बाल  मंदिर  अध्यापकों  के

 लिए  वेतन
 ।  गोखले  रोड़

 मुम्बई

 18...  प्राजना  पाठशाला  मंडल  कर्मचारियों

 बाई  के  लिए  बेतन

 कोष

 अमरनाथ  यात्रा  अवधि  को  बढ़ाया  जाना

 2367.  कुमारी  उमा  भारती  :

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अमरनाथ  यात्रा  को  सहज  और  सुरक्षित  बनाने  के

 लिए  इसकी  अवधि  चार  महीने  तक  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र

 सरकार  के  थिचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अमरनाथ  गुफा  के  विकास  के  लिए  वैष्णो  देवी  बोर्ड

 की  भांति  एक  बोर्ड  गठित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 बिचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत

 करने  के  लिए  सहायता

 2568.  श्री  कथरु  भाऊ  राउत  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के विकास

 और  रख-रखाव  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  कोई  सहायता  मांगी
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 10800/-  दो  संस्कृत  10800/-

 अध्यापकों  के

 लिए  वेतन

 3,00,000/-  कर्मचारियों  1,83,000/-
 चे
 कक  लिए  बेतन

 कोष

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  यालू  थित्त  थर्ष  में  (10/96  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 के  विकास  के  लिए  1920.00  लाख  और  रख-रखाब  तथ

 मरम्मत  के  लिए  2496.04  लाख  की  राशि  आबंटित  की  जा  चुकी

 सड़कों  पर  रबड़  बिछाना

 2369.  श्री  रमेश  चेन्निसला  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सड़कों  पर  रबड़  बिछाने  के  लिए

 तकनीकी  व्यवहार्यता  के  साथ-साथ  लागत  प्रभावी  और  अन्य  कारकों

 की  पड़ताल  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सड़कों  पर  रबड़  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव

 और
 .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  सड़कों  पर  रबड़  बिछाने  अर्थात्‌  इलाहाबाद  के  समीप

 2  के  कानपुर-बनारस  खंड  के  प्रायोगिक  हिस्सों  पर  एक  संशोधक्र

 तोर  पर  डाबर  और  रबड़  के  घोल  का  प्रयोग  करके  सड़क  की  ऊपरी

 सतह  के  निर्माण  की  तकनीकी  व्यवहाय॑ता  के  साथ-साथ  लागत

 प्रभाविता  और  अन्य  कारकों  की  जांच  के  लिए  7.46  लाख  की  एक

 अनुसंधान  स्कीम  को  1993  में  मंजूरी  दी  गई  प्रायोगिक  हिस्सों

 का  निर्माण  1995  में  पुरा  किया  कार्य  निष्पादन  अध्ययन

 के  आधार  पर  बिनिर्देशों  को  अंतिम  रूप  देने  का  कार्य

 1999  तक  पूरा  किया  जाना
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 परिवार  कल्याण  योजनाओं  के  लक्ष्य  प्रत्येक  जिले  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  तथा

 2370.  श्री  चमन  लाल  गुप्त
 :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 इसकी  विफलता  के  कारणों  सहित  इसके  क्‍या  परिणाम  रहे

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  परियार  कल्याण  योजनाओं  पर  सलीम  इकबाल  :  वर्ष  1993-94,  1994-95  और

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  मे ंकितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  तथा  1995-96  के  दौरान  बिभिन्‍न  परिवार  नियोजन  तरीकों  के  संबंध  में

 कितने  लक्ष्य  प्राप्त  किए  गए  राज्यवार  अवमुक्त  सहायता  अनुदान  और  प्राप्त  लक्ष्यों  का  ब्यौर

 20  प्रतिशत  से  कम  लक्ष्य  प्राप्त  करने  वाले  जिले।जिलों
 क्रमशः  और  से  ४  में  दिया  गया

 का  ब्यौरा  क्या  और  कंन्द्रीय  स्तर  पर  जिलाबार  ब्यौरे  नहीं  रखे
 हि

 परियार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को अवमुक्त
 सहायता  अनुदान  और  का  विवरण

 लाख

 __  1993-94  1994-95  1995-96

 नगद  सामग्री  योग  नगद  सामग्री  योग  नगद  सामग्री  योग

 |  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ॥
 ...  _-  ——

 1.  आंध्र  प्रदेश  6601.17  1683.62  8284.79  7471  .85  2301  .35  9773.20  8752.96  2021.09  1074.05

 2...  असम  2031.69  454.05  2485.74  2258.44  1229.94  3488.38  3075.38  896.14  39.52

 3...  बिहार  5702.60  1405.70  7108.30  7683  .75  2589.23  10272.98  10003.46  2977.17  1980.63

 4.  गुजरात  4772.31  1490.93  6263.24  4348  1562.28  $910.79  5536.01  1882.41  7418.42

 5...  हरियाणा  2995.18  656.50  3651.65  1609.62  931.49  .49  2541.11  2313.55  775.55  2990.10

 6...  हिमाचल  प्रदेश  1810.02  204.28  2014.30  1048.39  316.31  1364.70  1195.68  280.50  1456.18

 7.  जम्पु  और  कश्मीर  2065.36  188.74  2274.10  2789.13  238.06  3027.19  1299.42  306.82  1606.24

 8...  कर्नाटक  3590.02  1086.49  «4676.51  5582.30  1392.31  6974.61  7557.81  1521.36  .36  9079.17

 9...  केरल  2573.72  544.10  3117.82  2358  .92  824.69  3183.61  3335.75  870.21  4205.96

 10...  मध्य  प्रदेश  7360.31  2419.58  9779.89  6595.26  4206.37  10801.638..._  10126.12  4238.43

 11.  महाराष्ट्र  8633.09  .09  1985.21  1618.30  355.90  2754.01  3109.91  11171.61  3036.70

 12...  मणिपुर  382.18  59.59  441.77  166.60  ~  70.06  236.66  385.66  88.83  474.49

 13...  सेघालतय  260.62  29.15  289.77  6178.79  57.49  6236.28  487.63  118.93  606.56
 14...  नागालैंड  214.37  14.87  229.24  268.57  23.63  292.20  285.24  74.68  359.92
 15.  उड़ीसा  3637.17  856.00  4493.17  4623.45  1688.95  .95  6312.40  5365.77  1224.97  6590.74

 16.  2  पंजाथ  2826.97...._  781.50  3608.47  2287.20  1473.73  3760.93  2989.72  1127.15  4116.87

 17,  राजस्थान  5218.37  1331.57  6549.94  .94  7074.14  2547.76  9621.90  .90  9110.23  2213.36 =  11323.59
 18...  सिक्किम  थी  .43  9.86  251.29  206.90  15.15  222.05  271.85  34.09  305.94
 19...  लमिलनाडदु  -  6636.16  1254.91  7891.07  .07  5754.50  1604.60  7359.10  .  7882.94  1977.06  9860.00
 20.  त्रिपुरा  315.12  55.32  370.44  78.59  489.93  444.01  98.32  542.33
 21...  उत्तर  प्रदेश  15485 .21  3808.84  19294.06  16562.29  7221.23  23783.552...  «1953.46  5945.75  5899.21
 22...  पश्चिम  जंगात्न  5549.50  1048.01  6597.51  4910.10  1537.41  6447.51  8189.78  1936.60  10126.38
 23...  अरुणाचल  प्रदेश  46.18  18.38  64.56  133.29  45.64  178.93  250.54  110.69  361.23
 24...  गोजा  122.84  13.77  136.61  104.65  ,  62.02  166.67  169.22  35.31  204.53
 25...  सिजोरस  168.20  14.72  182.92  251.05  27.48  278.53  241.89  .89  52.24  294.13

 ;  89259.79..  21415.69  110675.48..._  91034.94...  34799.78  1125834.72  120295.69.  33825.36.._  154121:05
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 है

 लिखित  उत्तर

 2  3

 पांडियेरी  29.49

 दिल्ली  773.50

 अण्डमान  निकोबार
 द्वीप  समूह  64.40

 दादर  तर  नगर  हथेत्ली  21.30

 चंडीगढ़  123.40

 लक्षद्वीप  9.65

 दमन  व  दीव  20.30

 जोड़  1042.04

 नसबन्‍न्दी  के  राज्यवार  लक्ष्य।उपलब्धियों  का  प्रत्याशित  उपलब्धि  और  प्रतिशत

 18.08

 388.57

 13.50

 3.36

 18.02

 2.35

 17.63

 461.51

 18  1918

 47.57

 1162.07

 77.90

 24.66

 141.42

 12.00 कट

 37.93

 1303.55

 6  7

 73.50  19.38

 1053.00  $39.11

 69.27  14.61

 23.58  15.14

 141.49  .49  21.37

 10.56  3७2

 21.61  3.62

 1393.01  6.93

 8  9

 92.88  89.10

 1592.11  1600.50

 83.88  77.84

 38.72  25.77

 162.86  117.35

 14.28  11.50

 25.23  28.66

 2009.9%  1950.72

 उपलब्धि-वर्णष  1993-94,  1994-95  और  1995-96

 1.  प्रमुख  राज्य  (।  करोड़  या  अधिक

 1.  आंध्र  प्रदेश

 2...  असम

 3...  बिहार

 4...  गुजराल

 5...  हरियाणा

 6.  कनाटक

 7.  केरल

 8...  मध्य  प्रदेश

 9...  महाराष्ट्र

 10.  उड़ीसा

 11...  पंजाब

 12...  राजस्थान

 13...  लमिलनाडु

 14...  उत्तर  प्रदेश

 15...  पश्चिम  बंगाल

 1.  छोटे  राज्य

 1...  हिमाचल  प्रदेश

 2...  जम्मू  और  कश्मीर

 40000

 22000

 356344

 131173

 364323

 539802

 130038

 130230

 203017

 352078

 420076

 35490

 3849

 ली  पनन-कसन-नन  मकनननन नाम  जननननाननन

 1994-95

 प्रलिशल  उपल्यकध्यथि

 उपलब्धि  उपलब्धि

 5  6  7  8

 100.7  600000  575728  96.0

 21.6  130000  22450  17.3

 61.7  600000  206188  34.4

 106.5  280000  301298  107.6

 93.0  125000  103230  82.6

 93.8  418000  37535  88.9
 114.1  115000  133054  115.7

 91.1  400000  401855  100.5

 102.8  560000  582454  104.0

 90.3  200000  162085  81.0

 153.2  120000  125992  105.0

 73.8  250000  203118  81.2

 100.6  325000  325880  100.3

 60.0  600000  516866  86.1

 400000  361191  90.3

 96.2  44000  40954  93.1

 83.3  20000  15470  77.4

 524.13

 9  10

 550000  518986

 130000  23866

 679300  245483

 280000  280054

 125000  9898  |
 473200  381634

 लक्ष्यमुक्त  118881

 45000...  385295

 580000  55829

 200000  146587

 100000  114075

 250000  167091

 308666

 600000  529255

 440000  328986

 44000  358%

 22600  15662

 5  1995-96
 प्रतिशत  उपत्यब्धिह ४

 134

 2474,85
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 3  4  5  6  7  8  9  10  "

 3...  मणिपुर  3500  य्र्फ  63.0  3500  2236  63.9  3500  2460  70.3

 4...  मेघालय  1000  ५06  90.8  1000  849  84.9  870+  1023+  117.6

 5...  नागालैंड  2500  636  2«.4  200.  3003  120.1  000  522  17.4

 6...  सिक्रिकम  1100  328  29.8  1100  1592  144.7  1200  1061  88.4

 7.  त्रिपुरा  11000  13369  121.5  11200  13196  117.8  11200  10225  91.3

 8...  अंडमान  व  निकोबार  2000  1798  89.9  2000  1792  89.6  1600  1666  104.1

 9...  अरुणाचल  प्रदेश  2700  1375  $0.9  1500  1727  115.1  1700  1654  97.3

 10...  चंडीगढ़  2700  3095  114.6  2700  303  12.4.  लक्ष्यमुक्ल  3077

 1,  दादर  व  नगर  हथेली  600  455  75.8  600  602  100.3  700  495  70.7

 12...  दिल्ली  42000  38763  92.3  42840  39655  92.6  42850  उड्हठ३  88.3

 13.  गोवा  4000  4344  108.6  4300  4316  100.4  4300  4145  ५6.4

 14.  दमन  व  द्वीज  400  457  114.3  400  435  108.8  450  500  111.1

 15...  लक्षद्वीप  100  24  24.0  40  27  67.5  $0  24  48.0

 16...  मिजोरम  ३000  3455  115.2  3500  ३476  99.3  3500  2834  BIO

 17,  पांडियेरी  7000  8307  118.7  6000  8827  147.1  6800  9612  141.4

 11.  अन्य  एजेंसियां

 1...  रक्षा  मंत्रालय  21400  22940  107.2  22500  22807  101.4  22500  2533  95.7

 2...  रेल  मंत्रालय  32100  25995  81.0  33700  2259  67.0  38200  २2529  59.0

 धु  5183100  4497450  86.8...  5326380  4579514  86.0  5031520,  ,  4378059  78.5#

 जुड़ा  >  आंकड़े  अनग्तिम

 ईएलए  ::  उपलब्धियों  का  प्रत्याशित  स्तर

 #  +  लक्ष्य  मकक्‍त  राज्यों  की  उपलब्धियों  को  शामिस्त  महीं  किया  गया

 $=  »  फरवरों  po  तक  उपलब्धियों  का  प्रत्याशित  स्‍तर  और  उपलब्धियां

 विर्वर॑ण-]॥

 आई  यू  डी  निवेशन  के  राज्यवार  लक्ष्य/उपलब्धियों  का  प्रत्याशित  उपलब्धि  और  प्रतिशत

 अर्थ  1993-94,  1994-95  और  1995-96

 राज्य/संघ  राज्य  ___  1993-94  _  .._  1994-95  _  |  |995-96  _
 एजेंसी  प्रतिशल  प्रतिशश  उपल्लब्धि#*  प्रतिशल

 उपलब्धि
 -  उपलब्धि

 2  3  4  5  6  7  8  9.  9  "
 या

 ।.  प्रमुख  राज्य  (।  करोड़  या  अधिक

 1...  आंध्च  प्रदेश  500000  3321  85  66.4  500000  338289  67.7  350000  281831  80.5

 2...  असम  मि  5000  25888  51.8  56000  ३4688  61.9  56000  ३4964  62.4

 3...  बिहार  450000  199189  44.3  506000  206551  40.7  575200  2509  43.6

 4...  गुजरात  45000  429759  95.5  460000  473651  103.0  460000  452077  98.3

 5...  हरियाणा  183000  152578  83.4...  207000  166407  80.4.  207000  79.2 ——
 पलन्‍ननननननननननननीलन-++।7+7-++म
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 श्%४?७२५७थणिततत_ीीःथ_:।:,):।-+तंि  तन  तब  rr  वे  9२  _  नानी  नी  नी  नली  न  नीता  तन  न  मनन  ७न-ीजिननन-न-+>ननन-  ८  कननी  नमन  नानननननाननिननानाना-+किनिीतभतभनीनीन लत  मनन  मनन  ननकनन  ना  निनानन  se  | 2 3 4 5 6 7 Rg
 6...  3  ठ  4  5  6  7  हि  9  341637

 6...  कर्नाटक  30000...  84854  9.4...  33000...  88022  90.5...  37800...  78850  92.8

 7.  केरल  1000000  84854  84.9  1000000  88022  85.8  लक्ष्यमुक्त  ...  78850

 8.  मध्य  प्रदेश  §25000  705574  70.6  566000  857822  85.8  515000  796528  79.7

 9.  महाराष्ट्र  525000  453035  86.3  566000  476283  93.5  207000  464724  90.2

 11...  उड़ीसा  450000  456670  88.3  207000  480101  93.5  207000  20739]  103.9

 12...  पंजाब  450000  456670  67.8  496000  156060  55.3  282000  583402  59.4

 3.  राजस्थान  250000  358456  102.4  282000  387989  55.3  282000  397999  59.4

 लमिलनादु  350000  35845  97.0  350000  387989  102.4  लक्ष्यमुक्त  39799  |,
 15...  उत्तर  प्रदेश  32%00  164677  97.0...  350000  140002  40.0  396300  129153  32.6

 ॥.  पश्चिम  बंगाल  32%00  46013  50.7  350000  49750  40.0  66000  47562  32.6

 ॥.  छोटे  राज्य

 हिमाचल  प्रदेश  60000  8631  76.7  66000  49750  75.4  66000  47562  29.5

 2...  जम्मू  ओर  कश्मीर  25000  8160  34.5  27000  8384  36.3  ३0600  9643  29.5

 3.  मणिपुर  20000  1290  40.8  26000  980  36.3  75000  9643  38.6

 4...  मेघालय  3200  1321  86.0  3500  4004  94.8  4000  1665  41.6

 5...  नागालैंड  3200  1421  101.5,  3500  4004  56.0  4000  1317  77.5

 6...  सिक्किम  2300  3123  135.8  2500  840  56.0  2500  3423  77.5

 7.  ब्रिपुरा  2300  1632  85.9  2500  4243  80.2  2500  ३423  105.2

 8.  अंडमान  वक्ष  निकोबार  3200  2500  85.9  2000  2516  80.2  2800  2513  89.8

 9...  अरुणायल  प्रदेश  3200  2500  77.4  2500  7790  72.1  2800  6519  89.8

 चंडीगढ़  200  7738  77.4  200  7790  108.5  लक्ष्यमुक्ल  199

 दादर  नगर  हथेली  200  200  200  96.5

 12.  दिल्ली  130000  80985  62.3  105800  80028  75.6  100000  73480  75.5

 3500  3833  109.5  3200  3633  113.5  3500  3252  92.9

 14.  दमन  वे  दीख  500  517  103.4  ५00  403  80.6  250  268  107.2

 15...  लक्षद्वीप  200  107  53.5  150  145  96.7  170  44.1

 16...  मिजोरम  2700  2508  92.9  3500  2727  77.9  3500  2438  69.7

 रा  पांडिचेरी  4000  4050  101.3 ,  4000  4346  108.7  4000  4503  112.6

 11.  अन्य  एजेंसियां

 1.  रक्षा  मंत्रालय  20300  13058  64.3  22000  13510  61.4  22000  12750  58.0

 2...  रेल  मंत्रालय  20300  14629  72.1  22000  13692  62.2  24900  1602.  46.6

 रु  7330200  6016714  82.1  7868850  6701995
 ह

 85.2  7422899  6817680  85.34
 ट

 ee  »  आंकड़े  अनन्तिम

 इएलए  -  उपलक्धियों  का  प्रत्याशित  स्तर

 #..  +  लक्ष्य  मुक्त  राज्यों  को  उपलब्धियों  को  शामिल  नहीं  किया  गया

 +  +  फरजरी  1996  तक  उपलब्धियों  का  प्रत्याशिल  स्‍लर  और  उपलब्धियां
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 विवरण-]९५

 कण्डोम  उपयोगकर्ताओं  के  लक्ष्य/उपलब्धियों  का  प्रत्याशित  उपलब्धि  और  प्रतिशत

 उपलब्नि-वर्ण  1993-94,  1994-95  और  1995-96

 रा  9-9  |  9४%
 राज्य/संघ  राज्य/एजेंसी  उपलब्धि  प्रतिशत  उपलब्धि  प्रतिशत

 उपलब्धि  उपलब्धि

 1  2  रु  3  4  5  6  ह  7
 ह

 है

 1.  प्रमुख  राज्य  (।  करोड़  या  अधिक
 7

 1.  आंध्र  प्रदेश  1382000  «993741  71.9  1520000  1252752  82.4

 2.  असम  76000  41669  54.8  90000  46677  51.9

 3...  बिहार  -  510000  158745  3.1  603000  194497  32.3

 4.  गुजरात  917000  1070892  116.8  925000  1292247  139.7

 5...  हरियाणा  -  637000  542897  85.2  700000  574525  82.1

 6...  कनटेक  357000  318512  89.2  393000  395110  100.5

 7  केरल  382000  257169  67.3  421000  297969  70.8

 8...  मध्य  प्रदेश  1656000  1632343  98.6...  1957000  1993993  101.9

 9...  महाराष्ट्र  1498000  1335353  89.1  1648000  1357480  82.4

 10.  उड़ीसा  446000  382868  85.8  513000  466237  90.9

 11...  पंजाब  637000  708309  111.2  700000  670796  ,  9.8

 12.  राजस्थान  573000  512237  89.4  677000  475272  70.2

 13.  तमिलनाडु  318000  320347  100.7  300000  322161  107.4

 14...  उत्तर  प्रदेश  2248000  2426117  107.9  2656000  2778452  104.6

 15...  पश्चिम  बंगाल  573000  446098  77.9  659000  489140  74.2

 1.  छोटे  राज्य

 1...  हिमाचल  प्रदश  89000  83704  94.0  98000  89762  91.6  .6

 2.  जम्मू  और  कश्मार  22000  16788  76.3  26000  12756  49.1

 3...  मणिपुर  15000  3726  24.8  15000  4444  29.6

 4...  मेघालय  4000  784  19.6  4700  1557  33.1

 5...  नागालैंड  2000  7  0.4  2300  42  1.8.

 6...  सिक्किम  500  427  85.4  600  398  66.3

 7.  त्रिपुरा  2800  3342  119.4  3000  15490  516.3

 8...  अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसघृह  2300  2587  112.5  2500  2629  105.2

 9...  अरुणाचल  प्रदेश  1200  1069  “89.1  1000  1055  105.5

 10.  चंडीगढ़  10200  25832  253.3  11700  8364  7.5

 1995-96***  #  ४

 उपलब्धिश

 823622

 49767

 373962

 253443

 609035

 270024

 444806



 10. _  उड़ीसा  85000  _  ७7०8  82.0  9400  _ 9१904
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 ।  2  3... ६  $  6  4  8  9

 11.  दादर  व  नगर  हवेली  900  ४५7  95.2  1000  599  59.9  24

 12.  दिल्ली  439000  418777  95.4  504900  435943  86.3  330650

 13.  गोवा  13000  15626  120.2  10650  15143  142.2  13769

 14.  दमन  ब  द्वीप  1000  1509  15.9  1200  1569  130.8  1466

 15:  लक्षद्वीप  2200  267  12.1  600  201  33.5  187

 16.  मिजोरम  3800  1849  48.7  3500  2886  82.5  2398

 17...  पांडिचेरी  10100  11756  116.4  11100  12712  114.5  12164

 11.  अन्य  एजेंसियां

 1.  रक्षा  मंत्रालय  69000  39072  56.6  75900  36633  48.3  43521

 2...  रेल  मंत्रालय  447'  315934  70.7  491700  276661  56.3  236859

 व्यापारिक  वितरण  6000000  5191667  86.5  6750000  4180833  61.9  5037222

 आर  बल  भारतीय  हु  17282877...  89.3  21777350
 ह
 ।  7706985  81.3  17223858  7223858

 |

 «७  ८आंकड़े
 ः  ्््ः

 इएलए  -  उपलब्धियों  का  प्रत्याशित  स्तर  ड़

 ,  »  कण्डोम  प्रयोगकर्ताओं  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निश्चित  नहीं  किए  गए

 +  आंकड़े  ॥996  तक

 विवरण-५४

 मुख  सेव्य  गर्भ  निरोधक  गोली  उपयोगकर्ताओं  के  राज्यवार  लक्ष्य/उपलब्धियों  का  प्रत्याशित  उपलब्धि  और  प्रतिशत

 उपलब्धि-वर्ष  और

 उपलब्धि  प्रतिशत  उपलब्धि. प्रतिशशा  feng.  उपलब्धि**  -9७
 धर

 राज्य/संघ  उपलब्धि  प्रतिशत  प्रतिशशा  उपलब्धि**  प्रतिशत

 एजेंसी  उपलब्धि  उपलब्धि  ह॒  उपलब्धि

 2.  2...
 3.
 4...  585.  41000

 2847
 53.3  9  24059  58.7

 ।.  प्रमुख  राज्य  (।  करोड़  या  अधिक

 ।.  आंध्र  प्रदेश  ३00000  245643  325000  65430  80.6  372000  269537  72.5

 2.  असम  40000  148302  92.7  165000  179060  53.3  165000  24059  58.7

 3...  क्षिह्ार  50000  47805  81.3  57000  65430  88.6  57000  63406  35.2

 4...  गृजरात  140000  108711  92.7  155000  137818  88.9  175500  150528  ४5.8.

 5...  हरियाणा  50000  40652  57000  88.6  57000  52869  92.8

 6.  कनाटक  55000  32492  77.7  60000  39971  88.9  लक्ष्यमृक्त  37065  ४5.8.  *

 7... केरल 55000 32492 60000 66.6. लक्ष्यमृक्त 37065 8... मध्य प्रदेश 400000 87.9 453000 476282 505437 98.6 9... महाराष्ट्र 475000 366350 99.9 ५4000



 143  लिखित  उत्तर

 2  3
 या

 11...  पंजाब  85000

 12...  राजस्थान  10000

 13...  तमिलनाओ  200000

 14...  उत्तर  प्रदेश  403000

 15...  पश्चिम  बंगाल  275000

 छोटे  राश्य

 ।.  हिमाचल  प्रदेश  31000

 2.  जम्मू  ओर  कश्मीर  10000

 ३...  मणिपुर  6000

 4...  मेघालय  1500

 5...  नागालैंड  2500

 6...  सिक्तिकम  1000

 7.  त्रिपुरा  3000

 8...  अंडमान  वर  निकोबार  1000

 9...  अरुणाचल  प्रदेश  2200

 10.  चंडीगढ़  500

 11...  दादर  ख  नगर  हख्ेत्नी  150

 12...  दिल्‍ली  11000

 गांवा  ३000

 14...  दमन  ज  दीख  209

 15.  लक्षद्वीप  500

 16...  मिजोरम  1000

 17...  पांडिचेरी  1000

 ।.  अन्य  एजेंसियां

 1...  रक्षा  मंत्रालय  5200

 2...  रेल्ल  मंत्रालय  5250

 ५.  व्यापारिक  खितरण  .  2000000

 अरिबल  भारत  5004000

 oe  >  आंकड़े  अनब्खिस

 इंएलए  =  उपलब्धियों  का  प्रत्माशित  स्तर

 #..  +  लक्ष्य  मुक्त  राज्यों  की  उपलब्धियों  को  शामिस्त  नहीं  किया  गया

 91391

 ५0335

 148897

 425742

 1847

 252

 रक

 ड

 छ

 2759

 4302।  77

 9  1996

 “5.  6

 107.5  94000

 82.1

 74.4  200000

 105.6  457000

 67.2.  298000

 64.4  35000

 41.6  10000

 20.4  6000

 60.5  1700

 1.7  2700

 206.7  1100

 112.0  3000

 58.5  1100

 53.4  1200

 93.2  500

 96.7  200

 88.6  12000

 99.9  2125

 ,  126.0  ३00

 19.2  200

 69.8  1500

 92.5  1080

 53.1  5600

 95.6  5600

 94.3...  2180000

 86.0.  5467906

 +  +  फरवरी  1996  लक  उपलब्धियों  का  प्रत्थाशित  स्‍तर  और  उपलब्धियां

 7  हट

 106179  113.0

 92268  73.8

 216062  108.0

 487244  106.6

 267418  89.7

 22006  62.9

 ३609  36.1

 1636  27.3

 1585  93.2

 ३७9  13.7

 2434  221.3

 12518  417.3

 83.7

 1587  132.3

 370  74.0

 186  93.0

 10581  88.2

 2955  139.1

 252  84.0

 107  53.5

 1630  108.7

 1015  94.0

 290।  51.8

 5038  90.0

 1887554  86.6

 483311  89.1

 9  10

 106400  111458

 150000  163997

 लक्ष्यमुक्त  208786

 १57000....  57834

 337400  25769

 35000  23308

 11300  3024

 6000  1955

 1690+  1302+

 2000  501

 1200  2448

 ३000  15480

 700  भर

 1400  1865

 लक्ष्यमुक्त  319

 250  190

 13000  10258,

 2400  2579

 380  279

 200  150

 1500  1816

 100  1020

 $600  5001

 6300  4347

 2470000  1947677

 5792490  5151467

 ।

 126.6

 76.4

 66.6

 26.8

 32.6

 77.0

 25.1

 *
 204.0

 $16.0

 138.7

 133.2

 76.0

 78.9

 107.5

 79.7

 75.0

 121.1

 92.7

 89.3

 69.0

 78.9

 ,7#
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 पश्चिम  बंगाल  में  भूमि  कटाव  की  समस्या

 2371.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :  क्या  जल  संसाथन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  गंगा  पदमा  बेसिन  में

 भूमि  कटाव  को  समस्या  से  निबटने  के  लिए  स्थायी  नोति  तैयार  करने

 के  संबंध  में  कोई  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की

 यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्‍या

 और

 इस  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  क्रब  तक  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने

 की  संभावना

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  से  योजना

 ,  आयोग  ने  पश्चिम  बंगाल  के  मालदा  और  मुर्शिदाबाद  जिलों  में

 गंगा-पदमा  नदी  की  तट  कटाब  समस्या  को  हल  करने  क॑  लिए  सतत

 नीति  तैयार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया

 सदस्य  केन्द्रीय  जल  आयोग  इस  विशेषज्ञ  समिति  के

 अध्यक्ष  हैं  ओर  पूर्व  प्रमुख  पूर्व  सचिव

 जलमार्ग  पश्चिम  बंगाल  अध्यक्ष  गंगा  बाढ़  नियंत्रण

 प्रमुख  अभियन्ता  संसाधन  उड़ीसा  सरकार

 योजना  आयोग  के  संयुक्त  सदस्य  और  सचिव  एवं
 जलमार्ग  पश्चिम  बंगाल  सरकार  समिति  क॑  सदस्य  सचिब्र

 समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  जल्दी  ही  प्रस्तुत  करनी

 अंतर्राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  सम्मेलन

 2372.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  दिल्ली  में  कृष्ठ  रोग  के  उन्मूलन  पर  एक

 अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  गया  और

 यदि  तो  सम्मेलन  में  को  गई  चर्चा  का  ब्यौरा  कया  है

 और  उसमें  भाग  लेने  बाले  देशों  के  क्‍या  नाम

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  जी

 बिचार  विमर्श  में  कुछेक  महत्वपूर्ण  पहलुओं  में  निम्मलिखित

 शामिल  जनस्वास्थ्य  समस्या  के  रूप  में  कृष्ठ  के  उन्मूलन  क॑  लिए

 राजनीतिक  प्रतिबद्धता  को  तेज  करने  के  पु

 -  पता  न  लगे  और  पहुंच-बाहय  रोगियों  का  पता  लगाने  के

 लिए  विशेष  गहन  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए

 कार्यक्रम  प्रबन्धकों  को  प्रोत्साहित

 -  मानदंडों  को  बढ़ाने  के  लिए  सामान्य  स्वास्थ्य  सेवा  के

 साथ  कूष्ठ  नियंत्रित  कार्यकलापों  का

 -  ब्रण  पैकों  में  औषधों  की  आपूर्ति
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 -  इस  रोग  और  इसको  साध्यता  के  बारे  में  लोगों

 में  जागरूकता  उत्पन्न  करने  संबंधी  प्रयासों  में  तेजी

 -  कष्ठ  क॑  कारण  बिकलांग  व्यक्तियों  को  लाने  और

 समुदाय  में  सभा  बिकलांगों  को  सामान्य  सीमा  के  भीतर

 उनके  पुनर्वास  क॑  लिए

 -  विशेषतोर  से  प्रचालनात्मक  पक्षों  के  संदर्भ  में  कृष्ठ  में

 अनुसंधान  संबंधी

 भाग  लेने  वाले  देशों  में

 पाकिस्तान  और  चीन

 मेहरोत्रा  समिति  की  रिपोर्ट

 2373.  श्री  विजय  हाण्डिक  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 द्वारा  गठित  मेहरोत्रा  समिति  की  रिपोर्ट  की ओर  आकर्षित  किया  गया

 और

 यदि  तो  वृत्तिका/व्यावसायिक  बिकास

 शिक्षकों  का  सेवा  को  शर्तों  तथा  बेतनमानों  के  प्रस्तावित

 पुनरोक्षण  के  औदित्य  संबंधी  मुद्दों  का  विशेष  उल्लेख  करते  हुए  इस  पर

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 '

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  महरोत्रा  समिति  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  से  1987  में

 विश्वत्रिद्यालय  तैथा  कालेज  शिक्षकों  के  वेतनमान  में  संशोधन  की

 योजना  जारी  को  जिसके  अंतर्गत  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कूछ
 शर्तों  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों  को  80  प्रतिशत  अतिरिक्त  व्यय  को

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  क्रो  नियुक्ति
 के  अनुसरण  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  1994  में

 रस्तोगी  की  अध्यक्षता  में  एक  वेतन  पुनरीक्षण  समिति  का

 गठन  किया  जो  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज

 शारीरिक  शिक्षा  निदेशकों  आदि  की  सेवा  की  परिलब्धियों  तथा  शर्तों  क

 वर्तमान  ढांचे  की  जांच  यह  समिति  इसके  साथ-साथ

 विश्वविद्यालय  तथ  कालेज  शारीरिक्त

 शिक्षा  निदेशकों  तथा  विश्वविद्यालय  के  रजिस्ट्रारों  के  लिए  अनुमोदित
 ह

 संशोधित  बेतनमानों  की  योजना  के  अंतर्गत  सरकार/बविश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  के  पूर्व  निर्णयों  का  भी  पुनरीक्षण  करेगी  तथा  इस

 प्रक्रिया  में  वहां  तक्र  मुल्यांकन  करेगी  जिनके  अनुसार  सेजा

 बेतनमान  आदि  के  संबंध  में  पूर्व  सिफारिशें  कार्यान्वित  की

 गई  '
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 पंजाब  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 2374.  श्री  सुखबीर  सिंह  बादल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बधों  के  दौरान  पंजाब  में  वर्षा  तथा  अन्य

 आपदाओं  के  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  कितनी  किलोमीटर  क्षति  हुई
 और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी

 परिवहन  मंत्री  :

 और  (@).  बाढ़  ओर  वर्षा  के  कारण  जहां  कहां  भी  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 को  क्षति  पहुचती  उपलब्ध  संसाधनों  के  अंतर्गत  उनकी  मरम्मत  को

 जाती  है  और  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जाता

 पंजाब  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाब  और  मरम्मत  के  लिए
 निम्नलिखित  आबंटन  किए  गए  हैं  :

 वर्ष  आबंटित  निधियां

 1993-94  661.30

 1994-95  736.97

 1995-96  -96  770.72

 केन्द्रीय  बौद्ध  अध्ययन  संस्थान

 25375.  औ  नामप्याल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लेह  में  चोगलामसर  में  केन्द्रीय  बौद्ध  अध्ययन  संस्थान  की

 स्थापना  कब  की  गई  थी  और  इसका  वर्तमान  दर्जा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  तिब्बती  अध्ययन  संस्थान  की  स्थापना

 केन्द्रीय  बौद्ध  अध्ययन  संस्थान  की  स्थापना  के  काफी  बाद  में  की  गईं

 परन्तु  उसे  डीम  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  मिल  गया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  बौद्ध  अध्ययन  संस्थान  की  वर्तमान
 निराशाजनक  स्थिति  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  संस्थान  को  व्यवस्थित
 बनाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 केन्द्रीय  बौद्ध  अध्ययन  लेह  की  स्थापना  वर्ष  1959  में  की  गयी

 भारत  सरकार  ने  वर्ष  1962  में  इसका  अधिग्रहण

 यह  संस्थान  जम्मू  एवं  कश्मीर  पंजीकरण  अधिनियम  के
 अंतर्गत  एक  पंजीकृत  सोसायटी

 केन्द्रीय  उच्चतर  तिब्बती  अध्ययन  संस्थान  सारनाथ
 की  स्थापना  वर्ष  1967  में  हुई  और  वर्ष  1977  में

 इसे  भारत  सरकार  के  प्रशासकीय  नियंत्रण  के  अधीन

 एक  सोसायटी  के  रूप  में  पंजीकृत  किया  गया  तथा  वर्ष  1988  में  इसे
 सम-विश्ववतिद्यालय  का  दर्जा  प्रदान  किया
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 केन्द्रीय  बौद्ध  अध्ययन  लेह  ने  वर्ष  1959  से

 अपनी  स्थापना  के  बाद  बोद्ध  दर्शन  के  स्कूल  के  रूप  में  काफी  प्रगति

 की  आज  यह  तिब्बती  साहित्य  और  बौद्ध

 दर्शन  में  पाठ्यक्रम  आयोजित  करता  राजनीति

 तुलनात्मक  दर्शन  शास्त्र  तिब्बती  चिकित्सा  और

 चित्रकारी  जेसे  ऐच्छिक  विषयों  का  भी  अध्यापन  होता  इसकी

 शिक्षा-शासत्र  और  आचाय॑  को  जम्मू  व  कश्मीर

 विश्वविद्यालय  की  क्रमशः  कला  शिक्षा  स्नातक  और

 कला-निष्णात  की  डिप्रियों  के  समतुल्य

 प्रत्येक  संस्थान  का  विकास  उसकी  अपनी  आंतरिक  गतिशीलता

 और  लक्षित  समूहों  को  जिन  लक  यह  पहुंचने  और  उद्देश्य  पूरा  करने

 का  प्रयास  करता  मांग  के  अनुसार  होता  अपनी  अवस्थिति  और

 पर्यावरण  के  कारण  कंन्द्रीय  बौद्ध  अध्ययन  संस्थान  के  लिए  एक

 दूरगामी  पद्धति  का  निर्माण  किया  जाना  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  जिसने

 इसे  अपने  24  गोन्पा  विद्यूल्लयों  और  डूजिन  पीपिटिंग

 जान्सकर  के  माध्यम  से  कर  लिया

 खेलों  का  विकास

 2376.  श्री  अन्नासाहिब  पाटिल  :  क्‍या  मानव  संसाधन
 जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  देश  में  खेलों  के  स्तर  में  सुधार  लाने
 के  लिए  पृथक  खेल  निधि  बनाने  का  बिचार

 क्या  सरकार  का  देश  में  खेलों  के  स्तर  के  विकास  के  लिए
 स्वयंसेवी  व्यक्तियों  और  विभिन्‍न  केन्द्रीय/राज्य  विभागों  की
 भी  सहायता  लेने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  मामलों  और  खेल
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  धनुषकोडी  आदित्यन  :

 एक  राष्ट्रीय  खेल  विकास  निधि  बनाने  का  प्रस्ताव

 देश  में  खेलों  के  स्तर  में  सुधार  लाने  को  दृष्टि  से  केन्द्रीय
 सरकार  का  सभी  संबंधित  एजेंसियों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का  विचार

 खेलों  का  विकास  विभिन्‍न  खेल  परिसंघों/संधों  के  हाथ  में
 है  जो  स्वैच्छिक  संगठन  भारत  के  संविधान  की  राज्य  सूची  में  भी
 खेल  को  एक  विषय  के  में  दिखाया  गया

 हिन्द  महासागर  घेरा  राज्य  संगठन

 2577.  श्रीमती  सुमित्रा  सहाजन  :

 श्री  पिनाकी  मिश्र  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  अफ्रीका  और  अन्य  हिन्द
 महासागर  घेरा  राज्य  व्यापार  संगठन  के  निर्माण  के  संदर्भ  में



 149  लिखित  उत्तर

 पारस्परिक  आर्थिक  सहयोग  के  लिए  और  विकसित  देशों  से  अपरिहार्य
 प्रतिस्पर्धा  का  मुकाबला  करने  के  लिए  हिन्द  महासागर  घेरा  राज्य

 संगठन  बनाने  को  दिशा  में  कार्य  करते  रहे

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 इस  नये  संगठन  के  उद्देश्य  क्या  हैं  और  इसमें  भारत  की

 क्या  स्थिति

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कूमार  :  जी

 भारत  ने  मार्च  1995  में  मारीशस  द्वारा  आयोजित  हिंद  महासागर  के  सात

 तटीय  देशों

 सिंगापुर  और  दक्षिण  की  प्रथम  अन्तर-सरकारी  बैठक  में  भाग

 लिया  इस  बैठक  का  आयोजन  आर्थिक  सहयोग  की  संभावनाओं

 और  गुंजाइश  का  पता  लगाने  और  क्षेत्रीय  सहयोग  के  लिए  हिंद

 महासागर  रिम  संघ  ओ  आर  ए  आर  की  स्थापना  के  लिए
 संपकों  की  शुरूआत  करने  के  लिए  किया  गया  इस  बैठक  में

 विज्ञान  और  पर्यटन  और  मानव

 संसाधन  बिकास  में  सहयोग  का  संवर्धन  करने  के  उद्देश्य  से  एक  क्षेत्रीय

 आर्थिक  समूह  बनाने  के  लिए  भावी  कार्रवाई  कार्यक्रम  के

 लक्ष्यों  और  दिशा  निर्देशों  पर  सहमति  सहयोग  परियोजनाओं  का

 एक  चार्टर  और  कार्य  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  1995  में

 और  19%  में  मारीशस  में  कार्यकारी  दल  की  बैठकों  आयोजित  की

 गई  जिससे  इस  प्रक्रिया  को  आगे  बढ़ाने  में  सहायता

 चौदह  आई  ओ  आर-ए  आर  सी  देशों

 टक्षिण  तजांनिया  और  की

 अन्तर-सरकारी  बैठक  सितंबर  1996  में  मारीशस  में  हुई  जिसमें

 आई  ओ  आर-ए  आर  सी  चार्टर  और  सहयोग  के  कार्यकारी  कार्यक्रम

 को  अन्तिम  रूप  दिया

 क्षेत्रीय  सहयोग  के  लिए  हिंद  रिम  संघ  की  औपचारिक

 रूप  से  शुरूआत  1997  में  मारीशस  द्वारा  आयोजित  की  जाने

 बाली  बिदेश  मंत्री  स्‍तर  की  बैठक  में  की

 इस  नए  संध  के  उद्देश्यों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 -
 इस  क्षेत्र  और  सदस्य  राज्यों  की  ठोस  उन्नति  और  संतुलित
 विकास  का  संवर्धन  करना  और  क्षेत्रीय  आर्थिक  सहयोग

 के  लिए  समान  आधार  तैयार

 -  आर्थिक  सहयोग  के  उन  क्षेत्रों  पर  ध्यान  देना  जो  समान

 हितों  का  विकास<क्रैरने  और  परस्पर  लाभ  कमाने  के

 अधिकतम  अवसर  मुहैया  कराते  इस  प्रयोजन  की

 दिशा  व्यापार  के  संवर्धन  और

 बिदेशी  पूंजी  निवेश  के  वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिकीय

 आदान-प्रदान  और  मूल  निवासियों  और  सेवा

 प्रबंधकों  की  और  आधारभूत  संरचना  तथा

 मानव  संसाधनों  के  विकास  से  संबंधित  आर्थिक  सहयोग

 के  लिए  परियोजनाओं  की  रूपरेखा  तैयार  करना  तथा

 उन्हें  क्रियान्वित
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 -  सदस्य  देशों  को  व्यापार  और  शैक्षिक

 विद्वानों  और  लोगों  के  बीच  घनिष्ठ  क्रियाकलाप  को

 प्रोत्सीहन

 -  सार्वभौमिक  आर्थिक  मसलों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर

 सदस्य  देशों  के  बीच  सहयोग  और  बातचीत  को  बढ़ावा

 -  मानव  संसाधनों  के  विकास  में  विशेष  रूप  से  सदस्य  देशों
 की  प्रशिक्षण  विश्वविद्यालयों  और  अन्य

 विशेषज्ञता  प्राप्त  संस्थाओं  के  बीच  घनिष्ठ  संपर्क  के

 जरिये  सहयोग  को  बढ़ावा

 जल  आयोम  में  राजभाषा  हिंदी  का  प्रयोग

 2378.  श्री  सुख  लाल  कुशवाहा  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मंत्रालय  और  जल  आयोग  में  राजभाषा  हिंदी
 को  लागू  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  के  साथ-साथ  इसके  प्रभारी
 अधिकारी  का  नाम  तथा  उसकी  योग्यताएं  क्‍या  हैं  2

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  राजभाषा  अधिनियम

 और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  जल

 संसाधन  मंत्रालय  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  अलग-अलग  हिंदी

 अनुभाग  एवं  राजभाषा  कार्याव्ययन  समितियां  जल  संसाधन

 मंत्रालय  में  सलाहकार  समिति  भी

 राजभाषा  नीति  के  कार्यान्वयन  की  मानीटरी  और  समीक्षा

 रिपोर्टों  और  निरीक्षणों  के  जरिए  की  जाती

 इसके  प्रभारी  अधिकारी  और  उनकी  शैक्षिक  योग्यताएं  इस  प्रकार

 हैं  :-

 1.  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  श्री  ललित  कुमार

 संयुक्त  सचिव  वे  और

 एम.ए  जे  हिंदी  भाषी  क्षेत्र  से  हैं
 और  उनकी  मातृभाषा  हिंदो

 2.  केंद्रीय  जल  आयोग  में  श्री  जफरूल  थे

 ऑरनर्स  उन्होंने  हिंदी
 बारहवीं  कक्षा  तक  पढ़ी

 लिंगभेद  समाप्त  करना

 25379.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  लिंग  भेद  समाप्त  करने
 के  अपने  प्रयास  की  दिशा  में  परीक्षा  प्रमाण
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 में  माता  का  नाम  शामिल  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  अनुदेश
 जारी  किए  और

 यदि  तो  माता  के  तलाकशुदा  होने  अथवा  बच्चों  के

 अन्य  अभिभावकों  द्वारा  गोद  लेने  के  मामले  में  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई

 जाती  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 जी

 भारत  शिक्षा  विभाग  ने  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा

 बोर्ड  को  निर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  फार्मां  तथा  प्रमाण  पत्रों  में

 माता-पिता  दोनों  के  नाम  शामिल  किये  केवल  उन्हीं  आपयादिक

 मामलों  को  छोड़  दिया  जाये  जहां  माता-पिता  अलग-अलग  रह  रह  हों

 और  बच्चा  किसी  एक  के  साथ  रहता  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  थे  भी  स्कूल-बो्डों  को  इसी  प्रकार  के  निर्देश  जारी

 करने  के  विषय  पर  जिचार

 पलल्‍्स  पोलियो  ड्वाप्स

 2380.  श्री  मुनियप्पा  :

 श्री  भक्‍त  चरण  दास  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  5  वर्ष  की  आयु  तक  के  बच्चों  को  पल्‍स  पोलियो

 ड्राप्स देते  में  कुछ  स्थानों  ने सफलता  पायी

 इस  कार्यक्रम  को  पूरा  करने  जाले  राज्यों  के  नाम  क्‍या
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 वर्ष  1995-96  के  दौरान  कितने  बच्चों  को ओरल  जेक्सिन

 दिया  गया

 क्या  1996  के  दौरान  सभी  प्राथमिक  विद्यालयों  में

 एक  बृहत  स्वास्थ्य  परीक्षण  कार्यक्रम  चलाया  गया  और

 (S)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इसक  क्‍या

 परिणाम

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  9  1995  और

 20  1996  को  चलाए  गए  पलल्‍्स  पोलियो  रोग  प्रतिरक्षण

 अभियान  में  सभी  राज्यों  और  संघराज्य  क्षेत्रों  ने भाग  9.12.95

 को  8.7  करोड़  बच्चों  और  20.1.95  को  9.3  करोड़  बच्चों  को  पोलियो

 ड्राप्स  दी  गई

 और  (S).  जी  22  से  27  1996  तक  27  राज्यों

 और  संघ  राज्य  क्षोत्रों  में  प्राथमिक  कक्षाओं  के  छात्रों  क ेलिए  एक  विशेष

 स्कूल  स्वास्थ्य  जांच  योजना  कार्यान्वित  को  गई  शेष  राज्यों  को

 1996  को  कबर  किया

 अब  तक  44।  जिलों  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गईं  75.9  प्रतिशत

 स्कलों  को  कबर  किया  गया  और  प्राथमिक  स्कूल  के  पंजीकृत  किए

 गए  84.91  प्रतिशत  बच्चों  को  सामान्य  जिनमें

 आयोडीन  अल्पता  जन्य  रोग

 त्वकपूयता  टृष्टि  विकार  और  दंत  संबंधी  समस्याएं
 शामिल  के  लिए  जांच  को  राज्यवार  कवरेज  और  जांचे  गए
 और  विभिन्‍न  बीमारियों  से  पीड़ित  पाये  गए  बज्ष्चों  की  संख्या  का  ब्यौरा

 बिवरण-|  और  विवरण-]|  के  रूप  में  संलग्न

 स्कूलों  के  कजरेज  और  जांच  किए  गए  बच्चों  को  दर्शाने  बाला  विवरण

 राज्य  या  ____  स्‍्कलों  की संख्या  बच्चों  की  संख्या
 ्प

 +  संख्या  सूचित  योग  क्रबर॒  प्रतिशतता  नामांकित  जाँचे  प्रतिशतता
 किया  किए
 गया  गए

 ।  2  3...  4...  5.  6  7  8  9»  ॥

 1...  आंध्र  प्रदेश  22  22  6076॥  उपलब्ध  नहीं  0.00  8046141 =  6907472  85.85

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  13  13  1478  1239  83.83  121693  106982  87.91

 +  असम  23  23  34478  30475  88.39...  2987848  2375439  79.50

 4...  बिहार  50  23  34880  33714  96.66  4707358  3593339  76.33

 5...  दिल्ली  |  ।  2180  2141  98.21  855264  728677  85.20

 6.  गोवा  2  2  1280  1280  100.00  98818  91063  92.15

 7...  गुजरात  19  19  33094  32316  97.65...  7090141  6234344  87.93

 8...  हरियाणा  7  17  16163  16129  99.79  2377417  92.60 2567401
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 2  जे  4  5  6  हि  8  9  10

 9,  हिमाचल  प्रदेश  12  3  2473  2472  99.96  231895  225861  97.40

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  14  14  15136  14831  97.98  1025553  899814  87.74

 HN.  कनटिक  20  20  *  41393  41365  99.93...  4747180.  ..  398597]  83.97

 12.  केरल  ।4  14  11050  11005  99.59...  2315450  2145971  92.68

 13.  मध्य  प्रदेश  45  45  85965  85060  98.95.  10026944  6938147  69.20

 14...  महाराष्ट्र  3।  2  3567  3567  100.00  372116  359319  96.56

 15.  मणिपुर  8  8  3754  3592  95.68  315535  275920  87.45

 16.  मेघालय  7  7  5087  4878  95.89  370042  286227  77.35

 17,  मिजोरम  4  4  1156  1156  100.00°  .  106383  98628  92.71

 18...  नागालैंड  7  7  1871  814  96.95  170404  153704  90.20

 19.  उड़ीसा  30  27  39059  38855  99.48.  3590312  2830395  78.83

 20...  पंजाब  7  17  19606  19562  99.78  2737182  2533318  92.55

 2).  राजस्थान  31  26.  40331  उपलब्ध  नहीं  0.0.  4317965  .  4267043  98.82

 22...  सिक्किम  4  4  873  868  99.43  105203  72609  69.02

 23.  तमिलनाडु  23  23  40201  उपलब्ध  0.00  5836846.  5425049  92.94

 24.  त्रिपुरा  4  4  2843  2808  98.77  474041  403816  85.19

 25.  उत्तर  प्रदेश  66  66  104526  92951  88.93...  12993025  11302966  86.99

 26...  पश्चिम  बंगाल  19  19  45792  45002  98.27...  6928894  5957992  85.99

 27.  अंडमान  व  निकोबार

 दट्वीपसमूह  2  2  289  थ्ग़ा  93.77  40573  37869  93.34

 28...  चंडीगढ़  ।  |  185  146  78.92  75000  63239  84.32

 29...  दादर  व  नगर  हवेली  |  |  191  187  97.91  26715  20603  77.42

 30.  दमन  व  दीव  2  2  75  75 |  100.00  14492  13768  95.00

 31.  लक्षद्वीप  2  1  28  28...  100.00  8723  8679  99.50

 32...  पांडियेरी  4  4  582  580  99.66  98885  97148  98.24

 का  जोड़
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 441  650347  488367  75.09...  83404022  70818789  84.9...

 प्राथमिक  स्कूलों  के  लिए  विशेष  स्कूल  स्वास्थ्य  जांच  स्कूलों  को  कवरेज  और  जांचे  मए  बच्चों  की  संख्या

 राज्य  जांचे  रक्‍ताल्यता  कृमि  संक्रमित  रतौंधी  आयोडीन  अख्पला  क्रान्न

 गए  योग प्रतिशलला  प्रलिशलला  _+  अन्य  रोग
 '

 बच्चे  योग  प्रतिशलला  प्रलिशलला  प्रलिशलला

 ।  2
 ः

 3  4  5  6  7  8  9  0  पक

 ।.  आंध्र  प्रदेश  6907472  739907  4.55  11200  ३3.00  1438  1.34  0.00  4749  2.20

 2.  अरुणायथल  प्रदेश  2375439  4868  4.55  63850  6.90  53249  2.24  है|  0.07  4749  4.44

 3.

 उअससम 6.00 । 63850 6.90 53249 0 0.00 3.47
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 ।  2  3  4  5  6  7  8  9  10  "  12  13

 4...  बिहार  3593339  354191  9.86.  46275.  12.88  742%  ..  2.07  884...  0.02  1975.  5.34

 5...  दिल्ली  72667.  10220.  84720.  1.63
 *

 725  1.00  %  0.0.  27729.  .  4.01

 6.  गोया  91063  5902  6.48  8.91  134  0.15  42  0.05  3297  3.62

 7...  गुजरात  6234344  458779  736  30300.  4.86.  45937  0.24.  11738 «=  0.19  15524.  2.50

 8...  हरियाणा  खाबा7ा  42860...  6.1.  62724  2.64.  5935  0.25  572  0.02.  5046.  2.12

 9...  हिमाचल  प्रदेश  725861  33968...  15.04...  28088...  12-44  564  0.25  257  0.।।  6265.  2.77

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  899814  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 11...  कनांटक  3985071  526058  0...  3७427  8.94...  124280  3.2.  4833.  0.2  9120.  2.46

 हु  केरल  24591.  26056...  12.4  13003...  6.06.  27744  1.01  879  0.4...  72639.  3.38

 13...  मध्य  प्रदेश  6938147  764725..._ 1.02.  322678 «=  4.65.  24670  3.56.  10082  0.15  161373  2.33

 14...  महाराष्ट्र  399319  18475  5.14  40477...  11.26  68...  0.19  0  0.00  786  2.19

 15...  मणिपुर  27520.  2229...  8.08  11.30.  $677  2.06  0.5...  993.  3.30

 16...  मेघालय  286227  2979  8.  24990  8.73  10078  3.52  144  0.05.  983.  3.43

 17...  सिजोरम  98628  4622  9.  6224.  6.31  75.  0.7  45.  04.  2792.  2.83

 18...  सागालैंड  13704...  5432  3.3.  1400  9.11  73  0.48  0.09  3.31

 19.  उड़ीसा

 |
 2830395  5881...  18.33  506248..  17.89.  7232...  2.3...  49,  0.8  14538.  5.14

 20...  पंजाब  2533318  ..  357195  14.0  162200  6.40  4450...  0.18  306...  0.05  6043.  2.39

 21...  राजस्थान  4267043  6.46.  125925  2.95...  2006.  0.47.  3115  0.0.  105475  2.47

 22...  सिक्किस  7609  11370  15.66.  16029...  22.07  739  1.02  50.  0.70  ३0.  4.9

 23...  तमिलनाडु
 *

 5425049  620869  «11.44  69078.  14.18...  7098  42.  3422.  0.06.  932.  1.81

 24.  त्रिपुरा  403816  40599  10.00  44072.  10.92  8343  2.07  395  0.10  15824.  3.92

 25...  उत्तर  प्रदेश  11302966  10015...  0.89  $25426  4.66  1070.  0.97  0.00  386977  3.42

 26...  पश्चिम  बंगाल  5957992  1241365  20.84  1526846..  25.63...  190420  ३.20.  14736  0.25.  333667  5.60

 27...  अंडमान  व  निकोबआर

 ड्डीपसमूह  37869...  334  8.82...  5072...  13.39  246...  0.65  25.  0.70  944...  2.49

 28...  चंड्रीगढ़  63299.  1205.  19.00.  100.  16.93  114  0.18  0  0.00  8.  2.9

 29...  दादर  ख  सगर  हजेली  20603  86...  9.05.  224.  10.31  452...  2.19  का  0.20  1012  4.9

 30.  दमन  व  दीव  13768  ठ्र्ग  4.34  467  3.39  2  0.21  5  0.04  29...  2.11

 31...  लक्षद्वीप  8679  10056  11.94.  -1282..  14.77  4.  0.05  9  0.10  356...  4.10

 32...  पांडिचेरी  1306  .  13.49.  827.  18.81  1312  1.35  7.  0.0  685.  1.3

 जोड़  70818789  6814352...  9.62.  8.43  1212477  1.71...  6669  0.09  2197555  3.10
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 ह
 (॥)

 प्राथमिक  स्कूलों  के  लिए  विशेष  स्कूल  स्वास्थ्य  जांच  स्कूलों  कौ  कथरेज  और  जांचे  मए  बच्चों  की  संक्षया

 राज्य  स्केबीज  प्योडरमा  आंख  दंत-चिकित्सा  अन्य  स्वास्थ्य
 प्रलिशलला  प्रलिशलला  प्रशिशलला  प्रशिशलला  प्रशिशलला  प्रतिशलता

 ।  2  14  15  16  हर  ।  18  19  20  2।  22  B  24.  5”

 ।.  आंध्र  प्रदेश  187403  2.21  163346  2.36  7979  1.6  3857.  735  नहीं  0.00  2170991  31.43

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  416...  3.85  17%  1.68  2550  2.38  13179  12.32  8318  7.78  उउख्  48.87

 3.  5254...  2.21  46603  1.9  4733.  1.76  157655.  6.64  9794.  4.7  35.41

 4...  बिहार  4552...  2.63  902.  2.76  72039  2.00  27952.  7.7  122265..  3.40  17599.  .  48.73

 5...  दिल्‍ली  7846.  1.06  3738.  4.22.  5076...  6.9  11563  5.3  37479.  5.4  4610.  64.10

 6.  गोजा  2106  21.  2329  2.56  264.  2.8  3923  35.06.  460  5.0  6062.  67.08

 7...  गुजरात  84737  1.36  17635...  2.83  12899.  1.96  66389  10.65  683.  0.99  2083723  33.42

 8...  हरियाणा  10838...  0.46  ७276.  2.70  32550.  1.37  15681  6358  34852.  145  561204  23.6

 9...  हिमाचल  प्रदेश  2897  1.28 ©  49399...  2.9.  375  166  27653  12.03  5764.  2.55  113655  50.32

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  ,  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.  0.00

 1.  कनांटकफ  6266...  1.74  854.  2.5  48325  1421  ७86  1.8  196.  3.00  214265.  53.75

 12.  केरल  7658...  3.5.  4489.  2.0.  54999.  2.33  93101  22.98  138775  6.6  130529  60.65

 13...  मध्य  प्रदेश  3.54  ३3.5  105665._  152  36604.  5.28  86432...  6.15  2868303  41.34

 14...  महाराष्ट्‌  M57  0.96  7888.  2.20.  69...  1.89  696  17.52.  2996.  8.35.  789.  4.70

 15...  सणिपुर  11535  4.18  4803  जब  9030  3.27  3.45.  13844  5.07  काए
 52.4

 16...  मेघालय  0660.  532.  1.86  10060.  335  ३679  13.44  20038  7.00  15358.  52.94

 17...  मिजोरम  596  0.60  189  1.2  4393  4.45  6045  6.27  4430  4.49  41452.  42.03

 18...  नागालैंड  683.  4.00...  2081  135.  237.  155  14480.  9.38  4222.  2.75  5456.  35.50

 19.  उड़ीसा  2245...  8.92  12455.  4.38  8024.  2.83  63979  22.60  19720.  6.74  25399853  89.73

 20...  पंजाब  59589...  2.35  138621  5.47.  4966.  1.94  2763.  10.92  6200.  2-6  17700  46.49
 21...  राजस्थान  43128  1.0.  14726.  3.45  62758. 1.4  12288...  2.9.  88514.  2.0.  9627.  23.34

 22.  सिक्किम  ३3093  4.26  3359  4.63  345  4.33  27.49  665.  9.39  6867 .  94.50

 23...  तमिलनाडु  12464...  2.30  "36009...  2.54.  134004 =  2.47  1080283  «19.18 9  765545.._ 1411  377374...  69.52

 24...  त्रिपुरा  1566.  3.88.  546.  1.35  10  027  58101,  1439  9.20  26673  56.13

 25...  उत्तर  प्रदेश  23894...  2.1.  25686...  2.27  17588.  155  525322.  4.65  19424.  1.72  2513370  22-24
 26...  पश्चिम  बंगाल  बाबा  9.9  161848 =  2.72  25090.  361  1448435  24.26  53313  8.95  6210267  104.23

 27.  अंडमान  ज  निकोबार  हि
 ट्वीपसमूह  1398  .  3.69  589...  1.56  865...  2.28...  9906.  23.78  20...  5.55  23825.  62.9

 28...  चंड्रीगढ़  कह  1.23.  1976.  3.2.  988.  3.4.  19907  25.5  2894.  4.58  4764.  75.53

 29...  दादर  व  नगर  हथेली  110.  5.39  93.  4.43  53...  2.58  450.  21.89  88.  2.03.  12906.  62.9  '

 30.  दमन  थ  दीव  201  1.46  534  3.88  238  1.73.  150.  10.95  33...  2.7.  AB)  30.37

 31.  लक्षद्वीप  384...  4.42  9...  2.27  190  2.0  190.  14.99  0.00.  47  .  54.72

 32...  पांडिचेरी  3728.  372.  3.27.  2628.  221  240.  220.  983.  1017.  75206  ,  7.41

 जोड़  263743...  3.06  1942673...  2.74  13764.  1.94  7881358..  1.13  3031144 =  4.28  3265790.  46.11
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 उत्तर  प्रदेश  में  निधोली  कलां  में  महाविद्यालय

 खोला  जाना

 2981.  ओमपाल  सिंह  :  क्या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विद्यार्थियों  की कठिनाइयों  को  देखते  हुए
 निधोली  कलां  उत्तर  प्रदेश  में  एक  महाविद्यालय  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (1)  इसके  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  केन्द्रीय  सरकार  अथवा

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अपनी  ओर  से  कोई  कालेज  स्थापित

 नहीं  करता  कालेज  सामान्यतः  राज्य  सरकारों/विश्वविद्यालयों/निजी

 प्रबंधों  द्वारा  संसाधनों  की  उपलब्धता  तथा  उच्च  शिक्षा  की  मांग  को

 ध्यान  में  रखकर  स्थापित  किये  जाते  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  जब  कभी  भी  प्रस्ताव  तैयार  इस  मामले  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 को  ध्यान  देना  अपेक्षित

 कैंसर  उन्मूलन  कार्थक्रम

 2382.  श्री  जित॒यन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिषार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1995-96  तथा  1996-97  के  दौरान  कैंसर  उन्मूलन
 कार्यक्रम  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  तथा  धर्मार्थ  अस्पतालों

 को  कुल  कितना  वार्षिक  अनुदान  दिया  जाता

 इन  अनुदानों  हेतु  क्या  मानदंड  और  दिशानिर्देश  अपनाए

 गए

 .  इस  प्रकार  की  मांग  के  कितने  मामले  लम्बित  हैं  तथा

 तल्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इन  मामलों  को  कब  तक  निपटा  दिया

 ।  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  राष्ट्रीय  कैंसर  नियंत्रण  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  वर्ष  1995-96  में  15.98  करोड़  रुपए  की  राशि  अवमुक्त  की

 गई  कार्यक्रम  के  लिए  वर्ष  1996-97  में  ।8  करोड़  रुपए  का

 प्रावधान  किया  गया

 से  कोबाल्ट  थिरेपी  यूनिटों  और  ऑनकालोजी

 बिंगों  के  विकास  के  लिए  अनुदान  अनमुक्त  करने  के  प्रस्तावों

 पर  राष्ट्रीय  कैंसर  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  स्थाई  समिति  द्वारा  विचार  किया

 जाता
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 बित्तीय  सहायता  निम्नलिखित  के  लिए  प्रदान  की  जाती  है  :--

 संस्थाओं  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्रों  को  कोबाल्ट  थिरेपी

 यूनिटों  और  अन्य  उपस्करों  की

 कैंसर  का  आरम्भिक  अथस्था  में  ही  पता  लगाना  ओर
 *

 चुने  हुए  जिलों  में  पीड़ा  राहत  उपायों  से  सम्बन्धित

 कार्यकलापों  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  प्रदान

 मेडिकल  कालेजों।/अस्पतालों  में  ऑनकालोजी  बिंगों  का

 विकास  |

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  में  लगभग  20  मामलों  पर  विचार  किया  जाना

 सहायता  निर्धारित  शर्तों  के  पूरा  करने  और  निधियों  को  उपलब्धता

 पर  प्रदान  की

 ऐथेलेटिक  टीमें

 2383.  श्री  सुल्तानपुरी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  वि

 हमारी  ऐथेलेटिक  टीमों  ने  पिछले  छह  महीऑ्ग्रें  के दौरान

 कितनी  अंतर्राष्ट्रीय  खेल  प्रतिस्पर्धाओं  में  भाग

 इन  टीमों  के  लिए  खिलाड़ियों  के  चयन  के  लिए  क्या

 मानदण्ड  अपनाए

 हमारी  टीमों  की  उन  प्रतिस्पर्धाओं  में  क्या  उपलब्धियां

 और

 भविष्य  में  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धाओं  में  अच्छा  प्रदर्शन

 करने  के  लिए  हमारे  खिलाड़ियों  के  निष्पादन  स्‍तर  को  बढ़ाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  मामलों  और  खेल

 जिभाग  में  राज्य  मंत्री  धनुषकोडी  आदित्यन  :

 अपनाया  गया  मानदण्ड  चयन  परीक्षाਂ  तथा

 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धाओं  में  प्राप्त  कार्य  निष्पादन

 टीमों  द्वारा  प्राप्त  परिणाम  निम्न  प्रकार  थे  :-

 प्रतियोगता  परिणाम

 |  2
 रा

 96  के  दौरान  :  भारतीय  एथलीटों  द्वारा  कोई
 ओलंपिक  पदक  जीते  नहीं

 (2)  96  के  दौरान  सिडनी  :  2  एथलीटों  ने  भारत  का

 में  बिश्व  जूनियर  एथलेटिक  प्रतिनिधित्व  यद्यपि

 चैम्पियनशिप  |  उनमें  से  किसी  ने  भी  पटक

 नहीं  फिर  भी  उन्होंने

 अपनी  सम्बद्ध  प्रतियोगिताओं

 में  राष्ट्रीय  रिकार्ड
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 ॥  2

 हमारे  किसी  भी  एथलीट  ने

 कोई  भी  पदक  नहीं

 (3)  96  के  दौरान

 अंतराष्ट्रीय  सियोल

 तथा

 (4)  ।  96  को  अंतर्राष्ट्रीय  :

 खिलाड़ियों  के  प्रदर्शन  में  सुधार  लाने  के  लिए  उठाए  जा

 रहे  कदमों  में  शैक्षिक  संस्थाओं  तथा  साथ  ही  साथ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खेलों

 पर  जोर  खेल  विधाओं  को  प्राथमिकता  जूनियरों  तथा

 सब-जूनियरों  के  बिकास  पर  बल  राष्ट्रीय  परिसंधों  के  परामर्श  से

 टीर्धकालिक  विकास  योजनाएं  तैयार  कपनी  क्षेत्र  को

 खेल  संबंधी  बुनियादी  सुविधाओं  का  खिलाड़ियों  को  वैज्ञानिक

 समर्थन  देना  आदि  शामिल

 को  अनुदान

 2384.  श्रीमती  कृष्णा  बोस  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्वविद्यालय  प्रभाग  के  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्रालय  द्वारा  1996  में  सेंट  एंटनी  आक्सफोर्ड  के

 इंडियन  स्टडीज  सेंटरਂ  का  निरीक्षण  किए  जाने  के  पश्चात  जो  वहां

 हो  रहे  कार्य  से  अत्यधिक  प्रभावित  वर्ष  1983  से  दिए  जाने  वाले  .

 अनुदान  राशि  को  बंद  कर  दिए  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  अनुदान  को  जारी  रखने  हेतु  शीघ्र  कदम  उठाए  जाने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  क्‍योंकि  यह  विदेशों  में  भारत  के

 अकादिमक  अध्ययन  को  बढ़ावा  देता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  रास  :  से  वर्ष  में  तत्कालीन

 प्रधान  मंत्री  के  अनुमोदन  से  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  सेंट  एंटनी
 आक्सफोर्ड  में  तीन  बर्ष  की  अवधि  के  लिए  एक  भारतीय

 अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई
 कालेज  को  20,000  डालर  प्रति  वर्ष  की  दर  से  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  की  तत्पश्चात्‌  वित्तीय  सहायता  को  और  चार  बर्षों  अर्थात्‌
 तक  के  लिए  बढ़ा  दिया  गया  था  और  साथ

 ही  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  इसके  बाद  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  करना  संभव  नहीं  में  यह  निर्णय  लिया

 गया  था  कि  केन्द्र  को  अगले  2-3  वर्षों  तक  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 की  जाएगी  तब  तक  ये  स्थयं  ही  व्यय  बहन  करने  की  स्थिति  में  हो

 ।8

 /
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 संस्थान  को  यह  सहायता  इस  स्पष्टत  निर्देश  के  साथ  दी  गई  है  कि

 इसके  बाद  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  संभव  न  होगा  तथा  संस्थान

 को  अपने  कार्यकलापों  के  लिए  स्वयं  साधन  जुटाने  सरकार  को

 इस  संबंध  में  सैंट  एंथोनी  कालेज  द्वारा  किये  गये  प्रयासों  को जानकारी

 नहीं

 अवैध  अप्रवासी

 2385.  श्री  बनातवाला  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  सरकारों  के  साथ  भारत  में  अवैध

 आप्रवासियों  के  मामले  उठाये

 यटि  तो कब  और  किस  देश  के  और

 ऐसे  देशों  द्वारा  दिये  गये  प्रत्युत्तर  का  ज्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कूमार  :  से  गृह
 मंत्रालय  ने  गैर-कानूनी  अप्रबासन  के  प्रश्न  को  बंगलादेश  की  सरकार

 के  साथ  उठाया  1993  में  हमारे  गृह  सचिय  की  ढाका  यात्रा

 के  दौरान  इस  मसले  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  बंगलादेश  पक्ष  हमारे

 साथ  सीमा  उल्लंघन  के  कारणों  का  अध्ययन  इस  उल्लघंन  को

 रोकने  के  उपाय  सुझाने  और  बंगलादश  राइफल  सीमा  एवं  सुरक्षा  बल

 के  बीच  पीछे  धकेल  देने  की  व्यव्स्या  बहाल  करने  के  लिए  सहमत

 हुआ  1994  और  1995  में  बाद  में  आयोजित  संयुक्त
 कार्य  दल  की  बाद  की  बैठकों  में  भी  इस  मामले  पर  बिचार  किया

 महिलाओं  के  लिये  राष्ट्रीय  नीति

 2386.  श्री  अनन्त  कुमार  हेगड़े  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  महिलाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  नीति  का

 पुनर्मुल्‍्यांकन  करने  का  प्रस्ताज  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 और  सरकार ने  राष्ट्रीय  महिला  शक्ति  सम्पन्नता  नीति  को  अभी

 अनुमोदित  नहीं  किया

 स्वास्थ्य  योजनाएं

 2387,  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  स्वास्थ्य  योजनाओं  में  धर्मार्थ  और

 स्वैच्छिक  संगठनों  की  कितनी  भागादारी

 गत  तीन  वर्षों  क॑  प्रतिबर्ष  कितने  त्रत्ट  का

 प्रावधान  किया  गया  तथा  कितनी  राशि  वास्तव  में  राय  का  और

 बे
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 ()  इन  योजनाओं  पर  निगरानी  रखने  तथा  इन्हें  लागू  करने  का

 क्या
 तरीका

 .  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 खलीम  इकबाल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 पेयजल  की  आपूर्ति  हेत  केंद्रीय  जल

 आयोग  को  योजना  भेजना

 2388,  श्रीमती  जयबंती  नजीनचंद्र  मेहता  :  क्या  जल  संसाधन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  मुंबई  को  पेयजल  की  आपूर्ति
 संबंधी  कोई  योजना  स्थीकृति  हेतु  केंद्रीय  जल  आयोग  के  पास  भेजी

 योजना  को  स्वीकृति  दिए  जाने  में  बिलंब  के  क्या  कारण

 यदि  तो  इस  योजना  को  कब  तक  स्जीकृति  दे  दिए

 जाने  की  संभावना

 क्या  सरकार  इस  योजना  के  लिए  विश्व  बैंक  से  वित्तीय

 सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रही

 (S)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  किस  स्रोत  से  धन  उपलब्ध  कराया

 जाएगा  ?

 अल  संसाधन  मंत्री  जनेश्यर  :  जी

 इस  स्कीम  की  जांच  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  की  गई  थी

 और  महाराष्ट्र  सरकार  से  कतिपय  तकनीकी  टिप्पणियों  पर  बिचार

 करते  हुए  स्कीम  को  पुनः  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  अभी  तक  संशोधित  स्कीम  नहीं

 भेजी

 परियोजना  के  संशोधन  और  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की

 जाने  वाली  अपेक्षित  स्वीकृति  को  देखते  हुए  इस  समय  कोई  निश्चित

 समयाबधि  भरूचित  नहीं  की  जा

 (a).  महाराष्ट्र  सरकर  न॑  शहरी  कार्य  एवं  रोजगार

 मंत्रालय  को  मिडिल  वैतरिणी  वाटर  सप्लाई  प्रोजेक्टਂ

 प्रस्तुत  की  जिसकी  लागत  लगभग  570  करोड़  रुपए  हैं  ताकि

 विश्व  बैंक  को  सहायता  के  लिए  परियोजना  प्रस्तुत  की  जा

 विभिन्‍न  अभिकरणों  से  स्वीकृति  लेने  से  संबंधित  मामले  पर

 शहरी  कार्य  एंग  रोजगार  मंत्रालय  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  के  बीच

 पत्राचार  चल  रहा
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 चीन  द्वारा  पाकिस्‍तान  को  आणबिक

 उपस्करों  की  बिक्री

 2389  श्री  परसुरामन  :

 कुरियन  :

 अजित  कुमार  मेहता  :

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1996  के

 टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  सेलूस  एन  इक्विपमंट  दू  पाकਂ  और  10

 1996  के  में  प्रकाशित  सोल्ड  मोर

 एन-आर्मस  टैंक  टू  पाकਂ  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  चीन  द्वारा  पाकिस्‍तान  को  आणधिक  उपस्करों

 की  बिक्री  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 और

 इस  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  जी  सरकार

 ने  चीन  द्वारा  पाकिस्तान  को  नाभिकीय  उपकरण  के  हस्तानतरण  से

 संबंधित  समाचार  पढ़े

 और  सरकार  को  पाकिस्तान  के  गुप्त  प्रकार  के

 नाभिकीय  शस्त्र  कार्यक्रम  की  जानकारी  भारत  की

 सुरक्षा-स्थिति  विशेषरूप  से  पड़ोसी  देशों  की  गतिविधियों  को  ध्यान

 में  रखते  निरन्तर  नजर  रखी  जाती  सरकार  राष्ट्र  की  सुरक्षा  के

 लिए  उत्पन्न  होने  वाले  किसी  भी  खतरे  से  निबटने  के  लिए  निरन्तर

 सभी  आवश्यक  कदम  उठाती  रहती

 दिल्ली  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत

 2390.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  राज्य  से  होकर  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की
 संख्या  कितनी

 क्या  ये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  मरम्मत  के  अभाव  में  जीर्ण-शीर्ण

 अवस्था  में

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कटम  उठाये  गये  हैं  अथवा

 उठाये  जाने  का  बिचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 पांच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  से  गुजरते

 से  इन  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  उपलब्ध  संसाधनों

 के  अंतर्गत  यातायात  योग्यं  स्थिति  में  रखा  जा  रहा
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 2391.  बलल्‍लभ  भाई  कठीरिया  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह

 बताने  को  कुपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितने  तीर्थयात्रियों  ने

 विदेश  स्थित  विभिन्‍न  स्थलों  की  धार्मिक  स्थल-वार  यात्रा

 धार्मिक  स्थल-बार  उनके  चयन  हेतु  अपनाए  जा  रहे

 मानदंड  क्या

 धार्मिक  स्थल-वार  तीर्थ-यात्रियों  को  कितनी

 वित्तीय/परिवहन/खान-  पान  एवं  आवास/संगठनात्मक  सहायता  उपलब्ध

 कराई  जा  रही  और

 वर्ष  1997  में  इन  धार्मिक  स्थलों  की  यात्रा  हेतु  कितने

 तीर्थयात्री

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  बिदेशों  में  विभिन्‍न  तीर्थ-स्थलों  की  यात्रा  करने  वाले

 तीर्थयात्रियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  आंकड़ों  में  उन  तीर्थयात्रियों

 की  संख्या  शामिल  नहीं  है  जो  प्राइजेट  टूर  आपरेटरों  के  जरिए  जाते

 1994  1995  1996

 सऊदी  अरब  की  हज  यात्रा  25685  30503  50346

 पाकिस्तान  के  लिए  सिख  और

 सहजधारी  जत्थे  5380  5210  5085

 कैलाश-मानसरोबर  यात्रा  ३370  350  435

 हज  यात्रियों  का  राज्यवार  कोटा  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित

 क्षेत्र  मे ंमुस्लिम  जनसंख्या  के आधार  पर  नियम  किया  जाता  राज्य

 हज  समितियों  द्वारा  प्राप्त  आवेदनों  के  आधार  पर  कार्रा  के

 जरिए  चयन  किया  जाता  और  के  दौरान

 हज  यात्रा  पर  जाने  वाले  सभी  हाजियों  को  शामिल  कर  लिया  गया

 2.  पाकिस्तान  में  स्थित  पवित्र  तीर्थ  स्थानों  की  यात्रा  करने

 वाले  सिख/सहजधारी/हिन्दू  जत्थों  की  सूचियां  विभिन्‍न  सिख/शादानी

 दरबार।/हिन्दू  संगठनों  द्वारा  तैयार  की  जाती  है  और  बे  नई  दिल्‍ली  स्थित

 पाकिस्तान  हाई  कमीशन  द्वारा  वीजा  जारी  करने  को  सुविधाजनक  बनाने

 के  लिए  उन्हें  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  जरिए  इस  मंत्रालय  को  भेजते

 3.  कैलाश-मानसरोबर  यात्रा  के  लिए  मंत्रालय  प्रत्येक  वर्ष

 फरवरी  महीने  में  टेलीजीजन  और  रेडियो  पर  आवेदन

 आमंत्रित  करने  के  संबंध  में  विज्ञापन  देता  है  जिन्हें  पहले  आओ-पहले

 पाओ  के  आधार  पर  संकलित  किया  जाता  चूंकि  यह  एक  दुर्गम

 यात्रा  है इसलिए  आवेदकों  के  लिए  शारीरिक  तथा  मानसिक  रूप  से

 स्वस्थ  होना  आवश्यक  है  और  उनके  लिए  इस  संबंध  में  चिकित्सा  जांच

 रिपोर्टों  का  एक  सैट  प्रस्तुत  करना  जरूरी  होता  यात्रा  शुरू
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 करने/चीनी  क्षेत्र  मे ंसीमा  पार  करने  की  अनुमति  देने  से  पूर्व  नई  दिल्‍ली
 '

 और  उत्तर  प्रदेश  में  भी उनकी  चिकित्सा  जांच  कराई  जाती

 सऊदी  अरब  की  हज  यात्रा  के  लिए  भारत  सरकार  ने

 तीर्थयात्रियों  को  जो  राज-सहायता  टी  है  वह  इस  प्रकार  है  :--

 1994  24.62  करोड़  रुपए

 1995  17.95  करोड़  रुपए

 1996  42.02  करोड़  रुपए

 इसके  सरकार  ने  सऊदी  अरब  के  लिए  प्रशासनिक  तथा

 चिकित्सा  अधिकारियों  की  टुकड़ियां  और

 भेजी  हैं  लथा  भारत  से  दवाईयां  और  देश-रेख  सुविधाएं  भी  भेजी  हैं  जैसे

 कैम्प  डिस्पेंशरियां  आदि  ताकि  हाजियों  की  जरूरतों  को  पूरा
 किया  जा

 भारत  से  पाकिस्तान  जाने  वाले  सिख/सहजधारी  और  हिन्दू  जत्थों

 के  मामले  में  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  क्योंकि  इस  संबंध

 में  होने  बाला  खर्च  वहन  किया  जा  सकता  परन्तु  सरकार

 निम्नलिखित  में  सहायता  करती  है  :  वीजा  जारी  भारतीय  रिजर्ज

 बैंक  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  जारी  तीर्थ  यात्रा  पर  जाने  तथा

 जहां  से  जापसी  के  लिए  विशेष  रेल  सेवाओं  की  व्यवस्था

 इस्लामाबाद  स्थित  भारत  के  हाई  से  एक  सम्पर्क  अधिकारी

 यात्रा  करने  वाले  जत्थों  के  साथ  सम्बद्ध  करने  के  रूप  में  सहायता

 करती  हैं  ताकि  तीर्थयात्रियों  द्वारा  किसी  प्रकार  की  सहायता  की  मांग

 के  संबंध  में  वह  तीर्थयात्रियों  की  सहायता  कर

 3.  1996  में  सरकारਂ  ने  प्रवास  तथा  परिवहन
 व्यवस्थाओं  के  लिए  कुमाऊ  मंडल  विकास  निगम  को  प्रति  यात्री  3250

 रुपये  की  राज-सहायता  इसके  सरकार  तीर्थयात्रियों  के

 जान  के  जोखिम  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  वायु  सेना  के  सहयोग

 से  हवाई  जहाज  से  उतारने  की  सुविधा  की  व्यवस्था  करता  है  और  इस
 यात्रा  के  दौरान  भारत  तथा  तिब्बत  के  बीच  बायरलैस  संचार  सम्पर्क

 बनाए  रखने  के  लिए  यीनी  पक्ष  को  7000  अमरीकी  डालर  वार्षिक

 प्रभार  के  रूप  में  देती  25  से  35  यात्रियों  के  प्रत्येक  बैच  के  लिए
 सरकारी  खर्य  पर  एक  सम्पर्क  अधिकारी  होता  है  जो  तीर्थयात्रियों  के

 हित-कल्याण  की  देखभाल  करता

 यह  अनुमान  है  कि  1997  में  बिदेशों  में  विभिन्‍न

 तीर्थयात्रियों  के  लिए  तीर्थयात्रियों  की  यदि  इसमें  कोई  बढ़ोतरी

 नहीं  होती  तो  बही  रहेगी  जो  1996  में

 भारतीय  प्रबंधन  बंगलौर  को

 धन  का  आबजंटन

 2392.  श्री  कोंडयूया  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1995-96  तथा  ।996-97  के  दौरान  भारतीय  प्रबंधन

 बंगलौर  को  कितना  आवंटन  किया  गया
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानफारी  है  कि  वित्तीय

 प्रतिबंधों  के  कारण  भारतोय  प्रबंधन  संस्थान  की  गतित्रिधियां  रूक  गई

 यदि  तो  क्‍या  भारतीय  प्रबंधन  बंगलौर  ने

 ज्यादा  बजटीय  सहायता  मांगी

 क्या  भारतोय  प्रबंधन  बंगलौर  ने  शैक्षिक  बांड

 चालू  करने  की  अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  किये  जाने  का

 विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  962.00  लाख  रुपए  की  राशि

 1995-96  के  दौरान  दी  गई  है  और  वर्ष  1996-97  के  दौरान  बजट

 आबंटन  693.00  लाख  रुपए

 प्रश्न  नहीं

 «  और  (S).  भारतीय  प्रबंध  बंगलौर  का  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  जिसमें  शिक्षा  बांड  चालू  करने  की  अनुमति  मांगी

 मौलाना  अबुल  कलाम  आजाद  उर्दू  विश्वविद्यालय

 2393.  ज्री  मुखतार  अनीस  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रस्तावित  मौलाना  अबुल  कलाम  आजाद  उर्दू  विश्वविद्यालय
 की  स्थापना  के  बारे  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 इस  विश्वविद्यालय  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि
 आवंटित  को  गई  और  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  चुकी

 और

 इस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की

 सम्भावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  हैदराबाद  में  मौलाना

 आजाद  राष्ट्रीय  उर्दू  विश्वविद्यालय  को  स्थापित  तथा  निगमित  करने

 सम्बंधी  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  है  तथा  अब

 लोक  सभा  में  बिचाराधीन

 प्रस्तावित  विश्वविद्यालय  का  अगले  तीन  वषों  के  लिए  अनाबर्ती

 गक्‍य  का  अनुमान  6.00  करोड़  रुपये  लगाया  गया  एक  बार  -

 दिश्थविद्यालय  कार्य  करना  प्रारंभ  कर  देगा  तो  अनुमानित  आवश्यक

 आवर्ती  व्यय  5.00  करोड़  वार्षिक  अभी  तक  कोई  व्यय  नहीं

 किया  गया  ह
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 केन्द्रीय  विद्यालयों  का  स्तर

 2394.  श्री  राधा  मोहन  सिंह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1996  के

 में  विद्यालयों  के  स्तर  में  गिराबट  का  मामला  ऊपर

 तक  पहुंचाਂ  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  तथा  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :

 और  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  कक्षा  ।0  और  कक्षा  ।2
 के  परीक्षा  परिणाम  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  कुल  परिणामों  से

 बेहतर  होते  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  शैलजा  समिति  की  सैंतीस

 सिफारिशें  कार्यान्वत  कर  ली  शेष  बारह  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन
 की  कार्रवाई  पहले  ही  शुरू  की  जा  चुकी

 संयुक्त  अरब  अमीरात  से  लौटे  भारतीय

 श्रमिकों  के  साथ  दुव्य॑वहार

 2395.  कुरियन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कानून  प्रवर्तन  एजेसियों  और  भारतीय  सीमा

 शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  संयुक्त  अरब  अमीरात  द्वारा  अवैध  घोषित

 किए  गए  और  भारत  वापिस  भेजे  गए  भारतीय  श्रमिकों  के  साथ

 दुर्व्यवहार  किए  जाने  की  शिकायतें  मिली

 क्या  सरकार  द्वारा  इन  शिकायतों  पर  गौर  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  को  दंडित  किया
 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  भारतीय
 आप्रवासन  या  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  संयुक्त  अरब  अमीरात
 द्वारा  अवैध  घोषित  किए  गए  और  भारत  बापिस  भेजे  गए  भारतीय
 श्रमिकों  के  साथ  दुष्यबहार  किए  जाने  का  कोई  दृष्टांत  भारत  सरकार
 की  जानकारी  में  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं
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 इझनो  का  अध्ययन  केन्द्र

 2396.  श्री  दत्ता  मेघे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  महाराष्ट्र  में  इंदिरा  गांधी  मुकत  विश्व

 विद्यालय  का  एक  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  राम  :  और  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय

 मुक्त  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  विश्वविद्यालय

 द्वारा  महाराष्ट्र  में  पहले  ही  ।5  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  किये  जा  चुके
 जो  निम्न  प्रकार  से  हैं  :-

 मुबंई
 -

 पुणे
 -

 सतारा  -

 कोल्हापुर  मर  -

 सागपुर
 -

 नासिक  -

 अमरावती
 -

 औरंगाबाद
 -

 जलगांबव
 -

 शोलापुर
 -

 नांदेड  _

 न

 मम

 ०

 शिक्षा  का  व्यवसायीकरण

 2997.  श्री  शंकर  :

 श्री  सिंह  देव  :

 श्री  वाडियार  :

 श्री  शान्तिलाल  पुरषोत्तम  दास  पटेल  :

 श्री  दिनशा  पटेल  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  शिक्षा  के  व्यवसायीकरण  पर  जोर  दे  रही
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 यदि  तो  राज्य  सरकारों  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता

 प्रदान  की  गयो  है  आर  क्‍या  दिशा-निर्टेश  जारी  क्रिए  गए  हैं  तथा

 संबंध  में  आठवा  योजना  के  टौरान  राज्यवार  क्‍या  उपलब्धि  रहो

 ल्श्ञ

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नौबोीं  योजना  में  व्यावसायिक

 शिक्षा  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  कोई  कदम  उठाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 (S)  क्‍या  गत  तीन  क्षों  के  दौरान  अधिकांश  राज्यों  द्वारा  उक्त

 योजना  हेतु  रखी  गयो  धनराशि  का  उपयोग  उचित  प्रकार  से  नहीं  किया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  योजना  को  नया  रूप  देने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुहौ  राम  :  से  1988

 में  शुरू  की  गई  माध्यमिक  शिक्षा  के  व्यवसायीकरण  की  एक  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  स्कूलों  में  +  2  स्तर  पर  राज्य  सरकारों/संध  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  के  माध्यम  से  लागू  की  जा  रही

 अब  तक  1995-96  के  अंत  तक  इस  योजना  के  तहत  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  को  554.31  करोड़  की  राशि  संस्वीकृत  की  गई  इस

 अवधि  के  दौरान  6476  स्कूलों  में  18709  व्यावसायिक  अनुभाग

 संस्वीकृत  किए  गए  जारी  की  गई  निधियों  की  राज्यवार  स्थिति  तथा

 स्‍कूलों  में  अनुमोदित  व्यावसायिक  अनुभागों  की  संख्या  क्रमशः

 और  1  में  दिया  गया

 से  व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  को  संशोधित  करने

 तथा  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कार्यक्रम  के  समेकन  और  गुणात्मक

 सुधार  पर  बल  दिया  जा  रहा

 कुछ  राज्यों  में  निधियों  के  उपयोग  की  गति  धीमी  रही  तथापि

 योजना  के  तहत  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  निधियां  उनसे  प्राप्त

 उपयोग  स्थिति  तथा  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  के  आधार

 पर  जारी  की  जाती  निधियां  जारी  करते  समय  खर्च  की  गई  निधियों

 को  समायोजित  किया  जाता
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 सैन्य  बलों  के  पास  हथियारों  कौ  कमी

 2398.  श्री  नारायण  अठावले  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आधुनिक  हथियारों  को  कमो  के  कारण  भारतीय  सेना

 और  सुरक्षा  बलों  को  कश्मीर  में  आतंकवाद  का  मुकाबला  करने  में

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  सुधारात्मक
 कदम  उठाए  गये  हैं  2

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारतोय  सेना  अपनी  परम्परागत  भूमिका  को  निभाने  के

 लिए  हथियारों  से  सुसज्जित  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  आतंकवाद  के

 प्रारम्भिक  चरण  कं  सेना  ने  आतंकवादियों  के  बिरूद्ध  अपनी

 संक्रियाएं  परम्परागत  हथियारों  से  इनमें  से  कुछ  हथियार

 आतंकवादियों  के  विरूद्ध  संक्रियाओं  के  लिए  आदर्श  रूप  से  उपयुक्त
 नहीं  थे  क्योंकि  घाटी  में  सक्रिय  आतंकवादी  गुटों  ने  ए  के  श्रृंखला  की

 स्निपर  राइफलों  जैसे  अत्याधुनिक  हथियार  भारी  मात्रा  में

 प्राप्त  करने  शुरू  कर  दिए  जिनसे  वे  बहुत  नजदीक  से  भारी  मात्रा

 में  तेज  गोलो  बारी  करने  में  समर्थ  हो  मालूम  हुआ  है  कि  ये

 हथियार  इस  राज्य  में  आतंकवाद  की  सहायता  करने  और  उसे  भड़काने
 के  उद्देश्य  से  पाकिस्तान  की  खुफिया  एजेंसी  द्वारा  सप्लाई  किए  जा  रहे

 आतंकवादियों  से  कारगर  ढंग  से  निपटने  की  दृष्टि  से  जम्मू  और

 कश्मीर  में  कार्यरत  सेना  यूनिटों  को  समुचित  शस्त्रों  से लैस  करने  के

 लिए  कदम  उठाए  गए  भारतीय  सेना  की  आधुनिकीकरण  योजना  के

 एक  भाग  के  रूप  में  5.56  श्रृंखला  के  हथियार  शामिल  करने

 का  निर्णय  लिया  गया  इसके  अतिरिक्त  आतंकवादियों  से  लड़ने  के

 लिए  अत्यधिक  उपयुक्त  ए  के  श्रृंखला  की  राइफलें  और  गोला-बारूद

 भी  चयनात्मक  रूप  से  शामिल  किए  गए

 मध्य  प्रदेश  तथा  बिहार  में  सिंचाई  परियोजना

 2399.  श्रीमती  छबिला  अरविंद  नेताम  :

 श्री  ताराक  अनवर  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  तथा  बिहार  राज्य

 »  सरकारों  से  सिंचाई  परियोजना  संबंधी  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु  प्राप्त

 उनमें  से  कितनी  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की

 और
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 अब  तक  कौन-कौन  सो  सिंचाई  परियोजनाएं  लंबित  पड़ो
 हैं  तथा  उन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  जाएगी  7

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  एक  नई  वृहद  सिंचाई  परियोजना

 अर्थात्‌  अपर  नर्मदा  परियोजना  प्राप्त  हुई  पिछले  तीन  बषों  के  दौरान

 बिहार  सरकार  से  कोई  नई  परियोजना  प्राप्त  नहीं  हुई

 उनमें  से  कोई  भी  सिंचाई  परियोजना  अनुमोदित  नहीं  की

 गई

 अब  तक  लम्बित  सिंचाई  परियोजनाओं  कर  नाम  निम्न

 प्रकार  है  :-

 1...  सोन  नहर  आधुनिकीकरण  चरण  -।

 2...  पुनासी  जलाशय

 3.  सुवर्णरेखा  बहुप्रयोजनी

 4...  पुनपुन  मोरहर  दरधा  सिंचाई

 मध्यम

 5.  कंंडघाट  जलाशय

 मध्य  प्रदेश

 वृहद

 1...  बाणसागर

 2.  महानदी  जलाशय

 3...  सिंध  फेज-॥

 4.  बार्गी  बहुप्रयोजनी

 5.  कोलार  परियोजना

 6.  थनवर  टैंक

 7.  पेंच  दिकपरिवर्तन

 8...  माहन

 9.  ओमकारेश्वर  बहुप्रयोजनो

 10.  राजघाट  नहर

 11.  अपर  नर्मदा

 मध्यम

 12.  सतियापेट  टैंक

 13.  अपर  बेदा

 14.  ऊरीबाग

 यद्यपि  परियोजना  के  मुल्यांकन  के  लिए  समय  निर्धारित

 विभिन्‍न  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना
 और  राज्य  सरकारों  द्वारा  पर्यावरण/बन/पुनर्वास  और  पृनर्थ्थापना

 स्वीकृतियां  प्राप्त  करने  में  विलंब  के  कारण  से  प्रदान  करने

 में  विलंब  होता
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 हथियार  संबंधी  कोई  सौदा  नहीं

 2400.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  31  1996  के

 ऑफ  इंडियाਂ  में  आर्मस  डील्स  विद  ऐनी  कर््री
 इनीमिकल  टू  इंडियाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  7

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सरकार  दौरे  पर  आए  रूसी  उप  प्रधान  मंत्री  और  बिदेशी

 आर्थिक  संबध  श्री  ओलेग  देविदोब  के  इस  बकक्‍तव्य  का

 स्वागत  करती  है  कि  रूसी  सरकार  ने  हमेशा  भारत  के  साथ  प्रगाढ़
 संबंध  विकसित  किए  हैं  और  इसी  वजह  से  उन  देशों  को  शस्त्र

 बेचना  अस्वीकार  किया  है  जिनकी  कार्रवाईयां  भारतीय  हितों  के

 प्रतिकूल

 विवेकानन्द  रोंक  मेमोरियल

 2401.  श्री  श्रीयहलभ  पाणिग्रही  :

 श्री  गोपाल  कृष्ण  :

 कुमारी  सुशीला  तिरिया  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  ।6  1996  के  दिल्‍ली  के

 ऑफ  इंडियाਂ  में  रॉक  मेमोरियल  में  बी  लॉस्ट

 फार  एबरਂ  नामक  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  मंत्रालय  की  सूचना  के  अनुसार  उसमें

 उल्लिखित  तथ्य  क्‍या

 उस  पर  उनकी  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 समुद्री  क्षरण  से  बिवेकानन्द  मेमोरियल  को  बचाने  और

 आगामी  समय  में  इसकी  देख-रेख  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 से  कन्याकुमारी  स्थित  विवेकानन्द  शिला  स्मारक

 की  थिवेकानंद  स्मारक  टूस्ट  द्वारा  देखभाल  की  जाती  समाचार  में

 बताए  गए  इसके  नष्ट  होने  का  कारण  नमक  का  प्रभाव

 विवेकानंद  स्मारक  टूस्ट  ने  स्मारक  के  उपर  सिलिकान  पेंट
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 प्रतिरोधक  को  लगाने  का  कार्य  संभाला  चूंकि  स्मारक  समुद्र  के

 न्दर  स्थित  है  इसलिए  इसके  ध्वस्त  होने  की  समस्या  पर  नियमित  रूप

 से  ध्यान  दिया  जाता

 रक्षा  बजट  आवंटन

 2402.  श्री  गोपाल  कृष्ण  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  थल  सेनाध्यक्ष  ने  रक्षा  बजट  को  रक्षा  संबंधी

 आवश्यकताओं  के  अनुरूप  बनाने  तथा  रक्षा  क्षेत्र  क ेलिये  आबंटन  की

 प्रक्रिया  को  सुयारू  बनाने  का  आहयान  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 किसी  हथियार  प्रणाली  की  खरीद  संबंधी  निर्णय  लेने  से

 पूर्व  अनुपालन  की  जाने  बाली  राष्ट्रीय  सुरक्षा  संबंधी  नीति  तथा  खरीदे

 जाने  वाले  हथियार  के  बीच  संबंध  स्थापित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  सेनाध्यक्ष  ने  पूर्व  बित्त  सलाहकार

 द्वारा  लिखी  गई  पुस्तक  के  विमोचन  के  अबसर  पर  बिना  पूर्व  तैयारी
 को  बोलते  हुए  इस  संबंध  में  यह  उल्लेख  किया  बजट  की

 -  व्यवस्था  रक्षा  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  होनी  इसके  लिए

 सेना  मुख्यालयों  और  एकीकृत  बित्त  प्रभाग  के  साथ  परामर्श  करके

 खतरे  की  संभावनाओं  और  नियमित  और

 पुनराबरती  बचनबद्धताओं  के  आधार  पर  रक्षा  आवश्यकताओं  का

 प्राककलन  तैयार  करने  की  सुपरिभाषित  पद्धति  आवश्यकता  के

 प्राककलनों  और  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सुरक्षा
 उपलब्ध  संसाधनों  और  अन्य  क्षेत्रों  की  मांगों  को  ध्यान  में  रखले  हुए
 बित्त  मंत्रालय  रक्षा  आबंटन  के  बारे  में  निर्णय  लेता

 नीतिगत  मामले  के  रूप  में  रक्षा  आवश्यकताएं  राष्ट्रीय
 सामरिक  और  सुरक्षा  नीति  के  अनुरूप  कार्यान्वित  को  जाती  अर्जन
 योजना  को  अंतिम  रूप  दिए  जाते  समय  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 अंतर्राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय  सुरक्षा  परिवेश  और  प्रौद्योगिकीय  परिवेश  को
 भी  ध्यान  में  रखा  जाता  तीनों  सेनाओं  के  लिए  शस्त्र  प्रणालियों  फे

 आधुनिकीकरण  क्रय  के  प्राथमिकता  वाले  कार्यक्रमों  को  हमारी  राष्ट्रीय
 नीति  के  अनुरूप  कार्यान्वित  किया  जाता  है  और  उन्हें  इस  तरह  बनाया
 जाता  है  कि  उपलब्ध  संसाधनों  का  इष्टतम  उपयोग  हो

 मोदाह  बांध  परियोजना

 2403.  श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  मोदाह  बांध  जो  पिछले  2।  बधों
 से  निर्माणाधीन  थी  और  जिसके  io  घर्षों  के  भीतर  पूरी  हो  जाने  की
 संभावना  के  पूरी  न  होने  के  क्या  कारण
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 इसकी  अनुमानित  वर्तमान  तिथि  तक  उस  पर

 आई  लागत  और  हर्जाने  के  रूप  में  सरकार  द्वारा  दी गई  धनराशि  कितनी

 बांध  के  पूरा  होने  से  पहले  ही  इसमें  आई  टरारों  के

 कारण  क्या  हैं  और  क्या  सरकार  ने  इसमें  किसी  प्रकार  की

 जांच  के  आदेश  दिए

 यदि  तो  इस  रिषोर्ट  को  जल्द  ही  सभा  पटल  पर  रखे

 जाने  की  संभावना

 (S)  क्या  बांध  में  आई  दरारों  का  कारण  अधिकारियों  द्वारा

 बरती  गई  लापरवाही

 यदि  तो  दोषी  अधिकारियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  गई  और

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना

 जल  खुंसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  उत्तर  प्रदेश  की

 मौदाह  बांध  परियोजना  मुख्य  रूप  से  निधियों
 को

 कमी  के  कारण  और

 भूमि  अधिग्रहण  समस्याओं  के  कारण  अभी  तक  पूरी  नहीं  की  जा  सकी

 1.4.95  की  दरों  के  अनुसार  परियोजना  की  अद्यतन

 अनुमानित  लागत  80.3  करोड़  रुपए  है  जिसमें  से  8/96  तक  75.8

 करोड़  रुपए  व्यय  किए

 से  निर्माण  के  दौरान  बांध  को  दांए  फलैक  पर

 13.9.92  को  एक  बार  दरार  आ  गई  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 17.9.92  के  कार्यालय  ज्ञापन  के  तहत  बांध  के  दरार  के  कारणों  का

 अन्वेषण  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  समिति  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  5  अधिकारियों  और  6

 कर्मचारियों  क ेखिलाफ  आरोप  पत्र  जारी  करके  कार्रवाई  प्रारंभ  की  गई
 धु

 चरखरी  पंप  नहर  जिसकी  1998  तक  पूरा  होने  की

 संभावना  को  छोड़कर  इस  परियोजना  के  1997  तक  पूरा  होने

 की  संभावना

 बीमारियों  से  प्रभावित  जनसंख्या

 ._  2404.  कुमारी  सुशीला  तिरिया
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  राज्यों  में  जनसंख्या  का  उच्च  प्रतिशत  गंभीर

 बीमारी  और  कुपोषण  की  चपेट  में  और

 यदि  तो  गंभीर  बीमारी  और  कुपोषण  की  रोकथाम  के

 लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  संक्रामक  और  अन्य  गंभीर  रोगों

 की  समस्या  गहरी  चिन्ता  का  विषय  बनी  हुई  इन  रोगों  का  विस्तार

 नये  रोग  होने  और  उन  जिनके  लिए  कभी  सोचा  गया  था  कि

 उनका  उन्मूलन  हो  चुका  के  पुनः  प्रादुर्भाव  हो  रहा  राष्ट्रीय
 परिवार  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  1992-93  के  अनुसार  लगभग  53.4  प्रतिशत

 जनंसख्या  क॒पोषित  राष्ट्रीय  पोषण  संस्थान  ने  भी  सूचित  किया.-है
 कि  1993  में  लगभग  50  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंख्या  चिरकालिकਂ  ऊर्जा
 की  कमो  से  प्रभावित

 गंभीर  रोगों  की  रोकथाम  के  लिए

 कैंसर  इत्यादि  से  संबंधित  राष्ट्रीय  रोग  नियंत्रण

 कार्यक्रम  चल  रहे  इसके  अतिरिक्त  एक  राष्ट्र-व्यापी  रोग  निगरानी

 नेटबर्क  तैयार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में

 एक  राष्ट्रीय  शीर्षस्थ  परामर्शी  समिति  का  गठन  कर  दिया  गया  रोग

 निगरानी  योजना  के  अन्तर्गत  परिकल्पित  कार्यकाही  योग्य  मुद्दों  में

 .  सूचना  सकत्रीकरण  और  उसका  प्रयोगशाला  नैदानिक  सेजाओं

 का  केन्द्रों  का जाल  बिछाना  और  रोग  व्याप्तता  की  सतत

 मानीटरिंग  करना  शामिल

 भारत  सरकार  के  पोषणिक  स्तर  में  सुधार  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  पोषणिक  कार्यक्रम  कार्यान्जत  कर  रही  इन  कार्यक्रमों

 में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 1.  पूरक  आहार  कार्यक्रम  :

 समेकित  बाल  विकास  सेवाएं

 मध्याहन  भोजन  कार्यक्रम

 पूरक  पोषण  कार्यक्रम

 बालबाड़ी  पोषण  कार्यक्रम

 गेहूं  आधारित  पोषण  कार्यक्रम  '

 ,  2.  शिशिष्ट  सूक्ष्म  पोषक  तत्थ  अल्पताजन्य  रोगों  की  रोकथाम

 करने  के  कार्यक्रम  :

 राष्ट्रीय  आयोडीन  अल्पताजन्य  विकार  नियंत्रण

 कार्यक्रम  वि

 विटामिन  की  कमी  की  रोकथाम  करने  का

 कार्यक्रम

 लौह  की  कमी  के  कारण  पोषणिक  रक्‍ताल्पता  की

 रोकथाम  करने  का  कार्यक्रम

 सूक्ष्म  पोषक  तत्व  कुपोषण  के  विरूद्ध  मार्गदर्शी  कार्यक्रम

 लोगों  में  पोषण  के  प्रति  जागरूकता  लाने  के  लिए  शिक्षा

 कार्यक्रम  भी  चलाए  जीते  अन्य  उपायों  में  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  माध्यम  से  रियायती  लागत  पर  अनिवार्य  खाद्यान्नों  की

 व्यवस्था  और  आर्य-अर्जन  संबंधी  योजनाओं  के  माध्यम  से  लोगों

 की  क्रय  शक्ति  में  सुधार  लाना  शामिल
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 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  में  अस्थाई

 सीट  के  लिये  चुनाव

 2405.  श्री  भगवान  शंकर  राबत  :

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 श्री  कृष्ण  लाल  शर्मा  :

 श्री  जसवंत  सिंह  :

 श्रीमती  कृष्णा  बोस  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  परिषद  में  अस्थाई  सीट

 के  लिये  हाल  में  हुये  चुनाव  से  पूर्व  वोटिंग  पैटर्न  आकलन  करने  का

 कोई  प्रयास  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  आकलन

 के  परिणाम  के  रूप  में  क्या  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विटेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  सरकार

 ने  भारत  का  पक्ष  रखने  और  अन्य  देशों  से  प्रत्युत्तर  प्राप्त  करने  के  लिए
 सभी  सम्भव  कदम  उठाए  हमें  बहुत  से  देशों  से  समर्थन

 प्राप्त  होने  क ेआसार  नजर  आ  रहे  चुनाव  गुप्त  मतदान  द्वारा  सम्पन्न

 हुआ  जिससे  बहुत  से  मामलों  में  मत-रूझानों  का  पूरी  तरह  से  पता  नहीं

 चल  हमने  चुनाव  में  अपनी  उम्मीदवारी  कायम  रखने  का  निर्णय

 लिया  था  क्योंकि  इससे  उम्मीदवारी  के  हमारे  कारण  और  उन  पर  टृढता

 से  कायम  रहने  की  हमारी  इच्छा  परिलक्षित  होती

 दमन  तथा  दीब  में  नदियों  की  गाद  निकालना

 2406.  श्री  गोपाल  टंडेल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दमन  तथा  दीब  में  नदियों  की  गाद  निकालने  का  कार्य

 शुरू  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 यह  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  तथा  पूरे  कर  लिये  जाने  की

 पंभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  दमन  और  दीब  में  नदियों  क॑  निकर्षण  कार्य  क ेलिए  दमन  और

 दीव  संघ  शासित  प्रदेश  जिम्मेदार  इसलिए  यह  मामला  गृह  मंत्रालय

 के  तहत  आंता
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 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  कार्ड

 2407.  सिल्जेरा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  उनकी  सेया

 निवृत्ति  पर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  कार्ड  जारो

 किये  जाते

 यदि  तो  ऐसे  काडों  हेतु  निर्धारित  किये  गये  प्रभारों

 सहित  औपचारिकताओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  देश  के  किसी  भी  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 औषधालय  के  लिए  ऐसे  कार्ड  आयास  की  परवाह  किये  बिना  जारी

 किये  जाते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सेवानिवृत्त  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 औषधालय  कार्ड  उनके  अभ्याबेदन  की  प्रस्तुति  के  48

 घंटों  के  भीतर  जारी  कर  दिये  जाते  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यटि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  और  जी

 योजना  के  काडों  को  जारी  करने  के  लिए  सेवानिवृत  केन्द्र  सरकार  के

 कर्मचारियों  को  निर्धारित  फार्म  भरने  पड़ते  हैं  और  पेंशन  भुगतान
 अन्तिम  बेतन  प्रमाण  कार्ड  के  अन्त्गत  कबर  किए

 जाने  वाले  सभी  व्यक्तियों  के  फोटो  योजना  के  अंशदान

 इत्यादि  जैसे  अपेक्षित  कागजों/दस्ताबेजों  सहित  उन्हें  प्रस्तुत  करना

 होता

 योजना  अंशदान  विकसित  किए  गए  उनके
 अन्तिम  मूल  मूल  पेंशन  पर  आधारित  इसके  साथ  अंशदान
 की  वार्षिक  दरें  कर्मचारी  1200/-  प्रति  मास  तक  मूल
 बेतनपेंशन  प्राप्त  कर  रहे  से  अधिकारी  :

 और  इससे  अधिक  मूल  बेतन/पेंशन  प्राप्त  कर  रहे

 और  योजना  के  टोकन  कार्ड  सामान्यतः
 निवास  स्थित  शहर  के  लिए  जारी  किए  जाते  लाभार्थियों  को  उनसे
 संबंधित  क्षेत्रों  मे ंस्थित  योजना  के  औषाधालयों  से  जोडा  जा

 रहा  यदि  पेंशन  किसी  ऐसे  क्षेत्र  में  रहता  जहां  योजना
 का  औषधालय  कार्य  नहीं  कर  रहा  हो  तो  उसे  उस  शहर  के  उसकी

 पसन्द  के  किसी  भी  योजना  के  औषधालय  का  कार्ड  जारी
 *

 किया  जा  सकता  बशर्ते  कि  प्रशासनिक  अपेक्षाएं  पूरी  होती  ऐसे
 मामले  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  वह  घर  पर  डाक्टर  द्वारा  उसे
 देखे  जाने  के  सिवाय  उपलब्ध  सभी  चिकित्सीय  सुविधाएं  पाने  का  पात्र

 हि
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 यदि  पेंशन  ऐसे  शहर  में  रहता  हैं  जहां  योजना

 नहीं  है  तो  उसके  पास  निकटतम  शहर  जहां  योजना  कार्य

 कर  रही  में  अपनी  पसंद  के किसी  भो  औषधालय  के  लिए  अपना

 योजना  का  कार्ड  प्राप्त  करने  का  विकल्प

 और  योजना  के  कार्ड  सामान्यतः

 निवृत  लाभार्थियों  को  उनके  द्वारा  अनुरोध  प्रस्तृत  करने  के  48  घंटों  के

 भीतर  जारी  कर  दिए  जाते

 इंडियन  काऊन्सिल  आफ  वर्ल्ड  अफैयर्स

 2408.  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 _

 बिदेशी  मामलों  संबंधी  स्थाई  समिति  द्वारा  27

 1993  को  संसद  में  प्रस्तुत  अपने  प्रतिवेदन  में  की  गई  उन  सिफारिशों

 पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है  कि  इंडयन  काऊंसिल  आफ

 वर्ल्ड  अफैयर्स  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  स्वायत्त  संस्था  बनाया  जाये  तथा

 इसका  पुनर्गठन  किया  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कूमार  :  और

 विदेश  मंत्रालय  से  संबद्ध  स्थायी  समिति  की  27  1993  को  संसद

 में  रिपोर्ट  पेश  करने  के  तत्कालीन  विदेश  राज्य  श्री

 सलमान  खुशीद  ने  1993  को  इन्डियन  कांउसिल  ऑफ  बर्ल्ड

 अफैयर्स  सी  डब्ल्यू  के  अध्यक्ष  से  मुलाकात  को  तथा  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  तीन  अथवा  चार  विख्यात  व्यक्तियों  की  एक

 परामर्शदात्री  समिति  के  गठन  तथा  उसका  कार्यालय  आई  सी  डब्ल्यू  ए

 के  परिसर  में  खोलने  का  सुझाव  इसके  कार्य  स्रे  हैं  :  आई

 सी  डब्ल्यू  ए  के  कार्यक्रमों  और  उनकी  सूची  के  संबंध  में  परामर्श  देना

 आई  सी  डब्ल्यू  ए  को  भारत  और  विदेशों  के  विख्यात  विशेषज्ञों

 और  वबक्‍ताओं  से  सुझाबत्र  प्राप्त  करने  में  सहायता  करना

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  परियोजनाओं  और  अन्य  नीतिगत  मुद्दों  का

 अनुमोदन  करना  जिसके  लिए  परामशरदात्री  समिति  के  स्वविवेक  पर

 बित्त  पोषण  मुहैया  कराया  जाना  आडीटोरियम

 और  भोजन  कक्ष  के  लिए  स्थान  की  उपलब्धता  और  सुविधाओं  के

 उन्नयन  को  संवर्द्धित  करने  के  लिए  विकासात्मक  प्रस्तावों  पर  विचार

 कार्मिकों  से  संबद्ध  बकाया  विवादों  की  जांच  करना  और

 उनके  हल  के  लिए  उपयुक्‍त  सुझाव  देना  तथा  कोई  भी  अन्य  विशिष्ट

 मामले  जिन्हें  आई  सी  डब्ल्यू  ए  के  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  क॑  लिए  शीघ्र

 और  आवश्यक  समझा  परामर्शदात्री  समिति  के  गठन  पर

 उपरोक्त  प्रस्ताव  को  अमल  में  लाने  के  उद्देश्य  विधिक

 जिसके  साथ  24  1993  को  परामर्श  किया  गया  की  राय  है  कि

 चुंकि  इस  समिति  का  गठन  आई  सी  डब्ल्यू  ए  के  शासी  निकाय  के  उस

 संकल्प  क॑  अनुपालन  में  किया  जा  रहा  है  जो  एक  स्थायत्तशासी  निकाय

 .  है  जिसको  अपनी  नियमावली  मंत्रालय  को  शासी  निकाय

 द्वारा  संकल्प  पारित  करने  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  और  तत्पश्चात

 18  1918  स्लिखिल  उचचर  186

 संकल्प  शब्दावली  को  देखते  हुए  परामर्शदात्रो  समिति  गठित  को  जा

 सकती

 2.  2।  1995  के  विदेश  सचिव  ने  परिषद  के  अध्यक्ष  को  एक
 पत्र  लिखा  था  जिसमें  उच्च  अधिकार  प्राप्त  पर्यवेक्षण/परामर्शदात्री

 समिति  के  गठन  के  बारे  में  आई  सी  डब्ल्यू  ए  की  शासो  परिषद  द्वारा

 प्रस्तावित  संकल्प  के  पारित  होने  से  संबद्ध  प्रगति  के  बारे  मे  मंत्रालय

 को  सूचित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  ने

 विदेश  सचिव  के  पत्र  का  जवाब  नहीं  दिया

 3.  यह  उल्लेखनीय  है  कि  इन्डियन  कांऊकसिल  ऑफ  बर्ल्ड

 अफंयर्स  सोसाइटी  पंजोकरण  1880  के  तहत  एक  स्वायत्त

 संस्था  जिसपर  न  तो  मंत्रालय  का  सीधा  नियंत्रण  और  न  ही  1985

 से  मंत्रालय  ने  इसे  किसी  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कराई

 विदेश  स्थित  भारतीय  मिशन

 2409.  श्री  अनंत  कुमार  :

 श्री  वर्मा  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिटेश  में  स्थित  भारतीय  मिशन  की  संख्या  कितनी  है  तथा

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  इनके  लिए  कितना  बजटीय  प्रावधान  किया

 गया

 30  1996  की  स्थिति  के  अनुसार  1994-95,

 1995-96  के  दौरान  किन-किन  देशों  में  भारतीय

 दूताबास/उच्चायोग/वाणिज्यिक  कार्यालय  खोला  गया

 विदेश  में  अनुसूचित  अनूसूचित  जनजाति  तथा

 अन्य  पिछड़े  बर्गों  के  कितने  भारतीय  राजदूत/उच्चायुक्त/वाणिज्यिक
 महाप्रबंधक  नियुक्त

 क्या  राजदुतों।उच्चायुक्तों।मिशन  प्रमुख/बाणिज्यिक
 महाप्रबंधकों  के  रूप  में  नियुक्ति  हेतु  इन  समुदायों  के  लोगों  के  लिए

 कोई  कोटा  निर्धारित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  1996

 के  अन्त  तक  विदेश  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  बिदेश  स्थित  भारतीय

 मिशनों/केन्द्रों  तथा  अन्य  कार्यालयों  की  संख्या  158  पिछले  तीन

 बित्तीय  वर्षों  में  विदेश  मंत्रालय  के  बजट  के  तहत  इन  सभी  कार्यालयों

 का  खर्च  1993-94  में  330.73  करोड़  1994-95,  में  409.84

 करोड़  रुपये  और  1995-96  में  486.87  करोड़  रुपये

 1994-95  भारत  द्वारा  खोले  गए  राजदुताबास/हाई
 कमीशन।प्रधान  कोंसलावासों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :.

 1994-95  के  प्रधान  इस्तान्बुल
 2.  हाई  प्रिटोरिया  3.  प्रधान
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 डरबन  4.  भारत  का  दुशान्ने
 5.  भारत  का  और  भारत  का

 बगौटा  फिर  से  खोले

 1995-96  के  दौरान  निम्नलिखित  मिशन  खुले  :  ।.  प्रधान

 हस्टन  2.  भारत  का  ब्रातिस्लाबा

 3.  प्रधान  ग्लासगो  4.

 भारत  का  ओएगाडोयूगोयू

 अप्रैल  से  1996  के  दौरान  निम्नलिखित  मिशन

 खुले  :  ।.  प्रधान  साओ  पायूला  2.  हाई

 पोर्टमोरस्बे  न्यू  3.  भारत  का

 जगरेंब  |

 से  (S).  राजदूत/हाई  कमिश्नर  और  प्रधान  कॉसलों  की

 नियुक्ति  उनकी  अनुभव  और  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  होने  के

 आधार  पर  की  जाती  है  ताकि  जाति  और  समुदाय  के  आधार  पर  तथा

 इसमें  कोई  कोटा  नहीं  राजदूतों/हाई  कमिश्नरों/प्रधान  कोंसलों  में  से

 सोलह  अनुसूचित  जाति  के  हैं  तथा  नौ  अनु-सूचित  जनजाति  के
 इन  अधिकारियों  में  स ेकितने  अधिकारी  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  इसके

 बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  इसे  सदन  के  सभा  पटल  पर

 रख  दिया

 केरल  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 2410.  श्री  अजय  कुमार  :  कया  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  केरल  सरकार  से  राज्य  के  त्रिसूरः
 जिले  में  बडक्‍्कनचथेरी  में  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित  करने  हेतु  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है

 और  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  «

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  क्रप्रकि

 प्राप्त  प्रस्ताव  अपूर्ण  था  जिला  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  बे  पूरा  प्रस्ताव

 राष्ट्रीय  का  दोहरीकरण

 2411.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्या  जल-भूतल
 परिषहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  28  का  विश्व  बैंक

 की  सहायता  से  समस्तीपुर  स ेजयनगर  तक  चौड़ा  करने  और  दोहरी  लेन

 में  परिवर्तित  करने  हेतु  योजना  शुरू  कर  रही

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 इसमें  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  शेष  कार्य

 तक  पूरा  हो

 जल-भूतल  परिहवन  मंत्री  :

 से  समस्तीपुर  स ेजयनगर  एक  राज्य  सड़क  जिसे  विश्व  बैंक

 ऋण  सहायता  के  माध्यम  से  सुधार  किए  जाने  के  बारे  में

 बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  राज्य  सड़कों  की  सूची  में  शामिल

 कर  लिया  जिनकी  कुल  लम्बाई  3100  राज्य  सरकार  इन

 सड़कों  के  बारे  में  आवश्यक  पूर्व-व्यबहार्यता  अध्ययन  करवा  रही  है

 और  विश्व  बैंक  द्वारा  इसका  मूल्यांकन  किया  विश्व  बैंक  ऋण

 सहायता  हेतु  इसके  शामिल  किए  जाने  के  बारे  में  अभी  से  बता  पाना

 संभव  नहीं

 मालाबार  विश्वविद्यालय  को  सहायता

 2412.  श्री  सुरेश  कोडीकुनील  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  केरल  सरकार  से  केरल  के  कन्‍नौर

 जिले  में  मालाबार  में  नए  विश्वजिद्यालय  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  केवल  उन  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  ही  विकास  अनुदान  प्रदान

 करता  है  जिन्हें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  की  धारा

 26(1)(a)  के  अनतर्गत  निर्धारित  विनियमों  के  अनुसार  आयोग  द्वारा

 मान्यता  प्राप्त  की  गई  है  और  जिन्हें  विश्विविद्यालय  अनुदान  आयोग

 अधिनियम  की  धारा  के  अन्तर्गत  अधिसूचित  नियमों  के

 अनुसार  ऐसे  अनुदान  प्राप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  किया  गया

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के

 कन्नौर  विश्वविद्यालय  को  अभी  तक  आयोग  से  विकास  अनुदान  प्राप्त

 करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  पात्र  घोषित  नहीं
 किया  गया

 पंजाब  में  जल  का  स्तर

 श्रीमती  शीला  गौतम  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  तथा  बाशिंगटन  स्थित  वर्ल्ड

 रिसोरसीज  इंस्ट्टीयूट  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि

 भूमिगत  जल  के  अधिक  मात्रा  में  निकासी  के  कारण  पंजान  में  प्रतिवर्ष

 एक  मीटर  की  दर  से  जल  के  स्तर  में  गिरावट  आ  रही  और
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  दिल्ली  विश्व

 विद्यालय  तथा  बाशिंगटन  स्थित  विश्व  संसाधन  संस्थान
 रिसोरसीज  द्वारा  पंजाब  में  जल  स्तर  के  सम्बन्ध  में  किए

 गए  किसी  अध्ययन  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  नहीं  तथापि
 बर्ल्ड  रिसोरसीज  इन्स्टीटयूट  के  मलिक  और  पॉल

 फेथ  द्वारा  तैयार  एक  लेख  सरकार  के  ध्यान  में  आया  इस  लेख  के

 लेखक  ने  पंजाब  के  लुधियाना  जिला  में  जल  स्तर  में  0.83  मीटर  से

 1.22  मीटर  तक  की  गिराचट  का  अनुमान  लगाया

 केन्द्रीय  भूमि  जल  बोर्ड  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  भी

 पंजाब  के  कुछ  जिलों  में  भूजल  स्तर  में  4  से  5  मीटर  की  गिरावट  का

 पता  चला  केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  ने  भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भरण  पर

 पुस्तिका  तैयार  की  है  जो  सभी  राज्य  सरकारों  को

 परिचालित  की  गई  सरकार  ने  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को एक
 माडल  बिल  भी  परिचालित  किया  है  ताकि  भूजल  विकास  के  नियंत्रण

 और  नियमन  के  लिए  उपयुक्‍त  बिधान  बनाया  जा

 स्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति

 2414.  श्री  अशोक  प्रधान  :

 श्री  जय  प्रकाश  :

 .  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  देश  के  विभिन्न  भागों  में  एक  के  बाद

 एक  फैलती  जा  रही  महामारियों  को  रोकने  के  लिए  कोई  प्रभावी

 समन्वित  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  बनाने  का  विचार  रखती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  इस  संबंध  में  सामाजिक  संगठनों  से

 सुझाव  या  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या

 सरकार  द्वारा  उन  पर  अब  तक  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी

 और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  और  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति

 1983  स्वास्थ्य  क्षेत्र  में  सरकार  की  प्राथमिकता  और  नीति  को

 कार्यान्वत  करने  के  लिए  उठाये  जाने  बाले  कदमों  को  प्रतिपादित  करती
 प्रभावी  निवारक  कार्यवाई  के  जरिए  संचारी  रोगों  का

 नियंत्रण  और  प्रकोपों  तथा  महामारियों  से  निपटने  में  सक्षम  आपाती
 योजनाओं  का  आपदा  प्रबंधन  कार्यक्रम  और  सभी  राज्यों/संघ

 राज्यक्षेत्रों  को  विशिष्ट  रोगों  क ेलिए  परिचालित  दिशा-निर्देशों  में  पहले
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 से  ही  उपलब्ध  पंचनर्षीय  योजना  में  स्वास्थ्य  प्रबंध  के  उन्‍नत

 निगरानी  और  जन  स्वास्थ्य  पहलुओं  पर  जोर  दिया  गया

 CT)  इस  मंत्रालय  में  सामाजिक  संगठनों  से  कोई  खिशेष  सुझाव
 या  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुए

 से  प्रश्न  नहीं

 नुकूल  हसन  इंस्टीद्यूट  ऑफ  मेडिकल  साइंसिज

 2415.  असीम  बाला  :  क्या  स्थासथ््य  और  परिवार

 कल्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  कल्याणी  मे  नुरुल  हसन  इंस्टिट्यूट
 ऑफ  मेडिकल  साइंसेज  के  निर्माण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 निर्माण  तथा  अन्य  कार्यों  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  कितनी  धनराशि  मंजूर  की

 क्या  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई
 समय-सीमा  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संसाधन  का  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकथाल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 राष्ट्रकुल  के  स्थतंत्र  देशों  के  लिए  पासपोर्ट

 2416.  भ्री  सम्पथ  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  उच्च

 शिक्षा  के  लिए  याहर  जाने  वाले  भारतीय  छात्रों  को  राष्ट्रकुल  स्वतंत्र

 देशों  सोजियत  का  जीजा  प्राप्त  करने  में  अनेक  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  पड़ता  है  जबकि  अन्य  देशों  के  संबंध  में  ऐसा  नहीं

 और

 यदि  लो  इनकी  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  और  जो
 छात्र  उच्थतर  अध्ययन  के  लिए  जिदेश  जाते  हैं  उन्हें  पासपोर्ट  शीघ्र

 करने  के  लिए  उनके  आवेदनों  पर  सहानुभूतिपूर्क  जिचार  किया  जाता

 के  देशों  में  अध्ययन  करने  के  इच्छुक  छात्रों

 के  मामले  में  उनके  कालेजों/जिश्वविद्यालयों  द्वारा  जारी  किए  गए  प्रवेश

 पत्रों  की  संबंधित  भारतीय  मिशन  द्वारा  उनकी  अधिप्रमाणिकता  की

 पुष्टि  करते  हुए  अधिप्रमाणित  करने  कौ  आवश्यकता  होती  है  और  इस

 अधि-प्रमाणिकता  के  आधार  पर  ऐसे  विद्यार्थियों  को  तार्कालिक  के
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 आधार  पर  पासपोर्ट  जारी  किए  जाते  यह  प्रक्रिया  इसलिए  अपनाई

 गई  है  क्योंकि  प्रवेश  पत्र  रूस  की  उन  संस्थाओं  द्वारा  जारी  किए

 जाते  हैं  जिनकी  भारत  को  जानकारी  नहीं  होती  है  और  उनका  उन  लोगों

 द्वारा  दुरूपयोग  किए  जाने  की  संभावना  रहती  है  जो  असली  छात्र  नहीं

 इसलिए  इस  बात  का  सुनिश्चय  किया  जाता  है  कि  प्रवेश  पत्र

 सही  हैं  तथा  वास्तविक  संस्थाओं  से  जारी  हुए

 भूमिगत  जल

 2417.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  भूजल  बोर्ड  ने  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  27
 जिलों  में  भूजल  संसाधनों  के  घिकास  के  लिए  गठित  उच्चाधिकार  प्राप्त

 समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  उत्तर  प्रदेश  में  1995

 की  स्थापना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  एकक  ने

 अब  तक  क्या  कार्य  शुरू  किए  और

 क्‍या  इस  एकक  को  कहीं  और  स्थानान्तरित  किया  जा  रहा

 है  और  यटि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  2

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  उच्च  स्तरीय

 बहु-विषयी  समिति  की  संस्तुतियों  के  आधार  पर  पटना  में  क्षेत्रीय

 कार्यालय  खोलने  के  परिणामस्वरूब॑  पटना  के  राज्य  यूनिट  कार्यालय
 को  बरेली  में  स्थानानतरित  किया  गया

 बरेली  के  राज्य  यूनिट  कार्यालय  ने  अभी  तक  पश्चिमी

 उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  पुनर्मुल्‍्यांकन  जलभूवैज्ञानिक
 भूजल  स्तर  मानीटरी  तथा  भूजल  अन्येषण  शुरू  किए

 यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  राज्य  यूनिट  कार्यालय

 बरेली  से  इलाहाबाद  स्थानान्तरित  कर  दिया  राज्य  के

 जिलों  की  संख्या  और  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस
 निर्णय  की  समीक्षा  की  गई  अब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  राज्य

 यूनिटू
 कार्यालय  बरेली  में  बने  रहने  दिया  जाए  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 के  कार्य  की  देखरेख  करने  के  लिए  दूसरा  राज्य  यूनिट  कार्यालय

 इलाहाबाट  में  खोला

 महिलाओं  की  सामाजिक  स्थिति

 ag.  सुब्यारामी  रेड्डी  :  क्‍या  मानव  संसाधन
 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आशन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  यूरोपीय  समुदाय  की  आर्थिक

 सहायता  से  राज्य  के  दस  जिलों  में  महिलाओं  की  आर्थिक  और
 सामाजिक  स्थिति  में  सुधार  करने  संबंधी  प्रस्ताव  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्योरा  क्या

 @)  क्या  उक्त-प्रस्ताव  अभी  भी  केन्द्र  सरकार  के  पास
 लंबित  पड़ा
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 यदि  तो  इसे  कब  तक  मंजूरी  दे  दिएं  जासे  की  संभावना

 क्या  उक्त  परियोजना  को  1995  से  7  वर्षों  के  अन्दर  पूरा
 किया  जाना  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  शुरू  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 और  खादी  और  रेशम

 कृषि  इन्जीनियरी  क्षेत्रों  मे ंआयोत्पादक  गतिविधियां

 चलाने  का  प्रस्ताव  यह  परियोजना  1995  से  7  वर्षों  की  अवधि  के

 लिए  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव

 और  भारत  सरकार  बाहय  निधीयन  के  लिए

 केवल  प्रस्ताव  रख  सकती  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  बाहय  निधीयन

 एजेन्सी  की  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करती

 सिंचाई  के  लिए  जल

 2419.  श्री  राठवा  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विशेषतया  गुजरात  के  आदिवासी  तथा  जनजातीय

 क्षेत्रों  मे ंसंंचाई  क ेलिए  जल  का  कितना  उपयोग  किया  जाता  है  तथा

 इसकी  उपलब्धता  कितनी  और

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  में  सिंचाई  की  कितनी

 क्षमता  बढ़ाई  गई  है  तथा  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  देश  में  कुल
 उपलब्ध  उपयोज्य  जल  1142  बिलियन  घन  मीटर  में  से  सिंचाई  उद्देश्यों

 (1994-95)  के  लिए  जल  और  का  उपयोग  501
 बिलियन  घन  मीटर  उपयोज्य  जल  का  आंकलन  बेसिन-वार
 किया  है  राज्यवार

 पिछले  पांच  बर्षों  के  दौरान  गुजरात  में  सृजित  सिंचाई
 क्षमता  और  उनपर  व्यय  की  गई  राशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  सृजित  सिंचाई  क्षमता  व्यय
 :

 रुपए

 1991-92  44.00  690.8

 .  1992-23  50.15  454.1

 1993-94  36.40  483.8

 1994-95  49.93  586.0

 1995-96  54:80(  .  585.9
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 बच्छों  को  अवैध  रूप  से  सीमा  पार  कराना

 2420.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  बच्चों  को  अवैध

 रूप  से  सीमा  पार  कराने  के  बारे  में  22  1996  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  1427  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  बच्चों  को  अवैध  रूप  से  सीमा  पार  कराने  की  घटना

 को  रोकने  हेतु  नेपाल  तथा  बंगलादेश  के  साथ  कोई  द्विपक्षीय  समझौता

 करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 नेपाल  और  भारत  की  एक  खुली  सीमा  ह ैऔर  एक  देश

 से  दूसरे  देश  में  लोगों  की  आबवा-जाही  को  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा

 बविनियमित  नहीं  किया  बंगलादेश  के  मामले  बच्चों  सहित

 सभी  लोगों  की  आवा-जाही  को  मौजूदा  अप्रवास  कानुन  के  अनुसार
 बिनियमित  किया  जाता

 इस  मसले  पर  कोई  द्विपक्षीय  करार  नहीं  किए  गए  हैं
 तथापि  सरकार  बच्चों  को  अवैध  रूप  से  सीमा  पार  कराने  की  सामाजिक

 बुराई  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठा  रही  संबंधित  देशों
 कानून  प्रवृत्त  करने  वाली  एजेंसियां  इस  समस्या  से  निबटने  के  लिए

 अपने  प्रयासों  को  समन्वित  कर  रही

 रक्त  बैंकों  में  पुरानी  मशीनों  का  प्रयोग/स्टाफ  की  कमी

 2421.  श्री  स्वामी  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  6  1996  के

 स्टेट्समैनਂ  में  मशीनज  एण्ड  अण्डर  स्टाफ  प्लेग  ब्लड

 बैंकਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया

 गया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  तथ्य  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  े

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंद्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :

 दिल्ली  सरकार  के  औषध  नियंत्रण  अधिकारियों  द्वारा

 दिनांक  9  1996  को  किए  गए  निरीक्षण  के  दौरान  निम्नलिखित

 कमियां  पाई  गई  थी  :-

 रक्त  बैंक  में  तकनीकी  स्टाफ  की  कमी
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 रेफ्रीजरेटर  कार्य  नहीं  कर  रहे

 तीन  में  से  दो  सेंट्रीफ्यूज  मशीनें  खराब

 रक्त  बैंक  का  प्रयोगशला  में  रक्त  जांचें  नहीं  का  जा  रही

 (1)  रक्‍त  बैंक  को  तकनीकी  नर्सों  और  अटैंडेण्टों  की

 लैनाती  करके  सुदृढ़  किया  गया  रक्त  भंडारण  और  उसे  जारी  करने

 हेतु  दो बाक-इन-कूलर  रक्‍त  बैंक  रेफ्रीजरेटरों  की  मरम्मत  करने

 के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  वाटर  वाथ  और  सेंट्रीफ़यूज  मशीन  जैसी

 अन्य  भशीनें  जांच  प्रयोगशाला  के  साथ  जुड़े  रक्त  बैंक  विभाग  में

 उपलब्ध  अनिवार्य  प्रयोगशाला  जांचें  किए  बिना  कोई  रक्त  जारी

 नहीं  किया  जाता

 विश्वभारती  का  विस्तार

 2422.  श्री  दासमुंशी  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  शान्ति  निकेतन  के

 संकायों  की  गतिविधियों  की  विस्तार  योजना  संबंधी  वित्तीय  समस्या  की

 जानकारी

 यदि  तो  विश्वभारती  की  उक्त  घिस्तार  योजना  के

 समर्थन  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार

 क्या  विश्वभारती  में  टैगोर  की  मूल  वाद्य

 चित्रों  के  संरक्षण  और  सुरक्षा  हेतु  किसी  आधुनिक  तरीके  का  पता

 लगाया  गया  और
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  विश्व  शान्ती

 निकेतन  ने  एशिया  की  सभ्यता  के  अध्ययन  के  लिए  नामक

 केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  चूंकि  इस  प्रसताब  में

 विशेष  रूप  से  विचारणीय  जिषयों  और  इस  परियोजना  के  लिए  निधियों

 की  आवश्यकता  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया  गया  इसलिए

 विश्वविद्यालय  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  एक  विस्तृत  परियोजना

 रिपोर्ट  तैयार  करें  ताकि  सरकार  इस  मामले  में  आगे  कार्रवाई  कर

 और  विश्व  भारती  ने  अन्य  बातों  के

 टैगोर  की  कृतियों  को  संरक्षित  और  सुरक्षित  रखने के  साधनों

 को  सुझाने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की

 केरल  की  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली  नदियां

 2423.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  जल  संसाधन

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  केरल  की  पश्चिम  की  ओर  बहने  वाली

 सदियों  के  जल  का  उपयोग  करने  का  कोई  कार्यक्रम  औरं
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या  ह ैऔर  उन  नदियों  के

 जल  का  भंडारण  करने  हेतु  प्रदान  की  जा  रही  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या
 है  2

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  जी

 केरल  राज्य  द्वारा  प्रस्तावित  दो  परियोजनाएं  ये  हैं  :-

 पेरियार  नदी  पर  इदमलायर  सिंचाई  परियोजना  और  चालाकुडी  नदी  पर

 कारापारा-क्रियारकुटटी  बहुप्रयोजनी  इदमलायर  सिंचाई

 परियोजना  एक  व्यपवर्तन  स्कीम  है  जबकि  कारापार-क्रियारकूटटी

 बहुप्रयोजनी  परियोजना  में  कारापार  बांध  पर  108.3  और

 करियारकूट्टी  बांध  के  लिए  2.0  मिलियन  भण्डारण  की

 परिकल्पना

 «  भारत  सरकार  के  अधीन  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  ने

 वेपार  लिंक  की  व्यवहार्यता  रिपोर्ट  तैयार  की  है

 जिसमें  पम्बा  काल  और  अचनकोबिल  काल  अर  तथा  अचनकोविल

 पर  बांधों  की  परिकल्पना  है  जिससे  तमिलनाडु  के

 चिटम्बरानर  और  कामराज  जिलों  के  सूखा  प्रवण  जिलों

 में  भूमि  की  सिंचाई  के  लिए  जल  का  विपथन  किया  जा  सकेगा  तथा

 500  का  शीर्ष  विद्युत  उत्पादन  हो  सकेगा  एवं  बेम्बानंद  में  कमी

 की  अवधि  के  दौरान  विनियमित  निर्मुक्तियां  की  जा

 इस  प्रस्ताव  में  पाम्बा  काल  अर  पर  पुनामेडु  बांध  क्षमता

 118.5  अचनकोबिल  काल  आर  पर  अचनकोबिल  काल

 अर  बांध  क्षमता  184.9  तथा  अचनकोबिल  नदी  पर

 अचनकोबिल  पम्पड  भण्डारण  क्षमता  .27.8

 सम्मिलित

 छावनी  क्षेत्रों  में  मैर-कानूनी  निर्माण

 2424,  श्री  प्रदीप  भट्टायार्थ  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेन्‍्ट्रल  कमांड  के  छाबनी  क्षेत्र  मे ंबहुत  अधिक

 संख्या  में  गैर-कानूनी  निर्माण  कार्य  किए  जा  रहे

 ४.  भूमि  हथियाने  और  गैर-कानूनी  निर्माण  को  गिराने  के

 विरूद्ध  उच्चतम  न्यायालय  के  हाल  के  आदेश  के  बावजूद  सेन्‍्ट्रल
 कमांड  रक्षा  सम्पदा  निदेशालय  ने  कोई  कार्रवाई  शुरू  नहीं  की

 क्या  सरकार  इस  मामले  को  गंभीरता  से  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  यद्यपि  मध्य  कमान  के  छावनी  क्षेत्र  मे ंअनधिकृत  निर्माण  हैं

 परन्तु  उनमें  से  विशेष  रूप  से  सिविल  क्षेत्र  के
 प्लेटफामों/सीढ़ियों,  छज्जों  आदि  के  रूप  में  जिन्हें  मौजूदा  नीतियों
 के  तहत  नियमित  किया  जा  सकता  छावनी  अधिनियम  एवं  सरकारी
 स्थान  अधिभेगियों  की  1971  के

 तहत  अवैध।/अनधिकृत  रूप  से  किए  गए  निर्माणों  के  विरूद्ध  कार्रवाई
 की  जाती
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 रक्षा  सम्पदा  मध्य  कमान  ने  अवैध  रूप  से  किए  जा

 रहे  निर्माणों  को  रोकने  व  उन्हें  गिराने  की  कार्रवाई  के  कठोर  उपाय  करने

 के  बास्‍्ते  1996  में  सभी  छावनी  कार्यपालक  अधिकारियों  को
 -
 अनुदेश  जारी  कर  दिए  मध्य  कमान  में  अवैध  रूप  से  निर्मित  इमारतों

 को  गिराने  व  भूमि  पर  कब्जा  करने  से  संबंधित  उच्चतम  न्यायालय  के

 किसी  भी  आदेश  की  सरकार  को  जानकारी  नहीं

 योग  को  बढ़ावा  देना

 2425.  श्री  संदीपान  थोरात  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  योग/शारीरिक  शिक्षा  के विकास  के  लिए

 आधारभूत  सुविधाओं  को  विकसित  करने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना

 तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  महाराष्ट्र  में

 संस्थावार  विभिन्‍न  संगठनों  को  दी  जा  रही  वित्तीय  सहायता

 कितनी  है  तथा  चालू  वर्ष  क॑  दौरान  इन  योज़नाओं  के  अंतर्गत  क्‍या

 प्रावधान  उपलब्ध
 न्‍

 (1)  क्‍या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  निजी

 शैक्षिक  संस्थाओं  को  जारी  की  गई  राशि  का  उचित  उपयोग  एक

 निगरानी  प्रकोष्ठ  का  गठन  किया  है  तथा  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या

 जारी  की  गई  राशि  का  दुरूपयोग  करने/योग  अनुसंधान/शिक्षण
 संस्थाओं  में  कदाचार  की  शिकायत  के  संबंध  में  निरीक्षण  रिपोर्ट  पर  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  और

 पुणे  में  योग  अनुसंधान  संस्थान  में  रिपोर्ट  की  गई
 >  अनियमितताओं  पर  क्या  कार्यवाही  की

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  जी  योग  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  1989-90  में  शुरू
 की  इस  योजना  के  तहत  योग  में  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए
 तथा  इस  प्रयोजनार्थ  आधारभूत  सुविधाएं  सृजित  करने  के  लिए
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा  विख्यात  योग  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता

 दी  जाती  इसमें  शिक्षक  प्रशिक्षणार्थियों  को  टी  ए/डी  पुस्कालय

 सुविधाओं  का  स्तरोननयन  तथा  शिक्षक  प्रशिक्षणार्थियों  के  लिए
 छात्रावा्ों  का  निर्माण  विस्तार  शामिल  इस  योजना  के  तहत  गत

 पांच  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  विभिन्‍न  गैर-सरकारी  संगठनों  को  दी

 गई  वित्तीय  सहायता  का  संस्थाबार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 1996-97  में  इस  योजना  के  लिए  बजटीय  आबंटन  योजनागत  के

 अंतर्गत  60.00  लाख  तथा  योंजनेतर  के  अंतर्गत  30.00  लाख

 गैर  सरकारी  संगठनों  के  प्रस्तावों  पर  सहायता  अनुदान
 समिति  द्वारा  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  की
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 सिफारिशों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  संगठन  द्वारा  भेजी  गई
 प्रगति  रिपोर्ट  तथा  उपयोग  स्थिति  के  आधार  पर  अनुदान  किस्तों  में

 जारी  किया  जाता

 और  कैबवल्यधाम  एस  एम  वाई  एम

 लोनावाला  के  संबंध  में  कुछ  शिकायतें  मिली  संस्थान  के
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 कार्यकरण  की  जांच  करने  के  लिए  केन्द्र  और  महाराष्ट्र  सरकार  के

 संयुक्त  मूल्यांकन  दल  ने  संस्थान  का  26-27  1996  को  दौरा
 पाई

 गई  प्रशासनिक/प्रक्रियात्मक  खामियों  को  संस्थान  की

 जानकारी  में  लाया  गया  है  ताकि  उन्हें  समयबद्ध  ढंग  से  दूर  किया  जा

 खिवरण

 लाख

 संस्था  का  नाम  पा  1991-92  1992-93  बा  ??3-294  1994-95  1995-96

 1...  योग  मुंबई  -  -
 7.66

 -  -

 2...  श्री  हनुमान  व्यायाम  प्रसारक  अमराबती  -  -  -  3.70  ~

 3.  आरोग्य  सेवा  मंडल  नानदेड  -  -  -  0.98  -

 4.  धूले  -  -  -  3.70  2.50

 5...  केबल्यधाम  एस  एम  35.30  12.37  5.00  5.00
 -

 बाई  एम  समिति  30.00  30.00  29.08  32.67  20.00

 लोनावला  *

 योज

 |

 नवयुग  विद्यालय  में  अध्यापकों  का  अभाव

 2426.  श्री  भक्‍त  चरण  दास  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नई  दिल्ली

 नगरपालिका  द्वारा  चलाए  जा  रहे  नवयुग  विशेषकर  नवयुग
 पेशवा  नई  दिल्‍ली  में  अनेक  विषयों  के  अध्यापकों  को

 संख्या  अत्यंत  कम

 क्या  इस  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  नवयुग  विशेषकर  नवयुग
 पेशवा  नई  दिल्ली  में  पर्याप्त  संख्या  में  अध्यापक

 उपलब्ध  करवाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं।उठाए  जाने  का

 प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  नई  दिल्‍ली  नगर  परिषद

 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  नवयुग  विद्यालयों  में  शिक्षकों  की

 कुछ  कमी  नवयुग  पेशवा  रोड  में  पढ़ने  वाले  बच्चों

 के  माता-पिता  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  शिक्षकों

 की  कमी  की  और  नई  दिल्‍ली  नगर  परिषद  के  अध्यक्ष  का  ध्यान  दिया

 प्रा  ॥

 नई  दिल्‍ली  नगर  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  कुछ  रिक्त

 पदों  को  सीधी  भर्ती/संबिदा  आधार  पर  पहले  ही  भर  लिया  गया  7

 स्नातकोत्तर  शिक्षकों  और  5  प्रशिक्षित  स्नातक  शिक्षकों  के चयन  का

 कार्य  कर  लिया  गया  शेष  पदों  के  लिए  साक्षात्कार  शीघ्र  ही
 आयोजित  किया  जा  रहा  नवयुग  पेशवा  रोड  के  बारे  में

 उन्होंने  सूचित  किया  है  कि  सभी  विषयों  को  सुयारू  ढंग  से  पढ़ाया  जा

 रहा  एक  कार्य  अनुभव  शिक्षक  राज्य  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा

 प्रशिक्षण  परिषद  में  प्रतिनियुक्ति  पर  है  तथा  उसके  कार्य  को  वर्तमान

 शिक्षकों  को  सौंप  दिया  गया

 सेवानिवृत्त  हो  रहे  कर्मचारियों  का  सामान्य  भविष्य  निधि

 2427.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें

 नई  दिल्‍ली  गत  तीन  ब्षों  के  दौरान  सशस्त्र  बल  मुख्यालयों  में  कार्यरत

 सेवानिवृत्त  होने  बाले  कर्मचारियों  के  सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  का

 निपटान  नहीं  कर  पाया

 सिविल  कर्मचारियों  के  सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  का

 ज्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  अभी  तक  पूरा  और  अद्यतन  नहीं  किया  जा  सका

 और

 कब  तक  उक्त  खातों  को  अद्यतन  करा  दिया  जाएगा  2

 +
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 रज्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 हाल  ही  30  1996  को  सेवानिवृत्त  हुए  दो  कर्मचारियों  के

 मामलों  को  गत  तीन  वर्षों  में  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  से  ,

 सवानिवृत्त  हुए  कर्मचारियों  के  सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  का  अंतिम

 रूप  से  निपटान  किए  जाने  का  कोई  मामला  नियंत्रक  रक्षा  लेखा

 में  लम्बित  नहीं

 और  सिधिलियन  कर्मचारियों  के  लगभग  13,000

 सामान्य  भविष्य  निधि  खातों  में  से  266  खाते  अभी  पूर्ण  तथा  अद्यतन

 नहीं  इन  खातों  में  चुकी  जमा  तथा  अन्य  लेखा

 कार्यालयों  से  शेष  धनराशि  अंतरित  न  किए  जाने  से  संबंधित  इन

 विसंगतियों  को  चालू  वित्तीय  बर्ष  के  अंत  तक  दूर  कर  दिए  जाने  की

 संभावना

 असम  में  मैर-सरकारी  संगठनों  के  लिए  पूर्ण  साक्षरता

 अभियान  संबंधी  परियोजनाएं

 2428.  अडुण  कुमार  शर्मा  :  क्या  मानव  संसाथत  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  फे  गैर-सरकारी  संगठनों  के  लिए  राष्ट्रीय  साक्षरता

 अभियान  जिलाबवार  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  संबंधी  कितनी

 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी

 क्या  भगैर-सरकारी  संगठनों  के  कार्यनिष्पादन  की  समीक्षा

 की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 क्‍या  असंतोषजनक  कार्यनिष्पादन  के  लिए  गैर-सरकारी

 संगठनों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  शुरू  की  गई

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  प्रौढ़  शिक्षा  में  स्वैष्छिक

 एंजेंसियों  को  सहायता  प्रदान  करने  की  योजना  के  6  स्वैघ्छिक

 एजेंसियों  को  असम  के  5  जिलों  में  सम्पूर्ण  साक्षरता  अभियान

 परियोजनाएं  संस्वीकृत  कौ  गई  प्रत्येक  जिले  में  एंजेसियों  को

 संस्वीकृत  परियोजनाओं  की  संख्या  को  दर्शान  बाला  एक  विवरण

 संलग्न

 प्रश्न  नहीं

 और  किसी  भी  एंजेन्सी  के  कार्यनिष्पादन  पर  कोई

 टिप्पणी  नहीं  की  गई

 प्रश्न  नहीं

 ्स
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 विषरण

 असम  में  गैर-सरकारी  संगठनों  को  जिलावार  संस्वीकृत

 सम्पूर्ण  साक्षरता  अभियान  परियोजनाओं  की  संख्या  को

 दर्शाने  जाली  सूथी

 जिला  स्वैच्छिक  एजेंसियों  की  संख्या

 नलबाड़ी  |

 कामरूप  ।

 मोरीगांव

 गुवाहाटी  2

 नवगांव  1 ७

 —

 ४

 ०

 -

 |

 कुल  6

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली

 2429.  श्री  शान्तिलाल  प्रषोत्तम  दास  पटेल  :  कया  मानव

 संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ८

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बड़ी  संख्या

 में  सिबिल  स्ट्रक्ययल  इंजीनियर  और  बास्तुशिल्प  बेरोजगार

 हैं  क्योंकि  भवन  निर्माण  विभाग  अपने  अन्तिम  चरण  में  पहुंच  चुका

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  को

 सिविल  अभियंत्रण  के  अन्य  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  जैसे  पर्यावरणीय

 भूगर्भ  दूर  संजेदी  सर्वेक्षण  आदि  के  बढ़ते

 हुए  विश्वव्यापी  महत्व  को  देखते  हुए  इन  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  का

 निदेश  देने  का
 ।

 _
 किन-किन  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  सिविल

 इंजीनियरिंग  के  इन  महत्वपूर्ण  संकायों  में  स्नातकोत्तर  पाठयक्रम  आरम्भ
 किया  गया  और

 क्या  सरकार  का  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली  में

 इन  संकायों  में  स्नातकोत्तर  पादयक्रम  आरंभ  करने  का  निदेश  देने  का
 भी  प्रस्ताव

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  राम  :  से  भारतीय  प्रौद्योगिकी
 संस्थानों  स ेउपलब्ध  सूचना  को  अनुसार  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  से
 सिविल  इंजीनियरी  स्नातकों  के  उपयुक्त  नौकरियां  प्राप्त  करने  में  कोई
 कठिनाई  नहीं  होती  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  जो  कि  स्वायत्त
 संस्थान  है  और  जो  अपने  संबंधित  बोर्डों  द्वारा  अभिशासित  होते  हैं  तथा
 बोर्ड  के  अनुमोदन  पर  प्रासंगिकता  तथा  जनशक्ति  मांग  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विभिन्‍न  बिकयों  में  पाठ्यक्रम  आरंभ  करते

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  पहले  से  ही  सिविल  इंजीनियरी  के

 प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंस्नातकोत्तर  पाद्यक्रम  चल  रहे  हैं  जिनमें  पर्यावरणात्मक
 रिमोट  परिवहन  भू-तकनीकी  इंजीनियरी

 आदि  शामिल
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 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  उत्तर  पुस्तिकाओं  का

 पुनर्मूल्‍्यांकन

 2330.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1996  के

 आफ  इण्डियाਂ  में  एक्जामिनर  मेट्स  सेम  स्क्रिपट्स
 फॉर  रि-इबेल्यूएशनਂ  शीर्षक  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :

 और  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  समाचार  में  जो  आरोप

 लगाए  गए  उनसे  संबंधित  एक  वास्तविक  रिपोर्ट  विश्वविद्यालय  से

 मांगी  गई  है  और  तत्संबंधी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  इस  मामले  में  कोई

 अगली  कार्रवाई  संभव  हो

 कश्मीर  मुद्दा

 2331.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  की  पूर्व  प्रधानमंत्री  श्रीमत्ती  बेनजीर  भूट्‌टो
 ने  1996  में  अपने  लंदन  के  दौरे  के  दौरान  हाल  ही  में

 जम्मू-कश्मीर  में  हुये  चुनावों  को  शर्मनाक  बताया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्या  उन्होंने  भी  तीसरी  पार्टी  के  रूप  में  भारत  और

 पाकिस्तान  के  बीच  विवादास्पद  संकल्प  में  दखल  देने  के  लिए  ब्रिटेन

 सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  सरकार

 को  इस  आशय  की  खबरों  की  जानकारी  है  कि  1996  में

 अपनी  लन्‍्दन  यात्रा  के  दौरान  पाकिस्तान  की  पूर्व  प्रधानमंत्री  ने

 इन्टरनेशनल  इंस्टिटयूट  आफ  स्ट्रेटजिक  स्टडीज  में  अपने  अभिभाषण

 में  कश्मीर  मुद्दे  के  अन्तर्राष्ट्रीयकरण  की  मांग  उनकी  यह  टिप्पणी

 पाकिस्तान  के  मानक  और  अनघरत  प्रचार  तथा  जम्मू  एवं  कश्मीर  में

 चुनाव  प्रक्रिया  जिसका  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  ने  व्यापक  रूप  से  स्वागत

 किया  की  विश्वसनीयता  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगाने  क ेउनके  असफल

 प्रयासों  का  एक  हिस्सा  सभी  भारत-पाक  मसलों  को  शिमला

 समझौते  की  व्यवस्था  के  अनुसार  द्विपक्षीय  वार्ता  द्वारा  निपटाने  की

 अपनी  बचनबद्धता  पर  सरकार  दृढ़  है  इसमें  किसी  तीसरे  पक्ष  की  किसी

 भी  प्रकार  की  भूमिका  नहीं
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 एदन्था|

 भारतीय  जल  क्षेत्र  में  पाकिस्‍तान  का  अतिक्रमण

 2432.  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  सिंह  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  अरब  सागर  में  भारतीय  जल  क्षेत्र  का

 अतिक्रमण  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  इस  संबंध  में
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  2

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  और
 ससरकार  को  पाकिस्तान  के  प्रादेशिक  जल  क्षेत्र  निकटबर्ती  ई  ई
 जेड  और  अरब  सागर  में  महाद्वीपीय  समुद्री  रेतीले  किनारा  सय  करने
 के  बारे  में  रेखाਂ  के  निधरिण  संबंधी  पाकिस्तान  की  अधिसूचना
 से  सम्बद्ध  खबरों  को  जानकारी

 सरकार  ने  पाकिस्तान  को  इस  बात  से  अबगत  करा  दिया  है  कि

 हालांकि  पाकिस्तान  द्वारा  यथा  अधिसूचित  रेखाਂ  में  उपयुक्त
 संशोधन  करने  का  उन्हें  सुरक्षित  अधिकार  है  लेकिन  जहां  तक  उंसका
 भारत  के  सम्म्रभुत्ता  सम्पन्न  क्षेत्राधिकार  का  अतिक्रमण  करने  का  संबंध

 सरकार  को  उक्त  अधिसूचना  में  संदर्भित  समन्वय  बिन्दु  के

 2333.90  उत्तर  ....  6807.80  पूर्व  की  सुस्पध्ट  रूप  से  अस्वीकार  करती

 है  क्‍योंकि  यह  भारत  के  प्रादेशिक  जल  क्षेत्रों  का अतिक्रमण  करता  है
 जो  भारत  के  सम्प्रभुत्ता  सम्पन्न  क्षेत्राधिकार  में

 चाय  कलकत्ता

 2433.  श्री  कृष्ण  लाल  शर्मा  :  क्या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  पूर्वी  क्षेत्र  विशेषतः  चाय  का  उत्पादन  करने

 जाले  क्षेत्र  के  सभी  निर्यात  कांडला  पत्तन  से  किए  जाते

 क्‍या  कलकत्ता  पत्तन  के  चाय  भंडारागार  का  कम  उपयोग

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  2

 जल-भूतल  परिजहन  मंत्री  :

 जी

 से  जी  पहले  पृष्ठ  प्रदेश  से  प्राप्त  चाय  की  उनके

 गोदामों  में  नीलामी  की  जाती  कलकत्ता  में  नीलामी  करना  अब  बंद
 कर  दिया  गया  है  और  नीलामी  केन्द्र  गुघाहटी  स्थानांतरित  कर  दिया

 गया  अब  चाय  कम्टेनरों  में  निर्याल  की  जाती  है  जिन्हें  कन्टेनर  फ्रेट

 स्टेशनों।अंतर्देशीय  कन्टेनर  डिपुओं  में  जमा  कर  दिया  जाता  पसन

 न्यासों  द्वारा  मौजूदा  चाय  गोदामों  का  उपयोग  पत्तन  संबंधी  अन्य  कार्यों

 के  लिए  किया  जा  रहा
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 कोचजौन  में  टर्मिनल

 2434.  श्री  थामस  :  क्‍या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  राष्ट्रीय  उच्थपथ  के  निर्माण  में  घपला

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  फ्रेडरिक  जिन्हें  एक  कंटेनर  टर्मिनल

 स्थापित  करने  की  सम्मभावनाओं  का  अध्ययन  करने  हेतु  सलाहकार

 नियुक्त  किया  गया  ने  गुण-दोष  के  आधर  पर  तूतीकोरिन  की

 बजाय  कोयीन  को  अधिक  महत्थ  दिया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या

 क्या  कोचीन  पतन  के  पास  घेल्लारपडम  में  इंस  प्रयोजन

 हेतु  140  हेक्टेयर  भूमि  उपलब्ध  की  गई

 क्या  इस  टर्मिनल  की  स्थापना  लागत  तुतीकोरिन  की

 बजाय  कोचीन  में  कम  यदि  तो  प्रत्येक  और

 की  अनुमानित  लागत  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  इस  परियोजनां  के  लिए  और

 «  अधिक  धनराशि  जारी  करने  हेतु  अनुरोध  किया  और

 (७)  यदि  तो  स्वीकृत  परियोजना  की  स्थिति  कया  है  तथा

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  जारी  की  गई

 जल-भूतल  परियहन  मंत्री  :

 नीदरलैंड  सरकार  ने  एक  कंटेनर  द्रांशिपमेंट  कोचीन  बनाम

 तूतीकोरिन  के  लिए  स्थान  विषयक  लाभ  अध्ययन  करने  हेतु  एक

 परामर्शक  के  रूप  में  फ्रेडरिक  आर  हैरिस  की  नियुक्ति  की

 नीदरलैंड  दूतावास  को  प्रस्तुत  अपनी  मसौदा  रिपोर्ट  में  परामशंदाताओं

 ने  मुख्यतः  विकास  और  रख-रखाज  की  अपेक्षाकृत  कम  लागत  और

 बाजार  के  लिए  बेहतर  जमीनी  संपर्क  की  संभावना  के  आधार  पर

 तूतीकोरिन  की  तुलना  में  कोचीन  का  समर्थन  किया

 जी

 C1)  जी  परामर्शदाताओं  द्वारा  अनुमानित  लागत  इस  प्रकार

 है  :-

 कोचऔन

 विलिंग्हन  द्वीप  1706  करोड़

 बल्लारपदम  द्वीप  227  करोड़

 दृलकॉपिन
 भीतरी  बंदरगाह  249  करोड़

 बाहरी  बंदरगाह  3814  करोड़

 जी

 प्रश्न  नहीं

 2455.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  =

 क्या  सरकार  का  ध्यान  27  1996  के  हिन्दी

 दैनिक  में  उच्चपथ  के  निर्माण  में  भी  दस

 करोड़  का  घपलाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  भी  9  करोड़  रुपये  के  घपले  की

 बात  स्थीकार  की  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  भविष्य  में  इसकी  पुनराबृत्ति  को

 रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई
 |

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  बिहार  राज्य  सरकार  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  रही

 आयुर्वेदिक  डाक्टरों  के  पदोन्नति

 2436.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयुर्वेदिक  अस्पतालों  में  काम  करने  वाले  डाक्टरों

 के  पदोन्‍नति  के  अबसर  सामान्यतया  से  कम  होते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  पदोन्‍नति  के  क्‍या  नियम

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  रज्थ  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :

 से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना/क्ेन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  अस्पताल  में  आयुर्वेदिक  पद्धति  में  2200-4000  रुपये

 के  खेतनमान  में  चिकित्सा  अधिकारी  के  स्तर  की  शत

 प्रतिशत  भर्ती  संघ  लोक  सेबा  आयोग  के  माध्यम  से  सीधी  भर्ती  द्वारा

 की  जाती  अपने  ग्रेड  में  4  वर्ष  की  नियमित  सेजा  वाला  चिकित्सा

 अधिकारी  बरीयता-एवं  उपयुक्तता  के  आधार  पर  3000-4500

 रुपये  के  वेतनमान  में  जरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  के  पद

 पर  पदोन्नति  हेतु  पात्र  यह  पदोन्‍नति  रिक्ति  के  आधार  पर  की  जाती

 3700-5000  रुपये  के  बेतनमान  में  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी

 के  पद  पर  पदोन्नति  हेतु  ऐसे  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी

 वरीयता  एवं  उपयुक्ततां  के  आधार  पर  पात्र  जिन्होंने

 अपने  ग्रेड  में  5  वर्ष  की  नियमित  सेवा  की  है  जिसके  न  होने  पर  वरिष्ठ

 चिकित्सा  अधिकारी  और  चिकित्सा  अधिकारी
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 की  ग्रेड  में  9  बर्ष  की  सम्मिश्रित  सेवा  को  हो  जिसमें  से  2  वर्ष  की

 नियमित  सेवा  बरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  के  ग्रेड  में

 यदि  पदोन्नति  रिक्ति  कै  आधार  पर  की  जाती

 भर्ती  नियमों  के  अनुसार  सलाहकार  (आयुर्वेद)/चिकित्सा

 आयुर्वेद  अस्पताल  के  पदों  को  पदोन्नति  जिसके  न  होने  पर

 प्रतिनियुक्ति  पर  स्थानान्तरण  द्वारा  भरा  जाना  अपेक्षित  पदोन्‍नति  के

 लिए  अपने  ग्रेड  में  8  बर्ष  की  नियमित  सेवा  वाला  मुख्य  चिकित्सा

 अधिकारी  जिसके  न  होने  पर  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  (आयुन्नेद)/वरिष्ठ
 चिकित्सा  अधिकारी  के  ग्रेड  में  13  वर्ष  की  सम्मिश्रित

 नियमित  सेवा  जिसमें  से  4  वर्ष  की  नियमित  सेवा  मुख्य  चिकित्सा

 अधिकारी  के  ग्रेड  में  होना  वाला  मुख्य  चिकित्सा

 अधिकारी  विचार  किए  जने  हेतु  पात्र  लेकिन  पूय॑भर्तो
 नियमों  के  अधीन  सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  मौजूदा  उप

 सलाहकार  पर  भी  वरीयता  एवं  मेरिट  के  आधार  पर  पदोन्नति  हेतु
 विचार  किया  इसकी  तुलना  में  एलोपैथिक  पद्धति  के

 डाक्टरों  को  चिकित्सा  अधिकारी  के  ग्रेड  में  4  बर्ष  की  नियमित  सेवा

 करने  के  बाद  चिकित्सा  अधिकारी  के  स्तर  से  वरिष्ठ  चिकित्सा

 अधिकारी  के  पद  पर  तथा  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  के  ग्रेड  में  6  वर्ष

 की  नियमित  सेवा  करने  के  बाद  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  से  मुख्य
 चिकित्सा  अधिकारी  के  पद  पर  समयबद्ध  पदोन्नति  मिलती

 ये  पदोन्‍नतियां  समयबद्ध  होती  हैं  और  रिक्तियों  की  उपलब्धता

 से  संबद्ध  किए  बिना  होती  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  के  ग्रेड  से

 ऊपर  पदोन्नति  रिक्ति  आधारित  होती  है  और  इन्हें  चयन  विधि  द्वारा

 भरा  जाता

 20  वर्षों  के  लिए  पासपोर्ट

 2437.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 एक  ही  बार  में  बीस  बर्षों  के  लिये  पासपोर्ट  जारी  करने

 हेतु  नई  नीति  को  घोषणा  की

 यदि  तो  इस  नीति  की  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या  हैं  और

 उस  पर  लोगों  की  क्या  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई

 एक ही  बार  में  20  वर्षों  के  लिये  पासपोर्ट  जारी  करने  बाले

 देशों  के  नाम  क्या

 क्या  हाल  में  उन्होंने  पासपोर्ट  जारी  करने  के  पूर्व  पुलिस

 जांय  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  की  औपचारिकताओं  के  खिलाफ  अपने  खिचार

 व्यक्त  किये

 (S)  क्या  पासपोर्ट  क ेनवोकरण  के  समय  आचरण  की  जांच

 पिछली  नीति  के  अनुसार  दस  वर्ष  के  अंतराल  के  बदले  अब  बीस  वर्ष

 के  अंतराल  के  बाद  की  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिये  कि  आचरण  की  जांच  होने  के  बाद  हो  पासपोर्ट  जारी
 किये  क्या  कटम  उठाये  गये

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  और  जी

 9  1996  को  सरकार  ने  एक  20  वर्षीय  पासपोर्ट  जारी  करने

 की  एक  नई  नीति  को  घोषणा  को  है  जिसे  लोगों  का  अनुकूल  समर्थन

 प्राप्त  हुआ  हालांकि  10  वर्षीय  बैध  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  के  लिए
 जारी  जनता  के  हित  तथा  मांग  को  देखते  हुए  भी  इस  नीलि  में  संशोधन

 किया  गया  था  तथा  आबेदकों  को  ये  विकल्प  दिया  गया  कि  बे  या  तो

 300  के  वर्तमान  शुल्क  को  देकर  10  वर्षोय  बैथ  पासपोर्ट  के  लिए
 या  600  देकर  20  वर्षीय  लैध  पासपोर्ट  के लिए  आबेदन

 संशोधन  के  बाद  नई  नोति  को  मुख्य  विशेषताएं  इस  प्रकार  हैं  :-

 उन  नये  आवेदकों  के  लिए  जिनके  पास  पासपोर्ट  नहीं
 सामान्य  प्रक्रिया  जारी  रहेगी-शथा  10  वर्ष  या  20  जर्ष  जैसा

 भी  मामला  की  बैधता  क॑  लिए  पासपोर्ट  पुलिस
 साक्ष्यांकन  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  के  बाद  जारी  कर  दिया

 जाएगा  या  यदि  चार  सप्ताह  तक  कोई  साक्ष्यांकन  रिपोर्ट

 प्राप्त  नहीं  होती  है  तो  रिपोर्ट  का  इंतजार  किये  बिना  ही

 इस  आधार  पर  पासपोर्ट  जारी  कर  दिया  जाएगा  कि

 परवर्ती  सांक्ष्यकन  का  अनुमोदन  बाद  में  किया

 आबेदकों  के  संबंध  में  जिनके  पास  बैध  पासपोर्ट  है

 अथवा  जिनका  पासपोर्ट  एक  वर्ष  के  अंदर  समाप्त  होने

 याला  और  जो  उसे  पुनः  वैध  करवाना  चाह  रहे  उन्हें

 हा  10  वर्ष  या  20  वर्ष  जैसा  भी  मामला  के  लिए  बैध

 पासपोर्ट  उन्हें  पूर्व  पुलिस  साक्ष्यांकन.के  बिना  ही  जारी

 कर  दिया  जाएगा  परन्तु  बाद  में  उसका  सत्यापन  कराया

 उपर  के  तथा  उल्लिखित  मामलों  में  ।0  वर्ष
 या  20  बर्ष  की  नियम  समयाबंधि  को  समाप्ति  के  बाद

 पासपोर्ट  धारक  को  ।0  बर्ष  या  20  वर्ष  के  लिस  पासपोर्ट

 जारी  किया  जाएगा  जिसका  सत्यापन  बाद  में  किया

 ऐसे  मामलों  जिसमें  पात्तपो्ट  समाप्त  होने  की  तारीख

 के  एक  वर्ष  या  उसके  बाद  जमा  किये  गये  बीच  की

 इस  अवधि  को  क्षमा  करते  हुए  ।0  वर्ष  या  20  वर्ष  की

 बैधता  ब्ाले  पासपोर्ट  जारी  किये  जा  सकते  जिसका

 साक्ष्यांकन  बाद  में  किया

 अभी  भारत  एक  मात्र  ऐसा  देश  है  जो  एक  समय  में  20  ग
 वर्षीय  वैध  पासपोर्ट  जारी  कर  रहा

 जी  मैंने  यह  कहा  है  कि  जैसा  कि  उपरोक्त  भाग

 और  के  पैरा  )  तथा  में  उल्लिखित  पासपोर्ट  जारी

 करने/पुनः  जारी  करने  के  लिए  पूर्व  पुलिस  सांक्ष्यंकन  अब  एक  पूर्व
 शर्त  नहीं

 है
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 और  जब  पासपोर्ट  जारी/पुनः  जारी  किया  जाता
 त्येक  स्तर  पर  आवश्यक  साक्ष्यांकन  किया  जाता  है  और  इससे

 पर्याप्त  बचाव  होता  नई  नीति  के  जिनके  पास  पहले  से

 ही  बंध  पासपोर्ट  उनके  मामले  में  साक्ष्यांकन  पासपोर्ट  पुनः  जारी

 करने  के  बाद  किया  जाता  हे  जबकि  पहली  बार  आवेदन  करने  बालों

 के  मामले  में  पासपोर्ट  तभो  जारी  किया  जाता  है  जब  आबश्यक

 साक्ष्यांकन  के  लिए  उनका  व्यक्तिगत  ब्योरा  संबंधित  पुलिस  प्राधिकारियों

 क्रो  भेज  दिया  जाता  इसके  अतिरिक्त  एहतिहात  के  तोर

 पर  जहां  पासपोर्ट  जारी  करने  के  बाद  उसका  साक्ष्यांकन  किया  जाता

 है  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  ब्रात  का  ध्यान  रखा  जाता  कि

 ऐसे  सभी  मामलों  में  जहां  पासपोर्ट  जारी  करने/पुनः  जारी  करने  के

 पश्चात  पुलिस  प्राधिकारियों  से  प्रतिकूल/नकरात्मक  रिपोर्ट  प्राप्त

 होलो  भारतीय  पासपोर्ट  1967  के  प्राबधानों  के

 अन्तर्गत  पासपोर्ट  को  जब्त/रद्द  करने  हेतु  आवश्यक  कार्रवाई  की  जा

 सकती

 पाकिस्तान  का  मिसाइल  प्लांट

 2458.  श्री  प्रमोद  महाजन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  26  1996  के

 एक्सप्रैसਂ  में  सीक्रेटली  बिल्डिंग  मिसाइल  प्लांटਂ  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 तीन  बर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  पाकिस्तान  द्वारा

 चीन  और  अन्य  देशों  से  प्राप्त  मिसाइलों  की  संख्या  और  अन्य

 युद्ध  सामग्री  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  भारत  की  सुरक्षा  और  इसके  हितों  की  रक्षा

 के  लिए  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 विटेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  जी

 सरकार  ने  इस  आशय  की  खबरों  को  देखा  चीनी  सहायता  से  एक

 मिसाइल  संयंत्र  बनाने  के  पाकिस्तानी  प्रयास  को  सरकार  को  जानकारी

 सरकार  इसे  एक  गम्भीर  मामला  मानती  हमने  संबंधित  देशों  को

 पाकिस्तान  द्वारा  मिसाइलें  तथा  अन्य  हथियार  प्राप्त  करने  से

 संबंधित  अपनी  चिन्ता  से  अवगत  करा  दिया  ऐसी  खबरें  हैं  कि

 पाकिस्तान  द्वारा  प्राप्त  प्रक्षेपास्त्रों  की  संख्या  75  से  100  के  बीच

 संयुक्त  राष्ट्र  में  हथियार  से  संबद्ध  रजिस्टर  की  सूचना  के  अनुसार
 पाकिस्तान  द्वारा  1992-95  के  बीच  प्राप्त  किए  गए  कुछ  पारम्परिक

 हथियारों  की  श्रेणियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 पाकिस्तान  द्वारा  हथियारों  की  प्राप्ति  तथा  उससे  सुरक्षा
 पर्यावरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती

 सरकार  अपनी  सुरक्षा  की  हिफाजत  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम

 उठाने  के  लिए  बचनबद्ध
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 पाकिस्तान  द्वारा  आयातित  और  संयुक्‍त  राष्ट्र  के  पारम्परिक

 हथियारों  से  संबद्ध  रजिस्टर  में  घोषित  हथियार

 1...  केलेण्डर  वर्ष  1992

 चीन  से  97  युद्धक  टैंक

 2...  केलेण्डर  कर्ष  1993

 चीन  से  35  युद्धक  टैंक

 चीन  से  40  युद्धक  वायुयान

 यूनाइटिड  किंगडम  से  2  युद्ध  पोत

 3...  केलेण्डर  वर्ष  1994

 चोन  से  ४2  युद्धक  टैंक

 यूनाइटिड  किंगडम  से  2  हमलाबर  हेलीकाप्टर

 यूनाइटिड  किंगडम  से  चार  युद्ध  पोत

 नीटरलैंड  से  एक  युद्ध  पोल

 4...  केलेण्डर  वर्ष  1995

 चीन  से  5।  युद्धक  टैंक

 चीन  से  20  हथियारबन्द  लड़ाकू  वाहन

 यूनाइटिड  किंगडम  से  ।  लड़ाक्‌  हेलीकाप्टर

 अफगानिस्तान  की  स्थिति  के  कारण  भारत  की

 सुरक्षा  को  खतरा

 2439.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :

 श्री  गोपाल  कृष्ण  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1996  के

 एक्सप्रैसਂ  में  ऑन  रैम्पेज  होल्डस  मैनी  टैरर  फॉर

 इण्डियाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  मया

 क्या  अफगानिस्तान  में  सरकार  बदलने  से  भारत  की

 सुरक्षा  पर  कोई  जिपरीत  प्रभाव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है  और  देश  की  सुरक्षा

 को  बढ़े  खतरे  का  मुकाबला  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाये  गये  हैं/उठाये  जाने  का  बिचार

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  जी

 और  सरकार  अफगानिस्तान  में  हो  रही  घटनाओं  और

 ,  उनकी  हमारे  ऊपर  पड़ने  वाले  प्रभावों  पर  नजर  रखे  हुए  है  और  उसका

 मूल्यांकन  करा  रही  अन्तर्राष्ट्रीय  मीडिया  में  हाल  ही  में  ऐसी
 विश्वसनीय  खबरें  हैं  कि तालिबान  अंसार  को  आतंकवाद

 प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहा  यह  सूचना  मिली  है  कि  उनके
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 प्रशिक्षण  शिविरों  पाकिस्तानी  तथा  अन्य  युवाओं  को  कश्मीर  में

 आतंकवादी  गतिविधियों  के  लिए  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा

 सरकार  अपनी  सतक॑ता  बनाए  हुए  है  और  देश  को  सुरक्षा  क्रो

 हिफाजत  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठा  रही

 भारतीय  वायु  सेना  की  विश्वसनीयता

 2440.  श्री  तारीक  अनवर  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वायु  सेना  धीरे-धीरे  कमजोर

 होती  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबध  में  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  में  कम  परन्तु  प्रभावशालीਂ  बल  की  संकल्पना  ही
 भारतीय  वायुसेना  का  अन्तिम  उद्देश्य  है  क्योंकि  इससे  बेहतर  परिणाम

 हासिल  करने  के  लिए  उपलब्ध  बलों  की  तैनाती  में  मितव्ययता  बरतो

 जाती  इसे  अत्याधुनिक  प्रणालियों  वाली  मौजूदा  शस्त्र  प्रणालियों  का
 मध्य  जीवन  काल  में  दर्जा  आधुनिक  एबं  इलेक्ट्रॉनिक  युद्ध
 पद्धति  शस्त्रों  की  अधिप्राप्ति  कर  तथा  परिशुद्धता  निर्देशित  गोला-बारूद

 की  व्यवस्था  करके  भारतीय  वायुसेना  के  की  योजना

 के  संदर्भ  में  व्यावहारिक  रूप  में  परिणत  किया  गया

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रधानायार्य  के  पद

 हेतु  उम्मीदवारों  का चयन

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रधानाचार्य  के  पद  के  लिए

 आबेदन  करने  वाले  विभागीय  उम्मीदवारों  को  स्नातकोत्तर  अध्यापक  के

 बतौर  ।5  वर्ष  का  अध्यापन  कार्य  का  अनुभव  होना  चाहिये  या  उन्हें

 विभागीय  परीक्षा  उत्तीर्ण  करनी  होती

 यदि  तो  क्‍या  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  उम्मीदवारों  को

 उक्त  विभागीय  परीक्षा  उत्तीर्ण  करने  से  छूट  मिली  हुई

 यदि  तो  क्या  गत  वर्ष  अन्य  पिछड़े  बगरगों  के  कुछ
 उम्मीदवारों  का  प्रधानाचार्य  के  पद  हेतु  चयन  हुआ  यद्यपि  न  तो  उनकी

 सेवा  अवधि  ।5  वर्ष  थी  और  न  ही  उन्होंने  परीक्षा  उत्तीर्ण  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  क्या  है और  इसके  क्या

 कारण  और

 इस  मामले  में  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  |
 भर्ती  नियमों  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  के

 वे
 प्रधानायाय॑
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 और/अथवा  स्नातकोत्तर  जो  ऐसी  ।5  वर्ष  को  सेवा  पूरो  कर

 चुके  हों  तथा  वे  उप  -  प्रधानाचार्य  और/अथवा  स्नातकोत्तर  शिक्षक  जो

 10  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  चुकें  हों  और  जिन्होंने  विभागीय  परीक्षा  पास

 कर  ली  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रधानाचार्य  के  पद  के  लिए  पात्र

 से  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है जिसकी  जांच  को  जा

 रही

 दक्षिण  बिहार  में  सिंचाई  समस्याएं

 2442.  श्री  कर्मा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दक्षिण  बिहार  के  किसानों  की  सिंचाई
 समस्याओं  की  जानकारी

 क्या  केन्द्र  सरकार  यहां  सस्ती  तथ  उपयोगी  लिफ्ट  सिंचाई
 योजना  कार्यान्वित  करने  की  योजना  बना  रही

 यदि  तो  इसे  कब  तक  कार्यान्वत  करने  की  संभावना

 और

 इस  परियोजना  हेतु  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :

 सिंचाई  और  बाढ़  नियंत्रण  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण
 सभी  प्रकार  की  सिंचाई  परियोजनाओं/स्कीमों  के

 वित्तपोषण  और  कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्ज

 मुख्य  तौर  पर  राज्य  सरकार  का  होता  वृहद  और  मध्यम  स्कीमों  को

 केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  की  आवश्यकता  होती  किन्तु  लघु
 सिंचाई  स्कीमों  को  केन्द्र  सरकार  की  स्तरीकृति  की  भी  आवश्यकता  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 ग्रामीण  शिक्षक  समितियों  का  गठन

 24435.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोजी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  में  शिक्षक  समितियोंਂ  के  गठन  के  मुख्य
 उद्देश्य  क्या  और

 वर्ष  1996-97  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षा  के  प्रसार

 हेतु  क्या  अन्य  नये  कदम  उठाये  जाने  का  बिचार
 |

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  केन्द्र  सरकार  को

 राज्यों  में  ग्रामीण  शिक्षक  समितियों  के  गठन  के  संबंध  में  कोई  जानकारी
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 नहीं  संविधान  के  73  वें  संशोधन  के  तहत  प्राथमिक  शिक्षा

 उन  विषयों  में  स ेएक  विषय  जो  पंचायती  राज  निकायों  सुपुर्द
 किया  जा  सकता  ग्रामीण  स्तर  पर  शिक्षा  क॑  बिकेनद्रीकृत  आयोजना

 एवं  प्रबंध  को  सुकर  बनाने  के  लिए  ग्रामीण  शिक्षा  समिति  को  मुख्य
 उपकरण  के  रूप  में  परिकल्पना  को  गई

 सुरक्षा  परिषद  की  सदस्यता

 2444.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  की  अस्थायी  सदस्यता  हेतु
 समर्थन  जुटाने  के  लिए  हाल  ही  के  महीनों  में  त्रिदेशी  दौरे  करने  बाले

 उनके  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  संख्या  कितनी

 उनके  द्वारा  दौरा  किए  गए  देशों  और  उनसे  मिलने  वाले

 विशिष्ट  व्यक्तियों  का  ब्योरा  क्या  और

 इन  अधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टों  की  मुख्य
 विशेषताएं  क्‍या  हैं  2

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  संयुक्त

 राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  में  गैर-स्थायी  सोट  के  लिए  भारत  की  उम्मीदवारी
 क॑  बारे  में  समर्थन  का  प्रचार  करने  के  लिए  1996  से

 1996  तक  विदेश  मंत्री  की  ओर  से  137  देशों  को  यात्रा  पर

 राजदूत  भेजे  गए  संलग्न  बिशेषरूप  से

 अमरीका  और  कैरेबियाई  देशों  में  शिखर  स्तर  की  महत्वपूर्ण  बैठकों

 आयोजित  को  गई  थीं  और  हमने  भाग  लेने  बाले  सदस्य  देशों  के  बीच
 अपना  पक्ष  उच्चस्तरों  पर  पेश  किया

 विदेश  सेवा  तथा  सचिव  स्तर  के  2।  जाने  माने  सेवा  निवृत्त
 अधिकारियों  और  मंत्रालय  के  प्रभागाध्यक्षों  को  इन  यात्राओं  पर  भेजा

 गया  शिखर  सम्मेलन  के  लिए  एक  मंत्री  स्तरीय  प्रतिनिधि

 भेजा  गया  बिदेश  मंत्री  के  विशेष  राजदूत  के  रूप  में  भेजे  गए
 प्रतिनिधियों  ने  उन  देशों  के  बिदेश  मंत्रियों  के अलाबा  बरिष्ठ
 अधिकारियों  से  भी  मुलाकात  स्थिति  का  आंकलन  करने  में  इन

 राजदूतों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  उपयोगी  पाई  गई

 विवरण

 उन  देशों  की  जिनमें  विदेश  मंत्री  ह्वारा  विशेष
 राजदूत  भेजे  गए

 अफगानिस्तान

 अल्जीरिया

 एनदौरा

 अंगोला

 एनटीगुआ  और  बारबूडा

 अजेंटीना
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 बोलीबिया

 बोत्स्वाना

 ब्रुनी

 बल्गारिया

 बुरकीना  फासो

 बुरूंडी

 कम्बोडिया

 कैमरून

 केप  बड़ें

 मध्य  अफ्रीकी  गणराज्य

 चिली

 कोलम्बिया

 कोमोरोस

 चेक  गणराज्य

 डेनमार्क

 जीबुती

 डोमिनिका

 डोमिनिकन  गणराज्य
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 ग्रेनाडा

 ग्वाटेमाला

 गिनी

 मिनी  बिसाऊ

 गयाना

 होंडूरास

 18  1918  ल्थिखिलत  उत्तर

 माल्टा

 मार्शल  द्वीप  समूह

 मारीशस

 मेक्सिको

 पलाऊ

 पापुआ  न्यू  गिनी

 -  पोलैण्ड

 पुर्तगाल

 कतर

 रोमानिया

 रवांडा

 समोआ

 सान  मारिना

 सऊदी  अरब

 सेनेगल
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 स्वाजी  लैण्ड  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  .

 सीरिया  2446.  श्रीमती  भावनाबेन  देवराज  भाई  चिखलिया  :

 ताजिकिस्तान  श्री  शिवराज  सिंह  :

 तंजानिया  श्री  राठवा  :

 थाईलैण्ड  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ट्रिनीडाड  एण्ड  टोबागो  करेंगे
 कि  ः

 टयूनिशिया
 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  तथा  1996  तक

 हि  गुजरात  सरकार  द्वारा  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  विकास  तथा

 तुर्की  रख-रखाब  के  लिए  कोई  परियोजना  भेजी  गई

 तुकमेनिस्तान  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 उगाड़ा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है।किये  जाने  का

 उक्रेन  बिचार  है  तथा  इसके  लिए  कितनी  यदि  कोई  तो  प्रदान  की

 गई

 उजबेकिस्तान  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 बनातू
 से  गत  तीन  बच्चों  के  दौरान  गुजरात  राज्य  सरकार से  प्राप्त  186

 जेनेजूएला
 प्रस्तावों  में  स ेलगभग  9962.08  लाख  लागत  की  90  सड़क/पुल

 नजुएला  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  मुख्यतः  केन्द्रीध्र  क्षेत्र  क ेसड़क

 वियतनाम  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  वित्तीय  अभाव  के  कारण  शेष  कार्यों  को  स्वीकृति

 यमन  नहीं  दी  जा  राष्ट्रीय  राजामागों  क ेविकास  और  रख-रखाब/मरम्मत

 जैयरे
 के  लिए  आबंटित  निधियां  इस  प्रकार  हैं  :--

 जाम्बिया  वर्ष  का  विकास  रख-रखाव/मरम्मत

 जिम्माब्ने

 1994-95  7098  .00  1316.64

 1995-96  5458.00  1745.20  .20

 राष्ट्रीय  की  मरम्मत  1996-97  3605.51  1611.50

 2445.  श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर्‌  लखमीनिया  रेलबे

 स्टेशन  तथा  साहेबपुर  कमाल  रेलवे  स्टेशन  के  बीच  एक  हिस्से  के  धंस

 जाने  के  कारण  वहां  अक्सर  दुर्घटनाएं  होती  हैं  और  क्‍या  मंत्रालय  के

 महानिदेशक  ने  स्वयं  उस  स्थल  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  उक्त  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  उस  भाग  की

 मरम्मत  कब  तक  की  जाएगो  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 और  3)  पर  लखमीनिया  और  साहेबपुर  कमाल  रेलवे

 स्टेशनों  के  बीच  250  से  253  तक  सड़क  को  हुए  नुकसान  की

 विशेष  मरम्मत  क॑  लिए  19.66  लाख  के  एक  प्राक्कलन  को

 अनुमोदन  दे  दिया  गया  अनुमोदित  कार्य  को  चालू  बर्ष  के

 दौरान  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पूरा  करने  की  योजना  इसी

 उपलब्ध  संसाधनों  के  अंतर्गत  सड़क  को  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा

 जा  रहा
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 कैंसर  के  रोगी

 2447.  कृपासिन्थु  भोई  :

 श्री  डेनिस  :

 श्री  सिंह  देव  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कैंसर  के  रोगियों  के  उपचार  को
 व्यापक  बनाने  का

 यदि  तो  शोष  आठयीं  पंचवर्षीय  योजना  एबं  नौबीं

 .  पंचवर्षीय  योजना  में  विशेषकर  कैंसर  के  रोगियों  के  उपचार  के  लिए
 कितने  अस्पताल  खोले

 क्‍या  ऐसे  अस्पतालों  को  देश  के  ऐसे  बिभिन्न  क्षोत्रों  में

 खोलने  का  प्रस्ताव  है  यहां  जहां  ऐसे  अस्पताल  नहीं
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  लाए  गए  प्रस्ताव

 का  ब्यौरा  क्‍या

 कैंसर  के  उपचार  के  लिए  निजी  संस्थानों  को  क्‍या

 प्रोत्साहन  दिया  गया  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  राष्ट्रीय  कैंसर  नियंत्रण

 कार्यक्रम  के  अधीन  कैंसर  के  रोगियों  के  लिए  स्वास्थ्य  शुरू  में

 पला  पीड़ा  रहित  तथा  उपचार  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  हेतु
 पहले  ही  अनेक  योजनाएं  शल्य  चिकित्सीय  उपचार  और

 कमाथिरेपी  को  सुविधाएं  देश  के  लगभग  सभी  घड़े  अस्पतालों  में

 उपलब्ध  सरकार  के  पास  आठवीं/नबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 बिशेष  रूप  से  कैंसर  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  अस्पताल  स्थापित

 करने  की  कोई  योजनाएं  नहीं  लेकिन  मौजुदा  सुविधाओं  का  विस्तार

 करने  हेतु  विभिन्‍न  संस्थाओं  को  धन  प्रदान  किया  जाता

 और  प्राइजेट  संस्थाओं  को  कोबाल्ट  थिरथा  युरनिर्टे
 खोलने  तथा  स्वास्थ्य  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  और  कैंसर  के  रोगियों  का

 पता  लगाने  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 किशोरावस्था  में  गर्भधारण  करने  और  मां
 बनने  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि

 2448.  श्री  पिनाकी  मिश्र  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किशोरावस्था  में  गर्भधारण  करने  और  मां  बनने  की

 प्रतिशतता  में  वृद्धि  हुई  ;

 यदि  तो  1991-92  से  1995-96  के  दौरान  किशोरावस्था

 में  गर्भधारण  करने  और  मा  बनने  की  राज्यवार  कुल  संख्या  कितनी  है

 तथा  यह  कुल  व्यय  कितना  प्रतिशत

 क्‍या  जनंसख्या  वृद्धि  रोकने  के  लिए  लड़कियों  की  विवाह

 योग्य  आयु  बढ़ाना  सर्वाधिक  प्रभावी  उपाय  समझा  गया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और

 उठाये  जा  रहे

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :

 प्रश्न  नहीं

 बाल  विवाह  निरोधक  1978  में  बिबाह  की  कानूनी
 उम्र  की  लड़कियों  के  लिये  ।5  से  बढ़ाकर  ।8  वर्ष  और  लड़कों  के  लिए

 18  से  बढ़ाकर  2।  वर्ष  कर  दिया  गया  जनगणना  आंकड़े  दशत  हैं

 कि  लड़कियों  के  लिए  विवाह  के  समय  औसत  आयु  पहले  ही  ।8  से

 18.33  हो  गई  है  8।)।  और  बिवाह  देरी  से  '

 करने  पर  सहमति  बनाने  के  लिए  ग्रामीण  स्‍तर  पर  इलेक्ट्रॉनिक

 नुक्कड़  गीत  और  नाटक  तथा  राय  बनाने  संबंधी  शिविरों  के

 माध्यम  से  जागरूकता  कार्यक्रमों  को  कार्यान्थित  किया  जा  रहा
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 हिमाचल  प्रदेश  में  बर्फ  और  हिम  स्खलन

 अध्ययन  कार्यालय

 2449.  श्री  सत  महाजन  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  कुल्लू  जिले  क॑  मनाली  स्थान  पर

 हिम  और  हिम  स्खलन  अध्ययन  स्थापना  कार्यालय  पिछले

 कई  वर्षों  से  प्रभावी  ढंग  से  काम  कर  रहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  को  अपने  सभी  कार्यालय

 चरणबद्ध  रूप  से  मनाली  से  चंड़ीगढ़  स्थानान्तरित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्‍या  इस  कार्यालय  के  लिए  आवश्यक  बर्फ

 मनाली  में  प्राकृतिक  रूप  से  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  हिमाचल

 प्रदेश  की  जलवायु  द्वारा  कार्य  के  लिए  अत्यधिक  उपयुक्‍त
 और

 यदि  तो  इस  प्रतिष्ठान  के  उप-कार्यालयों  को  मनाली

 से  चंडीगढ़  स्थानांतरित  करने  के  क्या  कारण  हैं  7

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 मनाली  स्थित  हिम  एवं  हिम  स्खलन  अध्ययन  स्थापना  का  कार्यालय

 4  1995  तक  उस  समय  तक  कारगर  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  था

 जब  भारी  बाढ़  के  कारण  उसके  भजन  और  आधारभूत  संरचनाओं  को

 भारी  क्षति

 और  हिम  एवं  हिम  स्खलन  से  संबंधित  आंकड़े

 एकत्रित  करने  के  लिए  प्रयुक्त  की  जाने  वाली  हिम  एवं  हिम  स्खलन

 अध्ययन  स्थापना  की  और  शीत  प्रयोगशाला  का  स्थान

 नहीं  बदला  गया  है  और  बे  अपने  मौजूदा  स्थानों  से  कार्य  करती

 मनाली  स्थित  जो  कार्यालय  के  आंकड़ों  और  हिम  स्खलन

 के  पूर्वानुमान  के  विश्लेषण  के  लिए  प्रशासनिक  और  तकनीकी

 सहायता  प्रदान  करता  वह  सुरक्षित  और  व्ययहार्य  वैकल्पिक  स्थल

 के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  लिए  जाने  तक  रक्षा  अनुसंधान  एवं  विकास

 संगठन  की  अनुषंगी  प्रयोगशाला  के  परिसर  में  रामगढ़,पंचकूला  में

 अस्थाई  रूप  से  स्थ/नांतरित  किया  गया

 हिम  एवं  हिम  स्खलन  अध्ययन  स्थापना  के  कार्यकलापों

 को  जारी  रखने  को  दृष्टि  से  उसका  मनाली  स्थित  कार्यालय

 पंचकुला  स्थित  एक  अनुषंगी  प्रयोगशाला  के  परिसर  में  अस्थाई  रूप

 स्थानांतरित  किया  जाना  पड़ा  था  क्योंकि  भारी  बाढ़  के  कारण  हिम  एवं

 हिम  स्खलन  अध्ययन  स्थापना  के  भषनों  और  अन्य  अवसंरचनाओं  को

 भारी  क्षति  हो  जाने  की  वजह  से  और  व्यास  नदी  के  मार्ग  में  परिवर्तन

 हो  जाने  की  वजह  से  हिम  एवं  हिम  स्खलन  अध्ययन  स्थापना  का

 मनाली  स्थल  बाढ़  प्रवण  क्षेत्र  हो जाने  के कारण  मनाली  से  कार्य  करना

 संभव  नहीं
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 इजहीमाला  नौसेना  अकादमी

 2450.  श्री  गोविन्दन  :  क्‍या  रक्षा  मंगी  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  में  इजहीमाला  नौसेना

 अकादमी  के  निर्माण  काय॑  में  शीघ्रता  लाने  राष्ट्रीय  हित  तथा  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  के  लिहाज  से  इस  कार्य  को  1997-98  में  पुरा  करने  के  लिए
 तत्काल  कुछ  कदम  उठाने  का  और

 य॑द  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  मार्च  1995  मे  दी  गई  सरकारी  मंजूरी  के  अनुसार  नौसेना

 अकादमी  परियोजना  आठ  बर्षों  (1995-2002)  को  अवधि  में

 कार्यान्वित  किए  जाने  की  योजना  इस  अकादमी  को  200।  में  कैडेटों

 के  प्रथम  बैच  को  प्रवेश  देकर  शुरू  किए  जाने  का  कार्यक्रम

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड

 2451.  श्री  अजमीरा  चन्दूलाल  :

 श्री  सिदृदयूया  कोटा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  विशाखापत्तनम  के

 लिए  पूंजी  पुनः  विन्यास  एवं  इसे  पुनः  चालू  करने  के  संबंध  में  आंध्र

 प्रदेश  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  प्रयोजनार्थ

 कितनी  सहायता  की  मांग  की  गई  तथा  कितनी  राशि  जारी  किए  जाने
 का  प्रस्ताव  और

 इंडियन  शिप  बिल्डिंग  यार्डस  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए
 प्रत्यक्ष  सहायता  देने  के  संबंध  में  क्‍या  नीति

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 और  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  के  पूंजीगत  पुनर्गठन
 और  सब्सिडी  स्कीम  को  पुनः  लागू  किए  जाने  से  संबंधित  प्रस्तावों  पर

 सरकार  ने  पहले  ही  कार्रवाई  शुरू"कर  दी

 की  सदस्यता

 2452.  श्री  शरत  पटनायक  :

 श्री  ताराक  अनवर  :

 श्री  उत्तम  सिंह  पवार  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐपेक  की  सदस्यता  प्राप्त  करने  के  लिए  कब  तक  क्या

 कदम  उठाए  गए
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 क्या  भारत  ने  ऐपेक  में  सटस्य  के  रूप  में  प्रवेश  की  मांग
 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कुछ  शक्तिशाली  देशों  ने  भारत  के  अनुरोध  का

 विरोध  किया

 (S)  यदि  तो  इसक  कया  कारण  हैं  और  भारत  के  अनुरोध
 करने  वाले  देश  कौन  कौन  और

 ऐपेक  आर्थिक  उदारीकरण  संबंधी  मानदण्डों  पर  पूरा
 उतरने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताज

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  जी

 भारत  ने  ऐपेक  के  सदस्यों  को  औपचारिक  रूप  से  यह  बला  दिया  था
 कि  वह  ऐपेक  का  सदस्य  बनना  चाहता  है  और  उसके  क्रियाकलापों  में
 भाग  लेना  चाहता  ऐपेक  सदस्यों  के  अर्थतंत्रों  के  साथ  प्रत्यक्ष  रूप
 से  तथा  उन  देशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों  के  दोनों  ही  तरीकों
 से  इस  मामले  को  ठोस  आधार  पर  उठाया  गया  भारत  की  सदस्यता
 का  मसला  उच्च्स्तरीय  द्विपक्षीय  स्तर  की  बातचीतों  के  दौरान
 अलग-अलग  ऐपेक  सदस्य  अर्थतंत्रों  क ेसाथ  भी  उठाया  जाता  रहा
 उदाहरण  के  लिए  जुलाई  1996  में  जकार्ता  में  हुए  आसियानोत्तर
 मंत्रिस्तरीय  सम्मेलन  के  दौरान  घिदेश  मंत्रियों  के  स्तर  पर  इस  विषय  को
 उठाया  गया  मंत्रिस्तरीय  अन्य  बैठकों  में  भी  इस  विषय  पर  द्विपक्षीय
 विचार-विमर्श  होता  रहा

 और  हमें  इस  प्रकार  के  किसी  विरोध  की  जानकारी
 नहीं  वास्तव  ऐपेक  ने  1993  में  ऐपेक  में  तीन  वर्ष  तक

 नए  सदस्यों  के  प्रवेश  पर  रोक  लगाने  का  निर्णय  लिया  हाल  ही
 में  1996  के  दौरान  हुए  ऐपेक  शिखर  सम्मेलन  में  कोई  नया

 सदस्य  नहीं  बनाया  गया  लेकिन  1997  मे  बेनकूबर  में  होने  बाले
 आगामी  ऐपेक  शिखर  सम्मेलन  में  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  लिए  नए
 सदस्य  बनाए  जाने  के  मानदण्ड  तैयार  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 भारत  अपनी  भौगोलिक  व्यापार  और  पूंजीनिवेश
 क्रियाकलापों  और  संभाव्यता  की  भारत  की  अर्थव्यवस्था  के

 और  एशिया-प्रशान्‍्त  आर्थिक  सहयोग  में  अपेक्षाकृत  अधिक

 योगदान  करने  की  क्षमता  तथा  उदारीकरण  के  पर  ऐपेक  की

 सदस्यता  में  अपनी  दिलचस्पी  को  बराबर  दोहराता

 अनुपयोगी  नदियों  को  उपयोगी  बनाने  संबंधी  योजना

 2455.  प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।0  1996  के

 एक्सप्रैसਂ  में  ऑफर्स  टेक  टू  रिवाइल  डेड  रिजर्सਂ  शीर्षक  से
 प्रकाशित  समाचार  की  ओरः  गया
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  देश  में  प्रदूषण  के  कारण

 अनुपयोगी  हो  गई  नदियों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  ऐसी  नदियों  का  ब्यौरा

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  नदियों  के  बहाव  में  लेजी  लाने

 और  उनमें  जमा  मिट्टी/गाद  निकालने  हेतु  उनमें  पानी  की  मात्रा  में  वृद्धि
 करने  कौ  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्‍या  उनमें  से  गाद

 निकाले  जाने  से  प्रदूषण  का  प्रभाव  कम  हो  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 है  2

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  तथापि

 सरकार  का  इस  संबंध  में  जापान  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हआ

 से  प्रश्न  नहीं

 मंगलौर  फ्तन

 2454.  श्री  वाडियार  :  कया  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  नई  मंगलौर  पत्तन  के  पृष्ठभाग  का

 विकास  करने  का  विचार

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 गए

 इसके  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  पृष्ठ  प्रदेश  के  विकास  के  लिए  नब  मंगलूर  पत्तन  न्यास

 जिम्मेदार  नहीं

 भारतीय  वायुसेना  द्वारा  पुराने  विमानों  के  स्थान

 पर  नये  विमान  शामिल  करना

 2455.  श्री  यादव  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  भारतीय  बायु  सेना  पुराने  पड़  गए  हण्टर  तथा

 प्रशिक्षक  यानों  के  बदले  में  आधुनिक  जेग  प्रशिक्षण  यान  लेने

 के  संबंध  में  प्रयास  कर  रही
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 क्‍या  सरकार  ने  या  खरीदने  की  अपनी

 सारी  योजना  का  परित्याग  कर  दिया  है  तथा  एक  नये  प्रशिक्षक  के  रूप

 में  रूसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  सरकार  द्वारा  इस

 प्रस्ताल  संबंधी  नया  समझोता  कब  तक  किया

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  सरकार  को  युद्धक  पायलटों  के  चरण  तोन  के  प्रशिक्षण  के

 लिए  उन्नत  जेट  प्रशिक्षक  बायुयानों  की आवश्यकता  की

 जानकारी  तदनुसार  उन्नत  जेट  प्रशिक्षक  बायुयानों  फी  अधिप्राप्ति

 के  लिए  सरकार  ने  पहले  ही  मंजूरी  दे  दी  चुने  गए  विक्रेताओं  अर्थात्‌
 हॉक  तथा  अल्फा  जैट  के  विनिर्माताओं  के  साथ  वाणिज्यिक  मूल्य

 वार्ताएं  शुरू  हो  गई  सरकार  रूसी  उन्नत  जेट  प्रशिक्षक  वायुयानों  के

 बिकास  की  मॉनीटरिंग  भी  कर  रही

 इंजीनियरिंग  कालेज

 2456.  श्री  नामदेव  टिवाथे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1996-97  के  दौरान  अखिल  भारतीय  तकनीकी

 शिक्षा  परिषद  महाराष्ट्र  द्वारा  कई  नए  इंजीनियरिंग  डिप्लोमा/डिग्री

 कालेजों  का  मान्यता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  नए  इंजीनियरिंग  कालेजों  के  आवेदनों  को

 अस्वीकृत  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या

 कारण  हैं  2

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  अखिल  भारतीय  तकनीकी

 शिक्षा  परिषद  द्वारा  वर्ष  1996-97  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में

 9  इंजीनियरी  कालेजों  और  4  पालिटेक्निकों  का  अनुमोदन  किया  गया

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  पहले  सेन्ही  विद्यमान  ज्यादा  क्षमता  की  वजह

 से  राज्य  सरकार  ने  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  से  उन

 जिलों  को  छोड़कर  जहां  इससमय  कोई  कालेज  नहीं  नए  इंजीनियरी

 कालेजों  के  लिए  अनुमोदन  न  देने  की  सलाह  दी  परिषद्‌  के  अपेक्षित

 मानकों  और  मानदण्डों  के  संबंध  में  कमियों  की  बजह  से  भी  प्रस्तावों

 को  अस्थीकृत  किया  गया
 |
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 जविषरण  महाराष्ट्र

 अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वारा  1996-97  के

 .  वर्ष  1996-97  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  अखिल

 भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  इंजीनियरी

 कालेओं  को  सूची

 संस्थान/संजद्ध  पाठ्यक्रम
 एजेंसी  का  नाम

 1.  रसायनिक  प्रौद्योगिकी  जिभाग  रबाद्य  प्रौद्योगिकी  तेल  और
 अभरायती  रंग  पैट्रोर्सायनिक

 अमराजती  प्रौद्योगिक  परलप  एवं  कागज

 महाराष्ट्‌  -444602  प्रौद्योगिकी
 अमराजली  विश्वविद्यात्तय

 रसायनिक  प्रौद्योगिकी  विभाग
 नार्थ  महाराष्ट्र  विश्वविद्यालय

 नार्थ  महाराष्ट्र  विश्वविद्यालय

 रा  इन्स्टूूमेंटेशन  इंजीनियरी  खिभाग

 अमराबती
 अमराजली
 अमरावती  विश्वविद्यालय

 राजकीय  इंजीनियरी  कात्नेज
 जलगांव  जिला  पेठ

 425002
 नार्थ  महाराष्ट्र  विश्वजिद्यात्तय

 राजकीय  इंजीनियरी  कालेज

 महाराष्ट्र
 नागपुर  विश्वविद्यालय

 प्रौद्योगिकी

 महिला

 महिला

 «  »  मनोटोब्म  फिनोलेक्स  प्रबंध

 और  प्रौद्योगिकी

 रत्नागिरी

 सिंहद  तकनीकी  शिक्षा
 सोसायटीज  इंजीनियरी  पुणे
 पुणे  विश्वविद्यालय

 विश्जेश्वरैया  इंजीनियरी
 जिल्ता-नासिक  महाराष्ट्र

 —

 खाद्य  लेल्ल  फौट्स
 और  वैक्सिस
 पेंट  प्लास्टिक
 प्रौद्योगिकी

 इन्स्टूमेंटेशन  इंजीनियरी

 हतैक्ट्रानिकी  और  संचार

 इन्स्टूमेंटेशन
 यांज़िकी  इंजीसियरी

 विद्युतीय

 इन्स्टरूमेंशन  यांत्रिकी

 इंजीनियरी

 कम्प्यूटर  विज्ञान  एवं
 प्रौद्योगिकी  इलैक्ट्रानिकी  और
 संचार  इन्स्टूमेंटेशन
 प्रौद्योगिकी

 इलेक्ट्रीकल्त
 इलेक्ट्रोनिक्स
 मेकेनीकरत  इंगीनियरी

 फेमीकल  कम्प्यूटर
 इलेक्ट्रानिक्स

 तथा  टेलीकाम
 मेकेनीकल  इंजीनियरी

 केमीकत्त

 इल्लेक्ट्रीकल
 मेकेनीकल्ल  इंजीनियरी

 दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  अनुमोदित  पालिटेक्निकों  की  सूची

 संस्था  का  नाम  पाठ्यक्रम

 1.  जआद्य  महिला  पाल्टिटेक्निक  ड्ेस  डिजाइनिंग  तथा

 हीराबाई  अरीदास  खिद्या  मेन्यूफैक्चरिंग  इन्टीरियर
 आरूत  डिजाइन  तथा  डेकोरेशन
 नासिक  -422003

 2.  श्री  हनुमान  व्यखान  कम्प्यूटर  मेनटेनेंस  इंजीनियरी
 मंडल

 क्रम्प्यूटर  साफ्टवेयर  टेक्नीकी

 3.  नवल  प्रौद्योगिकी

 4,  पस्ता
 फम्प्यूटर  ट्रेवरल
 तथा  दूर्स  इलेक्ट्रानिक्स  तथा

 005  टेलीकाम  इंजीनियरी

 4...  इलेक्ट्रानिक्स  डिजाइन  लथा  इल्लेक्ट्रानिक्स  प्रोडक्शन  लथा
 प्रौद्योगिकी  केन्द्र  मेनटेनेन्स

 खास  थिश्वशिद्यालय

 ”
 सैकिया  समिति

 2457.  श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :

 श्री  नीतीश  कुमार  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  ने  विद्यमान  शिक्षा  नीति  में  सुधार  लाने  के

 लिए  श्री  सैकिया  की  अध्यक्षता  में  हाल  ही  में  एक  समिति

 का  गठन  किया

 वि  तो  समिति  के  दूसरे  सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  और

 शिक्षा  के  क्षेत्र  मे ंउनकी  विशेषज्ञता  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इस  समिति  को  अपना  कार्य  पूरा  करने  के

 लिए  क्या  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  और

 समिति  द्वारा  मांगी  गई  उन  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 जिन्हें  सरकार  द्वारा  अब  तक  मुहैया  नहीं  कराया  गया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  राम  :  सरकार  ने  निःशुल्क  और

 अनिवार्य  प्रारंभिक  शिक्षा  क ेअधिकार  को  मौलिक  अधिकार  बनाने  के

 प्रस्ताव  पर  विधायी  और  शैक्षिक  टृष्टि  से  विचार

 करने  के  लिए  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  श्री  मुही  राम
 सैकिया  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की

 ह
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 से  इस  गठित  समिति  के  सदस्यों  के नाम  और  पदनाम

 संलग्न  बिवरण  में  दिए  गए  इस  समिति  की  अवधि  15.1.1997  तक

 (=)  इस  समिति  के  सदस्य  भारत  सरकार  के  नियमों  के

 अनुसार  याक्र-भत्ते  और  दैनिक  भत्ते  के  हकदार

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 सं  एफ
 भारत  सरकार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 नई  दिनांक  29  1996

 आदेश

 संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के  न्यूनतम  साझा  कार्यक्रम  इस  शताब्दी
 के  अंत  तक  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वसुलभ  बनाने  के  लिए  14  बर्ष

 तक  की  आयु  के  बच्चों  को  निःशुल्क  और  अनिवार्य  शिक्षा  उपलब्ध

 कराने  संबंधी  मौलिक  अधिकार  का  संकल्प  किया  गया  यह  प्रस्ताव

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  समूचे  देश  को  आवश्यक  सम्बल

 प्रदान  करेगा  तथा  इस  प्रयोजनार्थ  अपेक्षित  संसाधनों  को  जुटाने  में

 सहायक  सिद्ध  10  1996  को  आयोजित  राज्य  शिक्षा
 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इस  प्रस्ताक्ष  के  गुण-दोषों  पर  विचार  किया

 प्रस्तावित  संवैधानिक  संशोधन  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सम्मेलन  में  यह  महसूस  किया  गया  कि  इस  प्रस्ताव  से  संबंधी

 प्रशामनिक  और  शैक्षिक  कठिनाइयों  पर  गहन  विचार  करने  के

 लिए  राजनैतिक  स्तर  पर  व्यापक  जिचार-बिमर्श  करना  आवश्यक

 इस  प्रस्ताव  में  आने  बाली  विभिन्‍न  कठिनाइयों
 प्रशासनिक  और  की  जांच  करने  के  लिए  मंत्रियों  की

 एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  इस  समिति  का  गठन

 इस  प्रकार  होगा  :-

 ।.  श्री  मुही  राम  मानव  संसाधन  विकास  राज्य

 भारत  सरकार

 अध्यक्ष  ॥॒
 2.  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  शिक्षा  बिहार

 3.  श्री  कान्ति  प्रभारी  स्कूल  पश्चिम

 बंगाल

 4.  माननीय  शिक्षा  तमिलनाडु

 5.  श्री  शिक्षा  केरल

 6.  श्री  गोबिन्दा  प्राथमिक  और  माध्यमिक

 शिक्षा  कर्नाटक

 7.  श्री  सुधीर  स्कूल  शिक्षा  महाराष्ट्र

 8.  श्री  मुकेश  स्कूल  शिक्षा  मध्य  प्रदेश
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 9.  श्री  राम  विलास  शिक्षा  हरियाणा

 .  श्री-गुलाब  चन्द  शिक्षा  राजस्थान

 11.  श्री  जय  देश  स्कूल  और  जन  शिक्षा  मंत्री

 12.  श्री  इराबत  शिक्षा  मणिपुर

 13.  श्री  दुर्गाप्रसाद  प्राथमिक  और  माध्यमिक  शिक्षा
 आंध्र  प्रदेश

 14.  श्रीमती  चित्रा  योजना  आधोग

 15.  श्री  मोहन  दास  जम्मू  और  कश्मीर

 16.  श्री  अभिमन्यु  संयुक्त  सचिज

 संसाधन  विकास  सदस्य-सचिव

 विशेष  आमंत्रित  व्यक्ति

 विशेष  विधि  सचिव  या  उनका  नामित  जिसका  स्तर

 संयुक्त  सचिव  से  कम  न

 18.  वैद्यनाथ  अपर  सचिव

 19.  श्री  संयुक्त  सचिव

 20.  श्री  वित्तीय  मानव  संसाधन

 बिकास  मंत्रालय

 2...  इस  समिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  :-

 i  निःशुल्क  और  अनिवार्य  शिक्षा  क ेअधिकार  को  मौलिक

 अधिकार  बनाने  के  लिए  संजिधान  में  संशोधन  करने  के

 प्रस्ताव  संबंधी  प्रशानिक  और  गित्तीय

 दिक्कतों  की  जांच  करना  और  उन  पर  विचार

 ४.  इस  मौलिक  अधिकार  को  लागू  करने  के  लिए  उपयुक्त
 संवैधानिक  तरीके

 |.  जो  प्रदान  न  की  गई  हों  तथापि  जिन्हें  प्रदान

 करना  न्यायसंगत  को  दर्शाने  वाले  दिशा-निर्देशों  का

 सुझाव

 3...  समिति  के  अध्यक्ष  को  समिति  के  कार्यों  में  सहयोग  प्रदान  करने

 के  लिए  सदस्यों  को  सहयोजित  करने  तथा  उप-समितियों  के

 गठन  के  अधिकार  प्राप्त

 4...  आशा  है  कि  समिति  बैठक  की  अपनी  रिपोर्ट  पहली  तारीख  से

 दो  माह  की  अवधि  के  भीतर  ही  प्रस्तुत  कर

 5.  प्रारंभिक  शिक्षा  ब्यूरो  समिति  के  कार्य  के लिए  आवश्यक

 कार्यालयीन  सहायता  प्रदान

 6.  गैर-सरकारी  सहयोजित  सदस्य  अथवा  उप-समिति

 सदस्य  भारत  सरकार  के  नियमों  के  अनुसार  यात्रा  और  दैनिक

 भत्ता  प्राप्त  करने  के  हकदार

 उपससिय

 दूरभाष  :  3387781
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 प्रतिलिपि  सूचना  और  कार्रवाई  हेतु  प्रेषित  :

 1.  समिति  के

 2...  सभोी  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  के  शिक्षा

 3...  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  के  शिक्षा

 4...  शिक्षा  सचिव  के  वैयक्तिक

 5...  शिक्षा  भारत

 पाकिस्तान  द्वारा  युनाइटेड  किंगडम  से

 प्रौद्योगिकी  की  चोरी

 2458.  श्री  संतोष  मोहन  देज  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपफ  करेंगे  कि  :
 |

 बी

 6)  क्‍या  पाकिस्तान  अपने  परमाणु  कार्यक्रम  के  लिए

 किंगडम  प्रोद्योगिकी  चोरी  करने  की  योजना  बना  रहा

 क्या  यह  मामला  प्रेस  में  आया

 यदि  तो  क्या  इस  रिपोर्ट  की  युनाइटेड  किंगडम  द्वारा

 पुष्टि  की  गई  *

 क्या  इससे  भारत  में  गंभीर  खतरा  उल्पनन  हो  गया  और

 (B)  यदि  तो  खतरों  से  निपटने  के  लिए  भारत  सरकार  ने

 क्या  किए

 जिदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  सरकार
 को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  एक  पाकिस्तानी  अधिकारी  को  1996
 के  आरंभ  में  पाकिस्तान  के  गुप्त  नाभिकीय  हथियार  कार्यक्रम  के  लिए
 संवेदनशील  उपकरण  प्राप्त  करने  के  प्रयास  में  लंदन  से  निर्वांसित  किया

 गया  पाकिस्तान  के  इस  कार्यक्रम  के  अभिप्राय  का  समय-समय

 पर  आंकलन  और  मूल्यांकन  किया  जाता  भारत  सरकार  अपनी

 सुरक्षा  को  पेश  आने  बारे  खतरों  को  देखते  हुए  अपनी  सुरक्षा  और

 राष्ट्रीय  हितों  को  रक्षा  क ेलिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए

 कृत  संकल्प

 उत्तर  प्रदेश  के  हौम्योपैथिक  कालेज  में  रिक्त  पद

 2459.  श्री  जगत  वीर  सिंह  ड्रोण  :  क्या  स्वास्थ्य  और  पद्चिगर
 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश

 में  सभी  राज्य  होम्योपैथिक  चिकित्सा  महाविद्यालयों  को  अंशकालिक

 अध्यापकों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  और  उनकी  स्थिति  सरकार  द्वारा

 प्रशासनिक  नियंत्रण  अपने  हाथ  में  लेने  कं  बाद  दयनीय  हो  गयी  है  तथा

 पूर्णकालिक  अध्यापको*की  बड़ी  तादाद  में  रिक्तियां  होने  के  बावजूद
 अंशकालिक  अध्यापकों  को  नियमित  नहीं  किया  जा  रहा  और
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 स्थिति  में  सुधार  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 जा  हहे

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  देश  में  होम्योपैथिक  शिक्षा

 को  केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद  जो  स्वस्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  के  अधीन  एक  सांबिधिक  निकाय  के  विनियमित

 किया  जाता  यह  परिषद  यह  देखने  के  लिए  कि  क्‍या  केन्द्रीय

 होम्योपैथी  परिषद  अधिनियम  के  अधीन  यथाउपबंधित  विभिन्न

 बिनियम।/सुविधाएं  होम्योपैथिक  मेडिकल  कालेज  द्वारा  प्रदान  को  जा

 रही  देश  में  होम्योपैधिक  चिकित्सा  संस्थाओं  का  नियमित  रूप  से

 निरीक्षण  करती  परिषद  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न

 होम्योपेथिक  कालेज  अह॑ताप्राप्त  शिक्षण  संकाय/परा-चिकित्सीय

 अलग  शिक्षण  घिभागों  की  प्रयोगशालाओं  के  लिए
 अपर्याप्त  क्लिनिकल  संबद्ध  अस्पतालों  आदि  की

 अनुपलब्धता  जैसे  विभिन्न  कारणों  से  परिषद  द्वारा  निर्धारित  मानक  के

 अनुसार  समुचित  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  परिषद  ने  उनके  द्वारा

 उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  कालेजों  में  देखी  गई  कमियों  के  बारे  में

 समय-समय  पर  उपचारी  उपाय  करने  हेतु  संबंधित  प्रांधिकारियों  को

 अवगत  कराया

 कीटनाशक  दवाई  का  प्रयोग

 2460.  श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  क्य्रा  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  फलों  तथा  अन्य

 खाद्य  पदार्थों  मे ंकीटनाशक  दवाई  के  प्रयोग  से  लोगों  की  आनुवाशिकी
 संरचना  पर  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभारों  संबंधी  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्‍या  निष्कर्ष  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसा  अध्ययन  करने

 का  है  ताकि  भविष्य  में  लोगों  की  आनुवांशिको  विकारों  से  बचाया  जा

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  भारतीय  चिकित्सा

 अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  आयेजित  कतिपय  अध्ययनों  से  पता  चला  है

 कि  वायु  और  जल  में  अधिक  मात्रा  में  अवशेषों  के  रूपों  में

 विद्यमान  कुछेक  कोटनाशियों  से  अथवा  कीटनाशी  फैक्टरी  के

 कामगारों  तथा  कीट  नियंत्रण  कामगारों  के  मामले  में  उनके  दीर्घकालिक

 प्रभाव  से  जीन  विषाक्त  प्रभावों  सहित  स्वास्थ्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़
 सकता  कीटनाशियों  का  बितरण  और  इस्तेमाल
 कीटनाशी  1968  के  अंतर्गत  नियमित  किया  जाता  है
 ताकि  पशुओं  एवं  पर्यावरण  को  होने  वाले  खतरों  से  बचाया

 जा
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 निजी  क्षेत्र  द्वारा  निवेश

 2461.  श्री  सनत  मेहता  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे-कि  :

 उदारीकरण  नीति  के  पश्चात  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तावित  परियोजनाओं  में  निजी  क्षेत्र  न ेकुल  कितना

 निवेश

 निजी  क्षेत्र  की  प्रस्तावित  सड़कों  और  पुलों  से  संबंधित

 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन  पर  कार्य

 आरम्भ  हो  गया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 और  सड़क  और  पत्तन  क्षेत्र  में  अनुमोदित  परियोजनाओं

 के  लिए  निजी  क्षेत्र  से  5।  करोड  और  2,500  करोड़
 का  निवेश  प्राप्त  होने  की  संभावना  सड़कों  की  परियोजनाएं

 बाईपास  और  रेल-ओबर  ब्रिज  से  संबंधित  हैं  और  मौजूदा  परिसंपत्तियों

 को  पटटे  पर  दिए  जाने  की  अतिरिक्त  पत्तन  सेक्टर  की  परियोजनाएं
 कनन्‍टेनर  भंडारण  स्टोरेज

 टैंक  क्रेनेज/।हैं  डलिंग  ड्राई  डॉकिंग  जैसी

 अतिरिक्त  परिसम्पत्तियों  के  निर्माणसृजन  ओर  जहाज  मरम्मत

 सुविधाओं  और  आबद्ध  ऊर्जा  संयंत्रों  की  स्थापना  से  संबंधित  बशर्ते

 इससे  मौजुदा  क्षमता  में  बढ़ोत्तरी  होती  हो  अथबा  पर्याप्त  निवेश  प्राप्त

 होता

 सड़क  और  पत्तन  सैक्टर  में  अनुमोदित  परियोजनाएं
 कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 जल  संसाधनों  का  विकास  '

 2462.  श्री  बिजय  पटेल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जल  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  एक

 समेकित  योजना  तैयार  करने  हेतु  आयोग  गठित  किया

 यदि  तो  आयोग  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके

 निदेश  पट  क्‍या  और

 (1)  यह  आयोग  अपनी  रिपोर्ट  कब  लक  प्रस्तुत  कर

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  जी

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 आयोग  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  2  वर्षों
 को  समयाकधि  में

 प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 18  1918  लिखित  उत्तर  230

 विवरण

 1.  इस  मंत्रालय  से  एकीकृत  जल  संसाधन  बिकास  योजना  के  लिए
 एक  राष्ट्रीय  आयोग  का  गठन  किया  जिसमें  निम्नलिखित  सम्मिलित

 हैं  :-

 ।.  श्री  हनुमंत  अध्यक्ष

 भूतपूर्व  योजना  आयोग

 2.  हासिम

 योजना  आयोग
 उपाध्यक्ष

 3.  श्री  रामचन्द्रन  सदस्य

 भृतपुर्व  मुख्य  सचिव

 केरल  त्रियेन्द्रम

 4.  व्यास  सदस्य
 विकास  अध्ययन

 झलाना  इंस्टीट्यूशन

 5.  श्री  तिवारी  :  सदस्य

 भूतपूर्व  कुलपति

 देहरादून

 6.  श्री  प्रकाश  सदस्य

 भूतपूर्व  प्रमुख
 दिल्‍ली  जल  आपूर्ति  एवं  मल

 व्ययन  संस्थान

 7.  श्री  पटेल  :  सदस्य

 भूतपूर्व  सचिव

 भारत  सरकार

 8...  भरत  सिंह  सदस्य
 उप  कुलपति
 रूड़की  विश्वविद्यालय

 9...  श्री  कैपरीहन  सदस्य

 प्रमुख  अभियंता

 मध्य  प्रदेश  सरकार

 10.  महानिदेशक  सदस्य  -  सचिज

 राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण

 डब्ल्यू  डी  नई  ॥

 आयोग  की  सहायता  के  लिए  इसमें  अन्य  विशेषज्ञों  को  भी

 सहयोजित  करने  का  प्रावधान  किया  गया

 2.  आयोग  के  बिचारार्थ  जिषय  इस  प्रकार  हैं  :-

 बाढ़  नियंत्रण  एवं  अन्य

 प्रयोजनों  के  लिए  जल  संसाधनों  के  विकांस  से  संबंधित

 एकीकृत  जल  योजना  तैयार
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 उपर्युक्त  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  नदियों  को

 परस्पर  जोड़  कर  फालतू  जल  का  स्थानांतरण  जल  की

 कमी  वाले  बेसिनों  में  करने  की  रीतियों  का  सुझाव

 चल  रही  एबं  नई  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  को  अभिज्ञात

 जिन्हें  चरणबद्ध  ढंग  से  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 पूरा  किया  जाना

 लाभों  को  अधिकतम  करने  की  दृष्टि  से  जल  क्षेत्र  से

 संबंधित  प्रौद्योगिकीय  एवं  अन्तर-अनुशासनिक  अनुसंधान
 योजना  अभिज्ञात

 जल  क्षेत्र  से  संबंधित  बरास्तबिक  एवं  वित्तीय  संसाधन

 जुटाने  संबंधी  नीतियों  का  सुझाव

 अन्य  कोई  संबंधित

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  में  शिक्षण  शुल्क

 2463.  श्री  सुधीरन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  परिषद  ने  हाल  ही  में  अगले

 शैक्षिक  सत्र  से  शिक्षण  शुल्क  बढ़ाने  का  फैसला  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  बैंक  ऋण  तथा  गरीब

 विद्यार्थियों  को  ऐसी  अन्य  वित्तीय  सहायंता  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :

 और  परिषद  ने  सिफारिश  की  है  कि  उन  छात्रों  के  लिए

 बैंक  स ेऋण  की  व्यवस्था  को  जाएगी  जिन्हें  बढ़े  हुए  शुल्क  का  भुगतान
 करने  में  कठिनाई  है  और  उनके  लिए  अध्येतावृत्तियों  की  भी  व्यवस्था

 की

 व्यापक  परमाणु  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि  के

 संबंध  में  जर्मनी  कौ  अपील

 2464.  श्री  वेंकट  स्वामी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जर्मनी  के  रक्षा  मंत्री  न ेहाल  ही  में  अपनी  भारत  यात्रा

 के  दौरान  भारत  से  व्यापक  परमाणु  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि  पर  हस्ताक्षर

 करने  और  साथ  ही  व्यापार  और  निवेश  हेतु  अपने  बाजार  खोलने  की

 जोरदार  अपील  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया
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 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  22

 996  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  गोष्ठी  में  जर्मनी  के  रक्षा

 मंत्री  न ेकहा  देशों  ने अभी  तक  व्यापक  परीक्षण  प्रतिबन्ध  सन्धि

 पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  हैं  उन  सभी  से  हम  उस  पर  हस्ताक्षर  करने  की

 पुरजोर  अपील  करते

 सरकार  ने  जर्मनी  को  अपने  सिद्धांतगत  अटल

 निश्चय  के  बारे  में  दृढ़तापूर्वक  अबगत  करा  दिया  है  कि  भारत  व्यापक

 परमाणु  परीक्षण  संधि  पर  हस्ताक्षर  नहीं  करेगा  क्योंकि  नाभिकोय

 निरस्त्रीकरण  की  दिशा  में  यह  एक  सार्थक  कदम  नहीं  है और  तदनुसार
 यह  भारत  की  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में  नहीं

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  खर्च

 2465.  श्री  सौम्य  रंजन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  प्राकृतिक  आपदाओं  से

 प्रभावित  हुए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इनकी  मरम्मत  और  रख-रखाब

 पर  आज  तक  कितना  व्यय  किया  गया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 उड़ीसा  राज्य  से  गुजरने  वाले  6,  23,  42  और  43  पिछले

 तीन  बच्षों  के  दौरान  क्षतिग्रस्त  हुए  थे  तथा  इनकी  मरम्मत  की  जा  चुकी ह

 राज्य  में  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  और  उनके

 रख-रखाव  के  लिए  वर्ष-बार  आबंटित  निधियों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 हैं  :-

 1993-94  1016.11  लाख

 19  ही  4  +  ्ध्  प्ज  1186.50  लाख

 1995-96  1447.83  लाख

 कुल  3650.44  लाख ऊ

 यूषाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  संदर्शी  योजना

 2466.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  क्या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विचार-विमर्श  के  बाद  युषाओं  के

 लिए  राष्ट्रीय  संदर्शी  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  क्या  युवाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  योजना  तैयार

 करने  हेतु  राज्य  सरकारों  के  साथ  बिचार  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उनके  दृष्टिकोण  क्‍या  हैं  और

 युवाओं  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  योजना  कब  तक  तैयार  कर  ली

 जाएगी  2
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  युवा  मामलों  और  खेल

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  धनुषकोड़ी  आदित्यन  :

 .  और  राष्ट्रीय  भावी  योजना  तैयार  करने  के  लिए  सभी

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को अपने  सुझाज  तथा  राय  से अवगत

 कराने  के  लिए  कहा  गया  आशा  है  कि  मसौदा  रिपोर्ट  1997

 के  अंत  तक  तैयार  हो

 कार्मिक  नीति  में  मनमानी

 2467.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  कार्मिक  नीति  में  मनमानी

 करने  के  लिए  सैन्य  प्राधिकारियों  की  भर्त्सना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यमर

 सरकार  द्वारा  सैन्य  तथा  असैनिक  प्रतिष्ठानों  में  कार्मिक

 नीति  में  मनमानी  को  रोकने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गयो  «

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  सैनिक  तथा  असैनिक  व्यक्तियों

 द्वारा  न्यायालयों  में  कार्मिक  नीति  के  विरूद्ध  कितने  मामले  दायर  किए

 गए  हैं  और  इसके  क्या  परिणाम  और

 अन्य  व्यक्तियों  को  उनके  अधिकार  से  वंचित  करने

 में  शासकीय  स्थिति  के  दुरूपयोग  को  रोकने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए
 हैं  2

 |

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  केन्द्रीय  सरकार  ने  सेना  तथा  सिब्िलियन  कर्मचारियों  से

 संबंधित  कार्मिक  नीतियां  नियमों  तथा  विनियमों  द्वारा

 शासित  की  जाती  इन  नियमों  को  निम्न  बिरचनाओं  की  विभिन्‍न

 एजेंसियों  और  सचिवालय  से  परामर्श  करके  तैयार  किया  जाता  है  और

 तत्पश्चात्‌  संसद  के  सदनों  में  सभा  पटलों  पर  अनुमोदन/आबवश्यक
 मामलों  में  अधिनियम  के  लिए  प्रस्तुत  किए  जाने  से  पूर्ब  मंत्री  स्तर  पर

 अनुमोदन  प्रदान  किया  जाता  ये  या  तो  मुख्य  अधीनस्थ

 विधान  अथवा  प्रशासनिक  निर्णय  होते  इस  प्रकार  के

 नियमों  और  विनियमों  द्वारा  शासित  कार्मिक  नीतियों  को

 मनमाना  नहीं  कहा  जा

 2.  तीन  न्यायिक  मामले  ऐसे  हुए  हैं  जिनमें  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय

 ने  समयपूर्व  सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/विवाह  कारण  से  सेवामुक्त  किए

 जाने  से  संबंधित  कार्मिक  नीतियों  पर  अप्रसन्‍नता  व्यक्त  की  एक

 मामले  में  मेजर  राहुल  शुक्ला  द्वारा  अपनी  पूर्व  सेबानिवृत्ति।सेवा

 से  त्याग-पत्र  के  बारे  में  रिट  याचिका  दायर  की  गई  अन्य  दो

 मामले  विवाह  कारण  से  सेबामुक्त  किए  जाने  के  बारे  में  थे  जो  कि

 लेफ्टिनेंट  ए.कमला  और  लेफ्टिनेंट  बलथिन्दर
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 को  सेवा  में  बनाए  रखने।/आगे  बनाए  रखने  की  समीक्षा  करने  संब्रंधी

 नीति  1.1.1996  से  संशोधित  कर  दी  गई  है  और  अब  सैन्य  परिचर्या

 सेवा  की  अफसर  अन्य  सैन्य  अफसरों  की  भांति  बिवाह  पश्चात्‌  भी

 सेवा  में  बनी  रह  सकती

 3.  पिछले  तीन  बर्षों  म॑  कार्मिक  नीति  के  विरूद्ध  वर्दीधारियों  और

 सिबिलियन  कर्मचारियों  द्वारा  दायर  किए  गए  न्यायिक  मामलों  को

 संख्या  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  और  माननीय  संसद  सदस्य  को  उपलब्ध

 करा  दी

 4.  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  सेबा-शर्तों  की  पुनरीक्षा
 करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है और  बांछनीय  तथा  व्यावहारिक  समझे

 जाने  बले  परिवर्तन  समय-समय  पर  किए  जाते  सेवा  संबंधी  मामलों

 में  सेना  और  सिविलियन  कर्मचारियों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए
 उन  पर  लागू  होने  बाले  अधिनियमों  में  पर्याप्त  प्रावधान  मौजूद  सेना

 कार्मिक  न्याय  के  लिए  शिकायतों  आदि  के  माध्यम  से

 वरिष्ठ  अधिकारियों  व  सरकार  से  संपर्क  करं  सकते  हैं

 और/कर्मचारी  किसी  स्वेच्छाचारिता  के  विरूद्ध  केन्द्रीय  प्रशासनिक

 अधिकरण  में  अपील  कर  सकते

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  ट्यूटोरियल  कझ्ाएं

 2468.  श्री  विजय  गोयल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  अधिकांश  कालेजों  में

 दयूटोरियल  कक्षाएं  नहीं  चलाई  जाती  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  2

 मानव  ससोधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 विद्यालयों  में  शिक्षकों  की  कमी

 2469.  श्री  बची  सिंह  रावत  :  क्या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  पर्बतीय  जिलों  में

 सरकारी  विद्यालयों/महाथविद्यालयों  में  अध्यापकों  की  कमी  की  ओर

 आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  श्रेणीजार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  *

 क्‍या  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 (=)  इन  विद्यालयों/महाविद्यालयों  में  कब  तक  पर्याप्त  संख्या

 में  शिक्षक  उपलब्ध  कराये  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रहो  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 महाराष्ट्र  की  लंबित  सिंचाई  परियोजनाएं

 2470.  श्री  कचरु  भाऊ  राउत  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  के  पास  स्थीकृति  हेतु  महाराष्ट्र  की  कितनी

 संयाई  परियोजनाएं  लंबित

 अब  तक  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 स्वीकृति  हेतु  लंबित  परियोजनाओं  के  नाम  क्या

 और
 ॥

 इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्री  अनेश्वर  :  महाराष्ट्र  की

 14  उृहट  और  20  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित

 पड़ी
 ह

 1992  से  स्वीकृत  महाराष्ट्र  को  वृहद  एबं  मध्यम

 सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 परियोजना  का नाम  अनुमानित  लागत  लाभ

 1.  देवगाड़  24.64  8.317

 2...  गोसी  खुर्द  461.19  250.00

 3.  करवा  27.00  10.32

 4...  शिवनातकली  34.76  6.60

 5.  तेम्भापुरी  18.10  4.78

 6.  बोरदाहेगांव  16.27  2.22

 और  स्वोकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  महाराष्ट्र  की

 बहद  एबं  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  और  उनके  मृल्यांकन
 को  स्थिति  संलग्न  विबरण  में  दी  गई

 परियोजनाओं  की  स्वीकृति  के  लिए  एक  निर्धारित

 समय  सामा  होती  स्त्रीकृति  मिलने  में  विलम्ब  होने  का

 कारण  राज्यों  द्वारा  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों  की  टिप्पणियों  के

 अनुपालन  करने  में  ज्यादा  समय  पर्याजरण  एवं  बन  मंत्रालय  से

 परयांवरणोय/बन  स्वीकृति  और  कल्याण  मंत्रालय  से  पुनस्थापना  एवं

 पुनर्बास  स्वीकृति  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  होना

 9  1996  लिखिल  उत्तर  236

 विषरण

 केन्द्र  में  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  महाराष्ट्र  की  नई  बृहदद
 तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम

 परियोजना  का  नाम
 nae  +  *

 अनुमानित  लागत  मुल्यांकन
 को  स्थिति

 |  सिंचाई  3  या  a

 वृहद

 दुध  गंगा  सिंचाई  528.00  सी

 4.  वार्णा  सिंचाई  699.00  बी

 3...  कोयना  कृष्णा  लिफ्ट  709.00  बी

 4...  वान  सिंयाई  44.00  बी

 5.  अरूणाबती  नदी  परियोजना  70.00  बी

 6...  संगोला  शाखा  नहर  44.00  बी

 9  तिललारी  सिंचाई  323.04  बी

 10.  बावनथाडी  सिंचाई  187.00  जी

 9...  पुनाड  सिंचाई  62.00  बी

 12.  निचली  बुन्ना  परियोजना  *82.94  बी

 13... _  हयूमन  नदी  परियोजना  176.00  डी

 14...  तुलतुली  सिंचाई  41.00  डी

 तालम्बा  डी

 1.  पोथरा  नदी  परियोजना  12.00  डी

 मध्यम  ॒

 3.  साकोल  18.00  बी

 2...  रायधायन  6.72  बी

 3.  जनगमहट्टी  लिफ्ट  25.00  बी

 4...  जाम  42.00  बची

 5...  मोरना  गुरेघर  25.00  जी

 6.  मसालमा  105.00  बी

 7.  कार  37.00  बी

 8...  हेटबाने  17.00  जी

 9...  अपर  मनार  86.00  ए

 12.  बेनेतुरा  11.00  ए

 हि
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 I  2  3  रा

 13...  दारा  15.20  डी

 14...  लोअर  पंजारा  53.00  डी

 15...  नगान  21.20  डी

 16.  बृहननगांव  लिफ्ट  8.77  डी

 17...  चन्द्रभाग  64.00  डी

 18.  पेनतकली  टेंक  42.00  डी

 19.  पुरना  20.76  डी

 20.  उतावलो  15.63  डी

 टिप्पणी  ्््

 ओ  कर

 निवेश  स्त्रीकृति  के  लिए  परियोजनाएं  योजना  आयोग  के  पास  पड़ी

 सलाहकार  समिति  द्वारा  स्वीकार्य  पाई  गईं  परियोजनाएं  बशर्ले
 पर्यावरणीय  एवं  बन  स्व्रीकृति  प्राप्त  करना  आदि  जैसी  कतलिपय
 टिप्पणियों  क्री  अनुपालना  कर  लिया

 जिनकी  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  आर्थिक

 दृष्टि  से  जांच  की  गई  और  जिन्हें  अन्तर-राज्यीय  मामलों  का
 समाधान  न  करने  अथया  पर्यावरणीय/बनीय  दृष्टिकोण  आदि  से

 स्वीकृति  प्राप्त  न  करने  के  कारण  सलाहकार  समिति  द्वारा  स्थगित
 कर  दिया

 जिनके  संबंध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  जिभिनन्‍्न
 तकनीकी  -  आर्थिक  मामलों  क्रा  समाधान  करना  अपेक्षिल  होता

 पोलियो  टीकाकरण

 2471.  श्री  मुरलोधर  जेना  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  सहायता  से  उड़ीसा  में  पोलियो

 टीकाक्ररण  का  आधा  कार्य  किया  जा  चुका

 यटि  तो  1995-96  के  दौरान  उड़ीसा  को  दी  गई  केन्द्रीय

 सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1996-97  के  दौरान  उड़ीसा  को

 दी  जाने  ब्राली  सहायता  में  वृद्धि  करने  का  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  ओर
 नहीं

 ।  केस

 सरकार  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  की  पोलियो  प्रतिरक्षण  के  लिए
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 कोल्ड  शिक्षा  एवं  संचार  आदि  को  संपूर्ण  मांग  को  नकद
 और  बस्तुगत  सहायता  टेकर  पुरा  किया  गया  पिछल  तीन  बर्षों  के

 दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  नब्॒जात  शिक्षुओं  की  पोलियो  प्रतिरक्षण  कवरेज

 लक्षित  नवजात  शिशुओं  की  कवरेज  की  तुलना  में  ५००  प्रतिशत  से

 अधिक  रही  राष्ट्रीय  पल्स  पोलियो  रोग  प्रतिरक्षण  के  अधीन  शून्य
 से  3  वर्ष  तक  के  आयु  समूह  के  बच्चों  की  विशेष  कवरेज  9

 1995  को  28.68  लाख  बच्चे  तथा  20  जनवरी  को  30.9।  लाख  बच्चे

 और  पोलियो  रोग  प्रतिरक्षण  सहित  शिशु  जीवन  रक्षा

 और  सुरक्षित  मातृत्य  कार्यक्रम  के  अधीन  राज्य  को  कार्यक्रम  को

 अपेक्षा  को  देखते  हुए  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  इस  प्रकार  उड़ीसा

 राज्य  की  सहायता  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 इंजीनियरिंग  कालेजों  में  प्रवेश

 2472.  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  10+2  स्तर  पर  स्कूल  छोड़ने  वाले  लाखों  विद्यार्थी

 प्रत्येक  बर्ष  विभिन्‍न  इंजीनियरिंग  कालेजों  में  दाखिला  मांगते

 यदि  तो  क्‍या  इनमें  से  केवल  2  प्रतिशत  को  ही

 दाखिला  मिलता

 यदि  तो  कया  मांग  पूरी  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राग्य

 मंत्री  मृही  राम  :

 अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वारा  अनुमोदित
 इंजीनियरिंग  कालेजों  की  दाखिला  क्षमता  डिग्री  स्‍तर  पर  1.15  लाख

 और  डिप्लोमा  स्तर  पर  1.79

 और  किसी  इंजीनियरिंग  संस्थान  की  स्थापना  विभिन्‍न

 तथ्यों  पर  निर्भर  होतो  है  जिनमें  बदलती  अपेक्षाएं  और  जन  शक्ति  की

 मांग  शामिल  नए  संस्थानों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करते

 समय  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 द्वारा  भूजल  संबंधी  सर्वेक्षण

 -  2473.  श्रीमती  वसुंधरा  राजे  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  ने  कुछ  चुने  हुए  राज्यों  में

 भू-जल  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्‍या  राजस्थान  में  इस  प्रकार  का  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  रहे  और  इस  पर  क्‍या

 और

 कार्यवाही  की

 राज्य/संघ

 राज्य  क्षेत्र

 1  2

 रान्य

 1.  आंध्र  प्रदेश

 2.  अरूणाचल  प्रदेश

 3.  असम

 4...  बिहार

 5.

 6...  गुजरात

 7.  हरियाणा

 8...  हिमाचल  प्रदेश

 9...  जम्मू  एवं  कश्मीर

 10.  कनटिक

 11...  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13...  महाराष्ट्र

 14...  मणिपुर

 15...  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17...  नागालैंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 3.52916

 0.14385

 2.47192

 3.35217

 0.02182

 2.03765

 0.85275

 0.03658

 0.44258

 1.61859  859

 0.79003

 5.08893

 3.78673

 0.05397

 0.07240
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 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  से

 राजस्थान  राज्य  समेत  पूरे  देश  का  क्रमबद्ध  भूबैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  द्वारा  वर्ष  1991  में  पूरा  कर  लिया

 उपलब्धियों  के  विवरण  ब्यौरे  में  दिए  गए  उपलब्धियों  पर  अनुवर्ती
 कार्रवाई  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती

 विवरण

 भारत  के  भूजल  संसाधन

 घरेलू  सिंचाई

 औद्योगिक  के  लिए

 एबं  अन्य  उपलब्ध

 प्रयोगों  भूजल
 के  लिए  संसाधन

 प्राखधान

 मात्रा

 4  5

 0.52937  2.99979

 0.02158  0.12227

 0.37079  2.10114

 0.50282  2.84934

 0.00327  0.01855

 0.30565  1.73200

 0.12791  0.72484

 0.00732  0.02927

 0.06639  0.37620

 0.24279  1.37580

 0.13135  0.65868

 0.76334  4.32559

 2.54703

 0.04730  0.26810

 0.00809  0.04587

 0.01090  0.06150

 0.30002  1.70011

 0.18655  1.67895

 निबल  भविष्य  भूजल  विकास

 निष्कर्षण  प्रयोग  के  का  स्तर

 लिए  शेष

 भूजल  संसाधन

 मात्रा

 मी./वर्ष)

 6  7  8

 0.70923-  2.29056  25.64

 -  0.12227  -

 0.09420  2.00693  4.48

 0.54674  2.30260  19.19

 0.00154  0.01701  8.30

 0.71701  1.01499  41.40

 0.60797  0.11687  83.88

 0.00528  0.02399  10.40

 0.00500  0.37179  1.33

 0.43010  0.94570  31.26

 0.10062  0.55806  15.28

 0.71308  3.61281  16.49

 0.77401  1.77302  30.39

 -  0.26810  -

 0.00182  0.04405
 -

 आकलन  नहीं  किया  गया

 -  0.06150  -

 0.14311  1.55700  8.42

 1.57577_  0.10318  93.85
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 2  3  4  5  6  7  8

 20...  राजस्थान  1.27076  0.19945  1.07131  0.54237  0.52894  50.63

 21.  सिक्किम  आकलन  नहीं  किया  गया

 22.  तमिलनाडु  2.63912  0.39587  2.24326  1.35577  0.88748  60.44

 23.  त्रिपुरा  0.06634  0.00995  0.05639  0.01885  885  0.03754  33.43

 24...  उत्तर  प्रदेश  8.38208  1.25731  7.12477  2.68353  4.44124  37.66

 25...  पश्चिम  बंगाल  2.30923  0.34638  1.96285  0.47454  1.48831  24.18

 कुल  राज्य  43.14769  7.07411  36.07359  11.50054  24.57305  .88

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  एवं  निकोबार  आकलन  नहीं  किया  गया

 2...  चंडीगढ़  0.002966  -  0.002430  0.000512  -

 3.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  0.004220  0.000633  0.003587  0.000457  0.003130  12.74

 4...  दमन  एवं  दीव  0.001300  0.000200  0.001100  0.000900  0.000200  -

 5.  दिल्‍ली  0.029164  0.017842  -  0.011800  -  -

 6...  लक्षद्वीप  0.000243  -  -  0.000155  0.000088  63.79

 7.  पांडिचेरी  0.002877  0.000432  0.002445  0.000995  0.001850  24.39

 कुल  संघ  राज्य  क्षेत्र  0.040770  0.019107  0.007132  0.016361  0.005780  -

 कुल  योग  43.18846  7.09322  36.08073  11.51690  24.57000  31.92

 जबलपुर  के  रानी  दुर्गावती  विश्वविद्यालय  महिला  साक्षरता

 में  घोटाला

 2474.  श्री  दादा  बाबूराव  परांजपे  :  क्‍या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मध्य  प्रदेश

 में  जबलपुर  के  रानी  दुगांवती  विश्वक्रिद्यालय  में  लाखों  का  घोटाला

 चल  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  दोषी  पाए

 गए  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  को  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 2475.  श्री  डेनिस  :  क्‍या  मानव  संसाधन  जिकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महिलाओं  में  राज्यवार  साक्षरता  प्रतिशत  क्या

 और

 इस  सम्बन्ध  में  उनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्‍या

 कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  जिभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  एक  विवरण  संलग्न

 प्रारंभिक  शिक्षा  को  सर्व  सुलभ  बनाए  जाने  की

 स्कूल  को  पढ़ाई  बीच  में  ही  छोड़ने  बालों  के लिए  अनौपचारिक  शिक्षा

 तथा  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  संपूर्ण  साक्षरता  अभियान  देश  में

 महिला  साक्षरता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  त्रिआयामी  कार्यनीति

 इसके  कई  राज्य  सरकारें  निःशुल्क  निःशुल्क

 पादय  पुस्तकें  इत्यादि  जैसे  विशेष  प्रोत्साहन  प्रदान  कर  रही

 ई



 #  जम्मू  व  कश्मीर  को  छोड़कर  जहां  19901  में  जनगणना  नहीं  हुईं
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 विवरण

 भारत/राज्य  अथवा  महिला  साक्षरता  दर  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  की  उत्तर
 संघ  शासित  प्रदेश  पुस्काओं  का  पुनर्मुल्‍्यांकन

 राज्य  2476.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 1...  आनश्ध्र  प्रदेश  *  32.72  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 2...  अरूणाचल  प्रदेश  29.69  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद  द्वारा  1996  में  आयोजित

 3.  असम  43.03  बारहवीं  कक्षा  की  परीक्षाओं  के  बाद  कितने  छात्रों  ने  अपनी  उत्तर

 4...  बिहार  22.89  पुस्तिकाओं  के  पुनर्मुल्यांकन  हेतु  आबेदन  किया

 5s.  गोवा  67.09  उनमें  से  ऐसे  कितने  छात्रों  ने  प्रथम  श्रेणी  में  उत्तीर्ण  होने

 6...  गुजरात  48.64  के  बाद  भी  पुनर्मुल्यांकन  के  लिए  आवेदन  किया

 7...  हरियाणा  40.47  उक्त  छात्रों  में  से  कितने  छात्रों  क॑  मामलों  में  पुनर्मूल्याकंन

 ४...  हिमाचल  प्रदेश  52.13
 के  उपरान्त  प्राप्तांकों  में  संशोधन  हुआ

 9...  जम्मू  व  कश्मीर  ता  क्या  पुनर्मुल्‍्यांकन  की  वर्तमान  प्रणाली  में  ऐसा  संशोधन

 10...  कर्नाटक  44.34
 किया  जा  रहा  जिसमें  प्राप्तांकों  का  न  केवल  योग  किया  जाये  बल्कि

 उत्तर  पुस्तिकांओं  का  वास्तविक  रूप  से  पुनर्मुल्‍्यांकन  किया
 1...  केरल  86.17

 यदि  तो  पुनमूल्यांकन  प्रणाली  में  पारदर्शिता  और यदि  तो  पुनर्मुल्यांकन  प्रणा  पारदर्शिता  और
 12...  भध्य  प्रदेश  ह्ह्ह

 स्वतन्त्र  नियन्त्रण  लाने  हेतु  किए  जाने  वाले  संशोधनों  का  ब्योरा  क्या
 13.  महाराष्ट्र  52.32

 14  मणिपुर पुर
 46-60

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 15...  मेघालय  44.85  मंत्री  मुही  राम  :

 से  केन्द्रीय  माध्यमिक

 16...  मिजोरम  78.60  शिक्षा  बोर्ड  से मिली  सूचना  के  अनुसार  1996  में  आयोजित  कक्षा  X11

 17...  नागालैंड  54.75  की  परीक्षा  के  परिणामों  के  घोषणा  के  उपरांत  25465  छात्रों  ने

 18...  उड़ीसा  34.68  पुनर्जांच/अंकों
 के  सत्यापन  के  लिए  अनुरोध  किया  बोर्ड  अपने

 ५  द्वारा  संचालित  परीक्षा  में  बैठने  वाले  छात्र  को  त्रेणी  प्रदान  नहीं  करता
 eS  पंजाब  50.41

 पुनजांच/सत्यापन  के  परिणामस्वरूप  1239  मामलों  मे  गलतियों  का
 20...  राजस्थान  20.44  पता  चलने  के  बाद्र  अंकों  में  संशोधन  किया

 21...  सिक्किम  46.69

 22...  तमिलनाडु  हु
 प्रश्न  नहीं

 23.  त्रिपुरा  49.65

 24...  उत्तर  प्रदेश  25.31  सिंयाई  हेतु  जल
 25...  पश्चिम  बंगाल  45.56

 26
 गैर

 निकोबार  द्वीप  समृह
 2477.  ओमपाल  सिंह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री

 ॥  अंडमान
 और

 निक
 सह

 65.46
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 27...  चण्डीगढ़  72.34

 और  नगर  हवेली
 क्या  सरकार  को  मंथुरा  और  एटा

 «  28...  दादर  और  नगर  हवली  26.98  जिलों  में  सिंचाई  के  लिए  जल  उपलब्ध  न  होने  की  जानकारी  है  जिसके
 29...  दमन  व  दीव  59.40  परिणामस्वरूप  किसानों  को  अत्यधिक  कठिनाईयों  का  सामना  करना

 30.  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  66.99  पड़  रहा  है  ओर  उनकी  फसलों  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा

 31...  लक्षद्वीप  72.89  याद  तो  क्या  सरकार  ने  उपर्युक्त  जिलों  में  सिंचाई  हेतु
 32.  पांडिचेरी  65.63  जल  उपलब्ध  करने  हँतृ  कोई  योजना  तैयार  को  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  से  जी

 मथुरा  और  एटा  जिले  को  लाभान्बित  करने
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 याली  पूरी  की  गई  एबं  चल  रही  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न

 वितरण  में  दिया  गया

 विवरण

 रुपए।हजार

 परियोजना  का  नाम  |...  अद्यतन  3/96  तक  चरम  सिंचाई  6/96  तक  सृजित

 अनुमानित  लागत  व्यय  क्षमता  क्षमता

 पूर्ण  परियोजनाएं

 1.  अपर  गंगा  नहर  आधुनिकीकरण  परियोजना  699.09  699.09

 +  आई।सी  अपर  गंगा  नहर  -  36.02  36.02

 2...  लोअर  गंगा  नहर  -  527.74  527.74

 3...  समांतर  लोअर  गंगा  नहर  -
 90.00  90.00

 4.  आगरा  नहर  -  138.30  138.30

 5.  आगरा  नहर  रिमॉडलिः  -
 8.25  8.25

 चल  रही  परियोजनाएं

 |...  अपर  गंगा  सिंचाई  आधुनिकीकरण  परियोजना  725.40  611.41  9.00  -

 2...  मध्य  गंगा  नहर  परियोजना  543.96  406.03  178.00  165.82

 3...  चंबल  लिफ्ट  सिंचाई  योजना  60.63  37.93  55.20  -

 4...  बेवार  फीडर  50.50  42.71  9.80  शून्य

 5.  आगरा  नहर  का  आधुनिकीकरण  ,  51.53  14.14  64.00  3.00

 गंगा  नदी  मास्टर  प्लान

 2478.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  गंगा  नदी  मास्टर  प्लान  बनाने  का  प्रस्ताव

 है  जिससे  बाढ़  से  होने  बाली  फसलों  को  क्षति  को  रोका  जा  सके  तथा

 सिंचाई  तथा  पेयजल  के  उद्देश्य  से  जल  का  उपयोग  किया  जा

 गंगा  नदी  के  कारण  आने  वाली  बाढ़  तथा  भूमि  कटाब  से

 प्रतिवर्ष  कितनी  हानि  होती  है  तथा  इस  संबंध  में  किए  गए  आकलन

 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  गंगा  नदी  द्वारा  भूमि  कटाव  को  रोकने  के  लिए  कोई

 कारगर  योजना  पर  बिचार  किया  गया  है  या  किए  जाने  की  संभावना

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  गंगा  के  दोनों  ओर

 जोगाਂ  पौधे  लगाकर  किसानों  की  जमीन  को  सुरक्षा  की  जाए  तथा

 इससे  उत्पादन  बढ़ाया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  गंगा  बाढ़
 नियंत्रण  आयोग  ने  गंगा  के  सभी  23  उप  बेसिनों  के  लिए  बाढ़  प्रबंध

 की  व्यापक  योजनाएं  तैयार  की  ये  योजनाएं  बेसिन  राज्यों  की  राज्य

 सरकारों  को  विस्तृत  स्कीमें  तैयार  करने  तथा  क्रियान्वयन  हेतु  भेजी  गई

 इन  योजनाओं  में  यहां  कहीं  भी  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  उपयुक्त
 भंडारण  जलाशयों  के  निर्माण  की  परिकल्पना  है  जो  सिंचाई  और

 पेयजल  के  भी  लाभप्रदान

 गंगा  बेसिन  राज्यों  में  बाढ़  क्षति  का  ब्यौरा  संलग्न  घिवरण

 में  दिया  गया

 से  राज्य  सरकार  वर्षों  स ेकटाब  और  बाढ़  द्वारा  हुई
 क्षति  को  कम  करने  क॑  लिए  कटावरोधी  कार्यों  सहित  नदी

 सुरक्षा  कार्यों  आदि  जैसे  बाढ़  प्रबंधन  के  विभिन्‍न  उपाय  कर  रही
 राज्य  सरकार  कटावरोधी  कार्यों  की  स्कीमें  तैयार  करती  हैं  और

 प्राथमिकता  तथा  निधियों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  उन्हें  कार्यान्यत

 करती  कंबल  एक  करोड़  रुपए  से  अधिक  लागत  की  स्कीमें  सलाह
 और  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्र  को  प्रस्तुत  की  जाती



 क्या  सरकार  ने  इजराईल  की  सरकार  द्वारा  जेरूसलम  में

 अम्स  परिसर  के  खोले  जाने  के  परिणामस्वरूप  पश्चिम

 एशिया  शान्ति  प्रक्रिया  में  उत्पन्न  दुर्भाग्यपूर्ण  गतिरोध  पर  प्रतिक्रिया
 व्यक्त  की

 यदि  तो  यह  प्रतिक्रिया  कब  व्यक्त  की

 इस  प्रतिक्रिया  का  ब्यौरा  कया

 यह  प्रतिक्रिया  किसे  सम्प्रेषित  की  गई  और

 सरकार  द्वारा  हाल  में  ही  इजराईल  तथा  फिलिस्तीन  के

 बीच  विवाद  सुलझाने  हेतु  क्‍या  अन्य  प्रयास  किए  गए

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  27

 1996  को  सरकार  ने  एक  सरकारी  वक्तव्य  जारी  किया  था

 जिसकी  एक  प्रति  संलग्न

 उपर्युक्त  के  अलाबा  गाजा  में  फिलिस्तीनी  प्राधिकारी  के

 पास  भारत  के  कार्यकारी  प्रतिनिधि  ने  राष्ट्रपति  यासर  अराफात  से
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 विवरण

 गंगा  बेसिन  राज्यों  में  जार्थिक  औसत  बाढ़  क्षति  दर्शाने  वाला  विवरण

 राज्य  फसलों  को  हानि  मकानों  को  हानि  पशुधन  की  जन  जन  सुविधाओं  कुल

 हानि  हानि  की  हानि

 क्षेत्र  मूल्य  सं  मूल्य  संख्या  संख्या

 2  *  4*  5  6*  7  8  फ्र  10*

 1.  पश्चिम  बंगाल  255  37.307  194759  10.857  9999  159  16.888  65.05

 2  बिहार  .657  55.958  149790  10.989  901  84  30.491  97.44

 3  उत्तर  प्रदेश  1.335  149.39  316340  36.779  1746  275  69.636  255.80

 4...  मध्य  प्रदेश  0.016  3.023  10774  0.694  2824  22  1.198  4.81

 5  दिल्ली  0.004  0.502  1796  0.260  17  1  0.142  0.90

 6  हरियाणा  0.124  16.068  24110  3.352  196  12  3.080  22.5

 7  राजस्थान  0.198  8:436  24254  3.173  9523  -  42  14.496  26.10

 8.  हिमाचल  प्रदेश  0.022  8.562  2354  2.355  222  24  8.026  18.94
 eee

 ##  हेक्टेयर  में
 #  करोड  में

 मुलाकात  की  तथा  फिलिस्तीनी  आंदोलन  तथा  मध्य-पूर्व  शांति  प्रक्रिया
 *  |  के  प्रति  भारत  के  समर्थन  को  दोहराते  हुये  भारत  की  प्रतिक्रिया  से  उन्हें

 परिचम  एशिया  शान्ति  प्रक्रिया  अबगत  इस  मसले  पर  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  सुरक्षा

 2479.  श्री  बनातजाला  :  परिषद  की  बहस  में  भी  भाग  लिया  था  और  एक  वक्तव्य  भी  दिया

 श्रीमती  मीरा  कुमार  :  सरकार  ने  अन्य  मसलों  के  साथ  इजराइल  तथा  फिलिस्तीन
 के  बीच  मसलों  का  हल  निकालने  के  उद्देश्य  से  मध्य-पूर्व  शांति  प्रक्रिया

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  जताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  रे
 को  पूर्ण  समर्थन  दिया  है  और  इस  प्रक्रिया  में  और  अधिक  शीघ्र  प्रगति

 करने  के  उद्देश्य  से  इस  संबंध  में  अपने  प्रयासों  को  लेज  करने  के  लिए
 हाल  ही  में  सभी  संबंधित  पक्षों  से  पुनः  अनुरोध  किया

 विवरण  .

 सरकारी  वक्‍तगय्य

 वैस्ट  बैंक  तथा  गाजा  पटूटी  में  हिंसक  झड़पें

 भारत  सरकार  पूर्व  जेरूसलम  में  अल  हरम  अल  शरीफ
 टेम्पल  के  नीचे  एक  सुरंग  निकालने  की  इस्नाइली  प्राधिकारियों
 की  कार्रवाई  से  उत्पन्न  बेस्ट  बैंक  तथा  ग्राजा  में  हाल  की  गंभीर  हिंसक
 घटनाओं  पर  गंभीर  रूप  से  चिंतित  हमें  इन  हिंसक  झडपों  के  बाद
 अनेक  बेकसूर  लोगों  की  दर्दनाक  मौत  तथा  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  के

 घायल  होने  के  कारण  सदमा  पहुंचा  इस  हिंसा  का  अन्त  करने  के

 उद्देश्य  से  वहां  की  मौजूदा  स्थिति  के  लिए  तत्काल  तथा  प्रभावी  कदम

 उठाए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  एक  ऐसे  वातावरण  का  निर्माण
 करने  की  आवश्यकता  है  जिससे  झगड़े  के  वास्तविक  कारणों  का  हल
 निकालने  के  आधार  पर  सार्थक  बातचीत  की  जा
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 ये  घटनाएं  मध्य-पूर्व  शांति  प्रक्रिया  के  विधिक  तथा

 मानबतावादी  पहलुओं  तथा  पहले  हुए  करारों  तथा  समझौतों  पर  आगे

 निर्माण  करने  की  आवश्यकता  पर  भी  जोर  देती  है  ताकि  पहले  से  ही

 सहमत  सिद्धांतों  और  अनुसूची  के  आधार  पर  मध्य-पूर्व  में  एक

 विस्तृत  तथा  स्थायी  समाधान  को  ओर  तेजी  से  बढ़ा  जा

 सके  यह  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  मध्य-पूर्व  में  स्थायी  शांति  एवं
 स्थायित्व  के  लिए  फिलिस्तीनी  मसले  को  शामिल  करना  आवश्यक

 भारत  सभी  संबद्ध  पक्षों  से  इन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  की ओर  अपने  प्रयास

 तेज  करने  का  आह्वान  करता

 इस्राइली  तथा  फिलिस्तीनी  प्राधिकारियों  को  भारत  की  चिन्ता  तथा

 विचारों  से  अवगत  करा  दिया  गया

 27  1996

 रेंगाली  परियोजना

 2480.  श्री  सिंह  देज  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  को  रेंगाली  बहु-उद्देश्यीय  बृहत  सिंचाई

 परियोजना  पर  कार्य  शुरू  हो  गया

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और

 परियोजना  पर  क्‍या  लागत

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस

 परियोजना  को  मूल  रूप  से  रेंगाली  क॑  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  की  सिंचाई  के

 जिस  उद्देश्य  से  शुरू  किया  गया  वह  संभव  नहीं  हुआ

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  और

 रेंगाली  जल  के  उचित  उपयोग  के  लिए  विशेषकर  सूखा
 प्रभावित  क्षेत्र  मे ंइसके  उपयोग  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  रेंगाली

 बहुप्रयोजनी  परियोजना  में  5x50  मेगावाट  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  के

 साथ  बांध  और  विद्युत-घर  के  निर्माण  की  परिकल्पना  की  गई  बांध

 1985  में  पूरा  किया  गया  था और  आखिरी  50  मेगावाट  यूनिट  1992
 >  में  प्रारंभ  की  गई  रेंगाली  सिंचाई  परियोजना  पर  कार्य  1978

 में  प्रारंभ  किया  गया

 रेंगाली  सिंचाई  परियोजना  की  अद्यतन  अनुमानित
 लागत  1892.50  करोड़  रुपए  1996  तक  प्रत्याशित  व्यय

 216.73  करोड़  रुपए  कुछ  छोटी  मर्दों  क ेअलाबा  बराज  और

 संबंधित  कार्य  पूरे  कर  लिए  गए  बाई  मुख्य  दायीं  मुख्य  नहर

 और  पराजंग  वितरणी  पर  कार्य  प्रगति  पर

 जी  यद्यपि  1985  में  पूरा  कर  लिया  गया  था

 परन्तु  अभी  तक  सिंचाई  प्रारंभ  नहीं  की  गई

 नहहरों  को  पूरा  होने  में  बिलंब  का  मुख्य  कारण  निधियों  का
 '

 अपर्याप्ल  प्रावधान
 ह

 अाह्रायण
 ”'

 18  1918  ल्विरिब्रल  उक्तर  250

 बार्यी  मुख्य  नहर  (0.30  का  एक  भाग  जल

 संसाधन  समेकन  परियोजना  में  शामिल  किया  गया  है  जो  विश्व  बैंक

 से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  कर  रही  परियोजना  का  शीघ्र  कार्यान्वयन

 करने  के  लिए  1996-97  के  दौरान  जल  संसाधन  मंत्रालय  द्वारा

 परियोजना  के  लिए  15.00  करोड़  रुपए  की  केंद्रीय  ऋण  सहायता  का

 अनुमोदन  किया  गया

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में गोलीबारी

 2481.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्‍या  जिटेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकांर  ने  गत  तीन  वर्षों  के  टौरान  सीमायर्तो  क्षेत्रों
 में  और  विशेष  रूप  से  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  ग्लेशियर

 क्षेत्र  मे ंगोलीबारी  की  छूट-पुट  घटनाओं  के  संबंध  में  पड़ौसी  देशों  के

 प्रति  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  देश-बार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  सियाचिन-ग्लेशियर  क्षेत्र  में  होने  वाली

 ऐसी  घटनाओं  के  संबंध  में  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  के  लिए

 अंतर्राष्ट्रीय  मंच  का  उपयोग  किया  है  अथवा  उपयोग  में  लाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (S)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  से  (S).  सरकार

 सीमा  पर  गोलीबारी  की  घटनाओं  पर  निश्चित  तौर  पर  ध्यान  रखती  है

 और  इस  संबंध  में  समुचित  कार्यवाही  भी  करती  पाकिस्तानी  सैन्य

 दुकड़ियों  ने  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  भारत-पाक  सीमा  पर  कई  बार

 अकारण  गोलीबारी  जिसमें  सियाचीन  क्षेत्र  भी  शामिल  इस
 प्रकार  की  घटनाओं  की  गम्भीरता  को  समझले  हुए  इस  मामले  जो

 भी  कार्रवाई  आवश्यक  समझी  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  के  साथ

 उचित  स्तर  पर  उठाया  गया

 सरकार  भारत  की  राष्ट्रीय  सीमाओं  पर  स्थिति  की  लगातार

 निगरानी  करती  है  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  रक्षा  के  ल्लिए  उचित  कार्रवाई

 करती  इस  प्रयोजन  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  का  इस्तेमाल  करने

 का  कोई  अबसर  नहीं

 आर्टिफिशल  स्वीटनर्स

 2482.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  1996

 के  स्टेण्डर्डਂ  में  स्थ्रीटनर्स  में  हैजअ  साइड
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 इफेक्टस्‌ਂ  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  अथवा  अन्य  अभिकरणों  द्वारा

 प्राप्त  की  गई  सूचना  तथा  किये  गये  अनुसंधान  के  अनुसार  इनमें  दिए

 गए  तथ्य  क्‍या

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 विभिन्‍न  ब्रांड  नामों  से  भारत  तथा  बिदेशों  में  कम  कैलोरी

 बाले  चीनी  के  विकल्प  के  रूप  में  बेचे  गये  रसायनिक

 मिश्रण  की  बिक्रो  को  रोकने  अथवा  उस  पर  नियंत्रण  लगाने  के  लिए

 क्‍या  कटम  उठाये  गये  हैं  अथबा  उठाये  जाने  का  विचार

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :

 समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  कृत्रिम
 स्वीटनर  के  उपभोग  के  बारे  में  अलग-अलग  मत  ऑफ

 डायबिटिक  एसोसिएशन  ऑफ  इंडियाਂ  में  दैनिक  आधार  पर  प्रति

 शारीरिक  बजन  पर  50  तक  के  सेवन  को

 बताया  गया  जबकि  अनेक  पोषणबिदों  का  मत  है  कि  शर्करा  के

 लिकल्प  के  रूप  में  कम  कैलोरी  बाले  स्वीटनिंग  एजेंट  एस्पार्टेम  का

 लम्बे  समय  तक  लगातार  सेवन  करने  से  अनुषंगी  प्रभाव  पड़  सकते

 हैं  जो  छह  महीने  से  लेकर  एक  वर्ष  तक  लगातार  सेबन  करने  के

 पश्चात्‌  देखे  जा  सकते

 एफ  ए  ओ/विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  खाद्य-संयोजी

 विषयक  संयुक्त  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  प्रकाशित  रिपोर्ट  क॑  अनुसार
 एस्पार्टेम  को  स्वीटनिंग  एजेंट/फ्लेजर  एन्हान्सर  के  रूप  में  वर्गीकृत
 किया  गया  जिसको  स्वीकाय॑  दैनिक  मात्रा  प्रति  शारीरिक

 खजन  पर  40

 और  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1955  में

 एस्पार्टेम  का  इस्तेमाल  मधुमेह  के  रोगियों  के  लिए  चिकित्सक  के

 परामर्श  पर  और  समुचित  पैकेजिंग  व  लेबल  से  युक्त  होने  पर  टेबल

 टाप  स्वीटनर  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  की  स्वीकृति

 अंतर्राष्ट्रीय  हिन्द  महासागर  समुदाय  सम्मेलन

 2483.  श्री  मुखतार  अनीस  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1996  के  प्रारम्भ  में  तेहरान  में  आयोजित

 अंतर्राष्ट्रीय  हिन्द  प्रहासागर  समुदाय  सम्मेलन  में  भारत  का  प्रतिनिधित्व

 किया  गया

 यदि  तो  भारतीय  प्रतिनिधियों  के  नाम  तथा  पदनाम

 क्या  और

 (1)  सम्मेलन  में  लिए  गए  मुख्य  निर्णयों  का  संक्षिप्त  विवरण

 क्‍या
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 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  और  जी

 विदेश  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  श्री  राकंश

 कुमार  ने  10  से  12  1966  तक्र  तेहरान  में  आयोजित

 अनन्‍्तरराष्ट्रीय  हिंद  महासागर  समुदाय  सम्मेलन  में  भारत  का  प्रतिनिधित्व

 सम्मेलन  में  हिंद  महासागर  क्षेत्र  में  विद्यमान  संगठनों  के

 माध्यम  से  सहयोग  का  स्ंर्धन  करने  का  आहवान  किया

 सम्मेलन  में  आयात-निर्यात  तेलशोधक  परिवरहन

 बीमा  वाणिज्यिक  स्टाक  एक्सचेजों  और

 जिन्स  राष्ट्रीय  विद्युत  एवं  प्राइपलाइन  इस्पात  और  अलौह

 ट्रेडिंग  कंपनियों  इत्यादि  जैसे  विषयों  पर  कार्यशालाओं  का

 आयोजन  करने  की  सिफारिश  की  सम्मेलन  में  कार्यशालाओं  के

 आयोजन  के  समय  ही  एक  बार्षिक  सम्मेलन  का  आयोजन  करने  की

 भी  सिफारिश  की  सम्मेलन  में  सरकारों  से औषध  द्रव्यों  कं  अवैध

 मनी  लांड्रिंग  और  शास्त्रों  के  अवैध  प्रसार  पर  गौर  करने  के

 लिए  कहा  गया  ताकि  इन  समस्याओं  को  हल  किया  जा  सक॑  और

 रेडियोधर्मी  अपशिष्टों  को  हिंद  माहसागर  में  फेंकने  की  संभावना  क्री

 जांच  की  जा

 केन्द्रीय  विद्यालय  संयुक्‍त  कार्यवाही  समिति  से  अभ्यावेदन

 2484.  श्री  राधा  मोहन  सिंह  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 श्री  शांतिलाल  पुरषोस्तम  दास  पटेल  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  को  1996  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 कर्मचारी  संघों  की  संयुक्त  कार्यवाही  समिति  से  कुछेक  अभ्याबेदन

 प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  उन्होंने  अपनी  शिकायतों  का  उल्लेख  किया  और

 उनको  दूर  करने  पर  जोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  संयुक्‍त  कार्यवाही  समिति  के  साथ  कोई  द्विपक्षीय

 बातचीत  की  गई

 यदि  तो  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  और

 (S)  यदि  तो  उसका  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  संयुक्त
 कार्यवाही  जो  एक  गैर-मान्यताप्राप्त  निकाय  से

 1996  में  एक  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुआ  मुख्य  मांगें  इस  प्रकार

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  तथा  इसके  बोर्ड  से  संबंधित  कम॑चारियों
 के  संघ  का  स्थानांतरण  समिति  की  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 में  तैनात  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कर्मचारियों  को  विशेष  लाभ
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 तथा  भत्ते  प्रदान  ऋ  आन्लरिक  पदोन्नति  कोटा  प्राचार्य  के

 पद  के  लिए  भर्ती  नियर्मों  स्थानांतरण  नीति  को  विवेकसम्मत

 केन्द्रीय  थिद्यालयों  में  +  2  स्तर  पर  अधिक  वैकल्पिक  विषय

 शुरू  समूह  तथा  कमं॑चारियों  को  आजीविका

 तदर्थ  सेवाओं  को  नियमित  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  समूह
 कर्मचारी  संघ  को  मान्यता  प्रदान  चोकादारों  के  कार्य  घंटों  को
 कम

 से  संयुक्त  कार्रवाई  समिति  के  साथ  कोई  बातचात

 नहीं  की  गई  मान्यताप्राप्त  संघों  द्वारा  उठाई  गई  इसी  प्रकार

 की  मांगों  पर समय-समय  पर  उनके  साथ  बैठकों  में  चर्चा  की  गई  हे/को
 जाती

 सती  होने  के  मामले

 2485.  कुरियन  :  कया  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  स्वतंत्रता  के  बाद  सती  होने  के  कितने  मामले

 प्रकाश  में  आए

 क्या  इस  अपराध  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  पर  मुकदमे
 चलाए  गए

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  क्‍या  निर्णय  दिया  गया

 और

 सरकार  की  उन  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 से  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  के  पास  सती

 अधिनियम  के  तहत  1995  तक  दर्ज  मामलों  की  संख्या

 उपलब्ध  है  जो  इस  प्रकार  हैं  :-

 वर्ष  दर्ज  कराये  गये  मामले  *

 ।.  1989  36

 2.  1990  52

 3.  1991  17

 4.  1992  |

 5.  1993  5

 6.  1994  2

 7.  1995*  2

 ज  राजस्थान  तथा  दमन  और  दीव  से  फ्राप्ल  आंकड़े

 अक्टूथर  और  1995  के

 हाल  ही  के  ज्षों  मे  इस  प्रकार  के  मामलों  में  काफी  कमी

 आयी
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 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  हड़ताल

 2486.  श्रीमती  मीरा  कुमार  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  दवाओं

 तथा  उपकरणों  की  कमी  और  डाक्टरों  के  एक  दिन  के  लिए  हड़ताल
 पर  चले  जाने  से  अपर्याप्त  उपयार  सुक्षिधा  के  कारण  कुछ  रोगियों  की

 मृत्यु  हो

 यदि  लो  क्या  इस  घटना  के  संबंध  में  कोई  जांच  करायी

 गयी  तथा  क्‍या  कोई  उपचारात्मक  कार्यजाही  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  हृदय  की  गति  रूक  जाने

 के  कारण  एक  महिला  जो  एक  रेजीडेंट  डाक्टर  की  पत्नी  की

 मृत्यु  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  रेजीडेंट  डाक्टरों  ने  1996
 के  दौरान  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  की  जिसमें  आपाती  सेवा

 सहित  सभी  वाडों  में  बेहतर  रोगी  परिचर्या  सुविधाओं  और  जीवन  रक्षक

 उपकरणों  की  मांग  की  गई

 और  रोगी  की  मौत  के  कारण  का  पता  लगाने  और

 उपकरणों  और  जीवन  रक्षक  औषधों  की  पर्याप्तता  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  जांच  की  गई  कैजुअल्टी  में  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  हेतु
 तत्काल  अपेक्षित  उपाय  किए  गए

 सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  सड़कों  का  निर्माण

 2487.  श्री  चमन  लाल  घृप्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  सीमा  सड़क  संगठन

 द्वारा  कार्यान्जत  की  जा  रही  विभिन्‍न  सड़क  परियोजनाएं
 कौन-कौन  सी

 इन  सड़कों  का  निर्माण  कब  से  शुरू  किया  गया  इन

 सड़कों  की  लम्बाई  कितनी  वर्ष  1995-96  के  अंत  तक  इस  कार्य

 पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  तथा  चालू  बर्ष  में  व्यय  का  अनुमान
 क्या

 प्रत्येक  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  निर्धारित  तिथि

 क्‍या

 निर्माण  कार्य  शुरू  करने  के  समय  कितनी  लम्बी  दयाले
 |

 चक-छलियां सड़क पर उक्त कार्य शुरू किया गया उस पर कितनी राशि व्यय की गई है और इसके कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब के कारण क्या और (७) बसोहली-भद्गजाह सड़क के निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था और इस पर कितनी राशि खर्च हुई तथा
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 आतंकवादियों  द्वारा  कितने  मूल्य  की  मशीनों  को  नष्ट  किया  गया  और

 आतंफबाद  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सुरक्षा  संबंधी  उपाय  क्‍यों  नहीं  किए

 गए  2

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  जम्मू-कश्मीर  में  परियोजना  सम्पर्क  के  तहत  सीमा  सड़क
 संगठन  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  विभिन्‍न  सड़क  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 (a)  दयाले  चक-छलियां  सड़क  24.92

 लम्बी  सीमा  सड़क  संगठन  ने  इसका  निर्माण  करने  का  कार्य

 १994  में  अपने  हाथ  में  लिया  कार्य  शुरू  किए  जाने  की  तारीख

 से  1996  तक  व्यय  की  गई  राशि  38.90  लाख  रुपए  इस  कार्य

 में  कोई  विलम्ब  नहीं  हो  रहा  है  और  कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  के

 9  दिसम्बर  996  ल्विखिल  उत्तर  256

 अनुसार  चल  रहा  है  तथा  इनकी  उपलब्धता  और  अन्य  स्थानीय  घटकों

 व  कानूनी  जटिलताओं  के  मद्देनजर  कार्य  पुरा  होने  की  सम्भावित

 तारीख  1999

 175.80  लम्बी  बसोली  भद्गवाह  सड़क  1985

 से  मार्य  1986  के  दौरान  जम्मू-कश्मीर  सरकार  और  जम्मू-कश्मीर  जल

 परियोजना  प्राधिकरण  से  प्राप्त  की  गई  इसके  पूरे  होने  की

 अनुमानित  लागत  47.00  करोड़  रुपए  1996  तक  इस  पर

 23.24  करोड़  रुपए  व्यय  हो  चुके

 2  1993  को  उग्रवादी  कार्रवाई  के  कारण  संयंत्र

 उपस्करों  और  मशीनरी  की  हुई  क्षति  की  लागत  50.59  लाख  रुपए

 सुरक्षा  उपलब्ध  कराया  जाना  राज्य  सरकार  का  दायित्य  है  क्योंकि  सीमा

 सड़क  संगठन  सशस्त्र  बल  नहीं
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 विज्ञापन  के  लिए  लाइंट  हाठसिज  का  उपयोग

 2488.  श्री  दसा  मेघे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  कुछ  प्रमुख  औद्योगिक  घराने  अपने  उत्पादों

 के  विज्ञापन  के  लिए  लाईंट  हाउसिज  का  प्रयोग  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  नीति

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 जी

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 प्रस्तावों  के गुण-दोष  के  आधार  पर  इस  मामले  में  विचार

 किया  जाएगा  घरानों  द्वारा  अपने  उत्पादों  के  विज्ञापन  हेतु
 दीपघर  और  दीपपोत  विभाग  से  सम्पर्क  करने  के

 दक्षिणी  एयर  कमान  का  विस्तार

 2489.  ओऔ  सुरेश  कोडौकुनील  :  क्या  रह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  केरल  में  दक्षिणी  एयर
 कमान  के  जिस्तार  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  एयर  कमान  का  कार्यकरण  संतोषजनक

 षदि  तो उक्त  कमान  एकक  की  उपलब्धियां  क्‍या

 कला  कोरल  सरकार  ने  टक्षिणी  एयर  भत्रिवेंद्रम  के

 उपयोग  हेतु  क्लॉप्ल  भूमि  आ्थीटित  की  और

 9  1996  लिखिल  उत्तर  श्ध्ब

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्‍या

 रप्ला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  त्रिवेन्द्रम  में  मौजूदा  दक्षिण  वायु  कमान  संतोषजनक

 रूप  से  कार्य  कर  रही  वे  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  को

 प्रशासन  व्यवस्था  के  अलावा  इस  क्षेत्र  में  कई  अंतर  सेना  अभ्यास

 आयोजित  करते  आ  रहे

 और  (S).  केरल  सरकार  53  एकड़  भूमि  आबंटित  करने

 के  लिए  सहमत  हो  गई  परन्तु  निर्धारित  भूमि  का  हिस्सा  अधिगृहीत
 नहीं  किया  जा  केरल  सरकार  को  अभी  वैकल्पिक  स्थान  का  पता

 लगाना

 गैर-सरकारी  संगठन  द्वारा  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 2490.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  ब्षों  के  दौरान  परिवार  कल्य्यण  परियोजना  के

 लिए  विभिन्‍न  और  गैर-सरकारी  संगठनों  को  आजंटित  की  गई  राशि

 तथा  उसके  संगठन-वार  प्रतिफल  कं  बारे  में  न्यौरा  क्‍या

 क्या  आनंटित  राशि  का  उचित  ढंग  से  उपयोग  किया  गया

 और

 यदि  तो  उन  संगठनों  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  ह ैजिनकी

 वास्तविक  जांच  की  गयी

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  अनुमोदित  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  हेतु
 स्वैच्छिक  संगठनों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अधीन  गैर-सरकारी

 संगठनों  को  आबोटित  निधियों  और  भुगतान  की  गई  सहायता  का  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है  :--
 हु

 भुगतान  की  गई/आनटेत  की  गई

 रुपये

 योजना  __1993-94  1994-95  _  _  1995-96

 आबंटित  भुगतान  आबंटित  भुगतान  आशबंटित  भुगतान
 की  गई  की  गई

 ह
 की  गई

 स्वैच्छिक  संगठनों  5.00  4.62  7.50  7.60  9.49  9.49
 की  भागीदारी

 यू  एस  एड  सहायता  '  2.70  2.70  2.50  3.60  8.55  8.43
 प्राप्त

 यूएनएफपीए  1.18  1.08  1.18  1.28  1.11  1.17
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 जिन  संगठनों  ने  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  का  अनुदान  प्राप्त

 उनके  नाम  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  वार्षिक

 रिपोर्ट  में  प्रकाशित  किए  गए

 और  जिला॥/राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  दूसरी  किश्त  का

 भुगतान  करने  से  पूर्व  प्रगति  की  समवर्ती  मानीटरिंग  करने  और

 समुपयोजन  प्रमाण-पत्र  स्वीकार  करने  हेतु  एक  अन्त:निर्मित  तंत्र

 इसके  अतिरिक्त  गैर  सरकारी  संगठनों  की  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन
 भी  स्वतंत्र  अधिकरणों/संस्थाओं  के  जरिए  करयाया  जाता  किसी

 विशेष  गैर-सरकारी  संगठन  के  विरूद्ध  शिकायत  के  मामले  में  क्षेत्रीय

 निदेशक  अथवा  केन्द्रीय  टीम  द्वारा  मौके  पर  जाकर  सत्यापन  किया

 जाता

 बैंगलोर  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  कार्यालय

 2491.  श्री  कॉोंडयया  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिणी  राज्यों  आन्ध्र  प्रदेश

 तथा  पांडिचेरी  में  विश्वविद्यालयों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  इन  दक्षिणी

 विश्वविद्यालयों  के  प्राधिकारियों  को  विभिम्न  स्वीकृति  प्राप्त  करने  तथा

 अन्य  माम॑लों  के  लिए  दिल्‍ली  जाना  पड़ता

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  बैंगलोर  में

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग के  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का

 और

 यदि  तो  बैंगलौर  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 के  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  कब  तक  खोला

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 से  अनुदान  प्राप्त  करने  के  पात्र  दक्षिण  राज्यों  में  स्थित  विश्वजिद्यालयों

 की  संख्या  निम्नानुसार  है  :-

 आशन्चर  प्रदेश  8

 कन्नाटक

 केरल  4

 पॉडिचेरी  1

 तमिलनाडु  10

 जी

 प्रश्न  नहीं
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 डीम्ड  विश्वविद्यालय

 2492.  श्री  शंकर  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  डीम्ड  विश्वविद्यालयों  की  संख्या  क्या

 डीम्ड  विश्वविद्यालयों  को  मान्यता  दिये  जाने  के  मानटण्ड
 क्या  और

 डीम्ड  विश्वशिद्यालय  के  सम्बन्ध  में  नियंत्रण  प्राधिकारी

 का  ब्यौरा  कया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  किभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  देश  में  38  सम  जिश्वविद्यालय  .
 ५

 केन्द्र  सरकार  की  परामर्श  पर
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1956  की  धारा  3  के

 अंलर्गत  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना  जारी  करके  किसी  भी  उच्च

 शिक्षा  संस्था  को  सम  विश्वविद्यालय  का  स्तर  प्रदान  करता

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  संस्थाओं  से  प्राप्त  ऐसे  प्रस्तावों

 पर  जिचार  करने  के  लिए  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  निर्धारित  की  ऐसे
 प्रस्तावों  पर  कार्रवाई  करते  समय  द्वारा  ध्यान  रखे  जाने  कले

 मुद्दे  निम्नलिखित  हैं  :-

 प्रार्थी  संस्थान  एक  स्वतंत्र  पंजीकृत  सोसाइटी  अथवा

 न्यास  होना  जिसका  अपना एक  स्वतंत्र  अस्तित्व

 संस्थान को  अपना  प्रस्ताव  तैयार  करते  समय  कार्य  करने

 का  कम  से  कम  5  वर्ष का  अनुभव होना

 संस्थान  की  विशेषज्ञता के  चुने  हुए  क्षेत्र  मे ंशिक्षण और
 अनुसंधान  में  लगा  रहना  अपेक्षित  है और  संस्थान  के  पास

 नवाचारी  कार्यक्रम  होने  ऋआहिए  जिनका  शैक्षिक  स्तर
 अत्यधिक  ऊंचा  होना

 प्रबन्धन  को  कम  से  कम  40.00  लाख  प्रति  बर्णष  का

 आवर्ती  अनुदान  देने  के  लिए  तैयार  होना

 प्रबन्धन  के  पास  जैशञानिक  संस्थाओं  के  संबंध में  50.00

 लाख  को  संचिति  निधि  होनी  आहिए  और  सामाजिक

 विजानों  में  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  प्रबंधन  को  पांस

 25.00  लाख  की  संजित  वि  होनी

 द्वारा  प्रस्ताथ  पर  विचार  करने  हेतु  राज्य  ,

 सरकार  के  साथ-</६  संबद्ध  विश्वविद्यालय  की  सहमति

 प्राप्त  करनी

 जहां  तक  फा्रमेंसी  आदि  क्षेत्रों  में

 शिक्षा  प्रदान  करने  वाली  संस्थाओं  का  संबंध  प्रस्ताव  प्रथमतः  जांच

 हेतु  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  फरियद  को  प्रस्तुत  करना

 अपेक्षित  होता  है  जैसा  कि  अश्विल  भारलीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद
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 अधिनियम  में  दिया  गया  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद
 ने  भी  ऐसे  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  हेतु  अलग  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं

 निर्धारित  की
 |

 (wa  सम  विश्वविद्यालय  अपने  संघ  ज्ञापन  और

 दारा  अनुमोदित  नियमावली  के  प्रावधानों  के  अनुसार  अभिशासित  होते

 सेलਂ  रोग

 2493.  श्री  नारायण  अठावले  :

 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3।  1996  के

 सहाराਂ  में  से  भी घातकਂ  सिक्किल  सेलਂ  का  तेजी  से  विस्तारਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  पाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  प्रतिदिन  तीस  लाख  से  भी  अधिक

 बच्चे  रोगਂ  का  शिकार  हो  रहे  हैं  और  यह  रोग  दिन-प्रतिदिन

 अधिकाधिक  क्षेत्रों  मे ंफैलता  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  इस  रोग  के

 तेजी  से  फैलने  पर  रोक  लगाने  हेतु  एक  अभियान  चलाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकजाल  :

 से  सिक्किल  सेल  रोग  रक्त  की  लाल  कोशिकाओं

 में  अपसामान्य  हीमोग्लोबिन  की  मौजूदगी  से  उत्पन्न

 आनुवंशिक  या  वंशानुगत  रक्‍त  बिकार  है  जिससे  गंभीर  रूपेण

 रक्‍ताल्पता  हो  जाती  यह  रोग  भारत  के  आदिवासोय  जनंसख्या  में

 प्रमुख  रूप  से  और  कुछ  हद  तक  अनुसूचित  जातियों  में  पाया  जाता

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से

 पता  चलता  है  कि  सिक्किल  सेल  रोग  की  घटनाएं  मध्य

 गुजरात  और  क॒छ  अन्य  राज्यों  क ेकतिपय  आदिवासियों  में

 अधिक  होती

 रोग  का  कोई  उपचार  नहीं  फिर  भी  पहले  से  ही  मौजूद  विवाह

 पूर्व  प्रनमक  सलाह  तथा  प्रसवपूर्व  निदान  सुविधाओं  जैसे  प्रारंभिक

 निवारक  उपाय  के  जरिए  कुछ  हद  तक  रोगियों  के  जीवन  में  सुधार  लाया

 जा  सकता  है  तथा  गंभीर  जटिलताओं  का  निवारण  किया  जा  सकता

 कतिपय  गैर  सरकारी  संगठनों  ने  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  रोग  को
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 जानकारी  संबंधी  कार्यक्रम  आदिश्वासियों  तथा  घिभिन्‍न  जाति  समूहों  के

 लिए  प्रारंभ  किया  है  ताकि  इसको  घटना  और  रूग्णता  दर  को  कम

 किया  जा

 विदेशों  में  भेजे  गये  शिष्टमंडल

 2494.  श्री  सुल्तानपुरी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  माह  के  दौरान  आपके  मंत्रालय  द्वारा  विदेशों  में

 कितने  शिष्टमंडल  भेजे  गए  तथा  उन  पर  कुल  कितना  खर्च  किया

 और

 उससे  देश  को  हुए  लाभ  का  ब्यौरा  क्‍या

 विटेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 कांगड़ा  में  केन्द्रीय  संस्कृत  जिद्यापीठ

 2495,  ओऔ  हरिन  पाठक  :  क्‍या  मानथ  संसाधन  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्ली  ने  हिमाचल

 प्रदेश  के  कांगड़ा  जिले  में  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  की  स्थापना  को

 स्वीकृति  दी

 यदि  तो  संस्थान  के  शासी  निकाय  ने  उक्त  स्वीकृति
 कब  दी

 क्‍या  उक्त  विद्यापीठ  ने  कार्य  करना  प्रारंभ  कर  दिया

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  रास  :  और  राष्ट्रीय  संस्कृत
 संस्थान  के  शासी  निकाय  ने  दिनांक  24  1995  को  हुई  अपनी  बैठक

 में  हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  जिले  में  केन्द्रीय  संस्कृत  बिद्यापीठ

 करने  के  प्रस्ताज  को  अनुमोदन  कर  दिया

 और  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  इस  बिद्यापीठ  की

 स्थापना  अभी  तक  नहों  की  गई

 विश्वविद्यालयों  में  आरक्षण  संबंधी  लाभ

 2496.  श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कालेजों  और  विश्वविद्यालयों  में

 इत्यादि  पदों  क़े  संबंध  में  मंडल  कमीशन  की  सिफारिशों  के

 अनुसार  आरक्षण  लाभ  प्रदान  किये  जा  रहे
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 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उच्च  शिक्षा  सेवा  आयोग  द्वारा  विद्यालयों  में  पिछड़े  बर्गों
 से  कितने  प्रिंसिपल  नियुक्त  किये  गये  हैं  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  पिछड़े
 वर्गों  से नियुक्त  किए  गए  कुलपतियों  की  राज्यवार  संख्या  कया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य
 मंत्री  मुही  राम  :  से  यह  मामला

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  विचाराधीन

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  ह ैऔर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सुवर्णरेखा  सिंचाई  परियोजना

 2497.  श्री  बीर  सिंह  महतो  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  क॑  सिंहभूमि  जिले  में  चांदिल  में  सुवर्णरेखा  सिंचाई

 परियोजना  का  कार्य  रोकने  के  क्‍या  कारण  और

 यह  कार्य  कब  तक  आरम्भ  किया  जाएगा  तथा  कब

 तक  पूरा  किया

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  सुवर्णरेखा
 परियोजना  ey  चॉट८८७  बांध  मं  निर्माण  कायों  को  रोकने  का

 मुख्य  कारण  निधियां  बसा  हाना

 सिंचारं  रात  तक  विधय  राज्य  सरकार  अपने  ही

 संसाधनों  से  परियाजना  करा  याजना  तयार  करती  निधियां  जुटाती  है

 और  कार्यान्वित  करतो  परियोजना  का  पूरा  होना  राज्य  सरकार  द्वारा

 उसे  प्रदान  की  गई  प्राथमिकता  पर  निर्भर  करता

 जड़ी-बूटियां

 2498.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  आयुर्वेदिक  ग्रन्थों  में  वर्णित  दुर्लभ  और

 बहूमूल्य  जड़ी-बूटियों  का  पता  लगाने  और  पहचान  करने  के  लिये

 कोई  प्रयास  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (1)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 जड़ी  बूटियों  के  औषधीय  गुर्णों  के  संबंध  में  किये  गये

 अनुसंधान  का  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  और  केन्द्रीय

 आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंधान  प्रग्षिट  ता  स्वास्थ्य  और  परिवार
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 कल्याण  मंत्रालय  का  एक  स्वायत्तशासी  संगठन  ने  देश  के  ।7  राज्यों

 में  औषधीय  पादपों  का  सर्वेक्षण  करने  और  उनको  उपलब्धता  के  स्थान

 का  पता  लगाने  के  लिए  ।8  औषधोय  पादप  सर्वेक्षण  यूनिटें  स्थापित

 को  इस  संबंध  में  मोनाग्राफ/रिपोर्ट  सर्वेक्षण  क॑  आधार  पर  प्रकाशित

 की  गई

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  में  द्रव्य  गुण  बिज्ञान  विभाग  ने

 भी  बिरल  बूटियों  भेदਂ  और  पर  कार्य  किया

 प्रश्न  नहीं

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  अधीन

 अनुसंधान  संस्थान  और  विभिन्‍न  अन्य  संगठन  बिशेष  रूप  से

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  जड़ी-बूटी  औषधों  पर

 अनुसंधान  कार्य  में  लगे  हुए  इस  संबंध  में  शोध  पत्र/बुलेटिन  पहले

 ही  प्रकाशित  किए  गए

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  ने  भी

 मुस्तक  आदि  जैसी  जड़ी-बूटी  औषधों  पर  अनुसंधान  शुरू  किया

 मध्य  प्रदेश  में  राजमार्गों  कौ  मरम्मत  के  लिए  धनराशि

 2499.  श्रीमती  छबिला  अरविन्द  नेताम  :  क्‍या  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  संख्या  कितनी

 पिछले  तीन  बषों  के  दौरान  उनकी  मरम्मत  के  लिए
 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 क्या  स्वीकृत  धनराशि  का  पूर्णतः  उपयोग  किया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 वर्ष  1993-94  से  1995-96  के  दौरान  अनुरक्षण  और

 मरम्मत  अनुदान  के  रूप  में  4983.81  लाख  आबंटित  किए

 जी

 प्रश्न  नहीं

 आंगनवाडी  शिक्षिकाओं  को  वेतन

 2500.  श्री  अजय  कूमार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंगनवाड़ी  शिक्षिकाओं  अथवा  सहायकों  के  बेसन

 तथा  अन्य  भत्तों  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  इस  संबंध  में
 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तथा  बेतन  भत्ते  में  वृद्धि  कब  से  की

 जाएगी  2

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 आंगनवाडी  कार्यकर्ता  और  सहायिकाएं  अवैलनिक  कार्यकर्ता

 होती  हैं  और  उन्हें  मानदेय  के  रूप  में  हर  माह  एक  निश्चित  राशि  दी

 जाती  सरकार  ने  आंगनवाडो  कार्यकर्ताओं  और  सहायिकाओं  के

 मानदेय  में  2  1992  से  वृद्धि  की

 प्रश्न  ही  नहीं

 ,  अहमदाबाद-बडोदरा  एक्सप्रेस  मार्ग

 2501.  श्री  महेश  कुमार  कनोडिया  :

 श्री  विजय  पटेल  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विश्य  बैंक  की  सहायता  से

 अहमदाबाद-बडोदरा  एक्सप्रेस  मार्ग  एम  को  वर्ष  1987  में  शुरू
 किया  गया

 यदि  तो  इसमें  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  वार्षिक  आबंटन  कितना

 किया  गया  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  में  कितनी

 धनराशि  खर्च  की  गयी  और

 इसके  पूरा  होने  को  समय  सीमा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 और  जी  96  तक  सड़क  और  पुल  कार्यों  के  बारे

 में  बास्तबिक  प्रगति  लगभग  59.18  प्रतिशत

 चालू  बित्त  वर्ष  (1996-97)  में  इस  परियोजना  के  लिए

 10.00  करोड़  आबटित  किए  गए  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  व्यय

 कं  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :-

 1993-94  31.83  करोड़

 1994-95  19.12  करोड़

 1995-96  14.00  करोड़

 96

 सड़क  वाले  भाग  के  लिए  ठेकेदार  को  निष्कासित  करने

 के  बाद  शेष  कार्य  को  निर्माण-प्रचालन  और  हस्तांतरण  आधार  पर

 करवाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  इसे  पूरा  किए  जाने  के  बारे

 में  निश्चित  समय  सीमा  बताना  संभव  नहीं
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 राष्ट्रीय  महिला  आयोग  द्वारा  अपील

 2502.  श्री  उदयसिंह  राव  गायकवाड़  :  क्या  मानव  संसाधन

 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  और  इसी  प्रकार  की  कुछ
 अन्य  एजेसियों  नें  लोगों  से  आन्ध्र  प्रदेश  के  उन  बुनकर  परिवारों  को

 जिनफे  हाल  में  आए  तुफान  से  घर  तथा  करधे  नष्ट  हो  गये  दान

 देने  के  लिये  अपील  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  आयोग

 और  ऐसी  एजेंसियों  न ेअब  तक  कितनी-कितनी  राशि  एकत्रित  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसी  धनराशि  से  प्रभावित

 परिवारों  का  पुनर्वास  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  अन्य  प्रभावित

 परिवारों  का  पुनर्वांस  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 मासवज  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  के  पटल  पर  रख  दी

 गुजरात  में  आर्सेनिक  प्रदूषण

 2503.  श्री  राठवा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 गुजरात  में  विशेषकर  जनजातीय  और  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंआर्सेनिक  प्रदूषण
 के  कारण  होने  वाली  बीमारियों  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  आर्सेनिक

 प्रदूषण  के  कारण  फैलने  वाले  रोगों  के  उन्मूलन  हेतु  विदेशी  स्वास्थ्य

 अधिकारियों  की  सहायता  से  कोई  ठोस  कदम  उठाने  का

 इसके  लिये  गत  तीन  यों  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य

 सरकारों  को  वर्ष-वार  क्‍या  सहायता  प्रदान  की

 क्या  इसके  लिये  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  से  और

 अधिक  धनराशि  आबंटित  किये  जाने  हेतु  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  गुजरात  सरकार  के
 चिकित्सा  सेवाएं  एवं  चिकित्सा  शिक्षा  बिभाग  से  प्राप्त  हुई

 सूचना  के  अनुसार  गुजरात  में  आर्सेनिक  प्रदूषण  के  कारण  होने  वाली

 बीमारियों  की  कोई  समस्या  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं
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 स्कैन  मशीन

 2504.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजधानी  के  किन-कफिन  अस्पतालों  में  स्करैस
 मशीन  ठोक  प्रकार  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  और  ये  मशीनें  कब  से

 खराब  हें  ;

 इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  दुर्घटना  में  घायल  हुये
 व्यक्तियों  का  ठीक  उपचार  नहीं  हो  पाता  है और  उचित  निदान  और

 उपचार  की  सुविधाओ  के  अभाव  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  मौत  हो  जाती

 और
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 क्या  उपाय  किये  गये  हैं  कि  इन  अस्पतालों  में  स्कैन  मशीनें

 सुचारू  रूप  से  काम

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  और  दिल्ली  के  केन्द्रीय

 सरकारी  अस्पतालों  में  स्कैन  मशीनें  कार्य  कर  रही  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  अस्पतालों  के  बारे  में

 सूचना  संलग्न  विवरण  पर

 राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्ली  सरकार  द्वारा

 सूचित  किए  अनुसार  चिकित्सा  अधिकारियों  के  साथ  एम्बुलेंस  में  ऐसे
 रोगियों  को  दूसरे  अस्पतालों  में  भेज  दिया  जाता

 राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि

 यह  सुनिश्चित  करने  के  सभी  संभाब्रित  प्रयास  किए  जाते  हैं  कि  मशीनें

 सही  ढंग  से  कार्य

 विवरण

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार

 मशीनों का  कार्यकरण  पु
 अस्पतालों  के  नाम  कब  से  मशीनें  कार्य  नहीं  कर  रही  कार्य  न  करने  के  कारण

 ।.  अस्पताल

 2.  अस्पताल

 24.7.1996

 (1)  4.2.95-15.1.96

 (ii)  23.4.96-9.5.96

 (ili)  11.5.96-17.5,96

 (iv)  28.5.96-24.8.96

 (५)  26.8.96-  आज  तक

 हैड  स्कैन  मशीन  खराब  हो  गई

 हाई  टेंशन  जनरेटर  दोषपूर्ण

 इस  भाग  का  आयात  करने  हेतु
 कार्रवाई  प्रारंभ  हो  चुकी नर  थे  मे  है  प्यजात  है

 अस्पताल

 अस्पताल

 अस्पताल

 अस्पताल 9

 7.

 #

 ४

 स्वामी  दयानन्द  अस्पताल

 कोई  स्कैन  मशीन  स्थापित  नहीं  की

 कोई  स्कैन  मशीन  स्थापित  नहीं  की

 कोई  स्कैन  मशीन  स्थापित  नहीं  को

 16.11.96  से

 दिल्ली  नगर  निगम

 स्कैन  मशीन  टर्नकी  आपार  पर  मैसर्स

 सीमेन्स  इंडिया  द्वारा  स्थापित  की  जा  रही

 परन्तु  अभी  तक  सौंपी  नहीं  गई

 केबल  एक  भाग  ही  खराब

 —  लिन तन  न  चल

 9.12.93  से  पहले  दोन्‍नति  के  लिये  पात्र  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  ,

 जनजाति  के  कर्मचारियों  के  नाम  क्या
 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  में  पदोन्नति

 2505.  श्री  भक्त  चरण  दास  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  के  दिनांक  8.12.1994  ु
 के  मंत्रालय  को  भेजे  गये  पत्र  द्वारा  और  चयन  नियमों  के  अनुसार  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इन  सभो  कर्मचारियों  को  22.5.96  को  सचिव

 के  साथ  हुई  बैठक  में  लिये  निर्णय  के  बाद  पदोन्‍नत  किया  गया
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 1991-93  के  दौरान  विभागीय  रिक्तियां  न  होने  के

 बावजूद  पदोन्‍नत  किये  गये  सामान्य  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  संख्या

 क्या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अनुसूचि  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 मिसल  रिपोर्ट  के  संलग्नक  ।.5  और  कार्य

 का  और  टिप्पण  1002,  जो  एम  पी/दिनांक़

 26.4.93/31.10.95  को  विषय  वस्तु  क्या  और

 दिनांक  2/9.5.94  के  5651/5662  और  6677  में

 पुछी  गई  सूचना  कब  लक  उपलब्ध  करा  जाएगी  7

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 असम  में  बाढ़  नियंत्रण

 2506.  अरुण  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  असम  में  बाढ़  नियंत्रण  को  समस्या

 से  निपटने  के  संबंध  में  कार्य  योजना  हेतु  कोई  विशेष  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  असम  सरकार  कोई  अल्पकालिक  और  दीर्घकालिक

 योजनाएं  कार्यान्वयन  हेतु  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  ब्रहमपुत्र  और  बराक  घाटियों  में  बाढ़  प्रबंधेके  लिए
 मास्टर  योजनाएं  तैयार  की  जिसके  अंतर्गत  असम के  क्षेत्र  भी  आते

 जल  संसाधन  मंत्रालय  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  दो
 स्कोमों  अर्थात्‌  असम  की  ब्रहमपुत्र  घाटी  में  पगलदिया  बहु-उद्देश्यीय
 परियोजना  और  बराक  घाटी  मे  तिपाईमुख  बहु-उद्देश्यीय  परियोजना

 अनुमोदन  कर  दिया  योजना  आयोग  से  निवेश  स्वीकृति  के  लिए
 पगलदिय  परियोजना  की  पर्यावरणीय  टृष्टि  से  स्वीकृति  भी  प्राप्त  कर

 ली  तिपाईमुख  परियोजना  के  संबंध  में  1995  में  कुछ  शतों

 के  अधीन  तकनीकी  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  मिजोरम  और

 मणिपुर  राज्यों  के  बीच  सहमति  न  होने  के  कारण  इस  परियोजना  में

 आगे  और  प्रगति  का  कार्य  रूक  गया

 और  असम  सरकार  तकनीकी  एबं  निवेश  स्वीकृति  के

 लिए  अल्पाबधि  एबं  दी्घाबधि  स्कीमें  जिनको  लागत  एक  करोड़  रुपए
 अथबा  उससे  अधिक  होती  प्रस्तुत  करती  रही  समय-समय  पर
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 इनका  अनुमोदन  किया  जाता  रहा  वर्ष  1996-97  के  दौरान

 अनुमोदित  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  को  योजना

 आयोग  द्वारा  आबंटित  निधियों  के  प्राथमिकता  बाली

 स्कीमों  के  कार्याव्वयन  के  लिए  25  करोड़  रुपए  का  केन्द्रीय  अनुदान
 भी  आबंटित  किया  गया

 पाकिस्तान  द्वारा  उक्रेन  से  टैंक  की  खरीद

 2507.  सुब्बारामी  रेड्डी  :

 श्री  प्रदीप  भटटाचार्य  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  3।  1996  को  इस्लामाबाद  में  उक्रेन  तथा

 पाकिस्तान  के  बीच  320  यूक्रेनियन  टैंकों  की  आपूर्ति  के  लिये  550

 सिलियन  रुपयों  का  ठेका  किया

 क्या  यह  बताया  गया  है  कि  पाकिस्तान  द्वारा  इन  टैंको  की

 खरीद  भारत  तथा  पाकिस्तान  की  रक्षा  क्षमताओं  के  बीच  संतुलन  को

 अस्थिर  कर  देगी  तथा  दोनों  देशों  के  बीच  हथियारों  कोਂ  होड़  का  एक
 नया  दौर  शुरू  हो

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  इस  ठेके  से  उत्पन्न  परिस्थिति  से  निबटने  के  लिये

 ठोस  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्‍या

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  उपलब्ध  खबरों

 के  पाकिस्तान  और  उक्रेन  ने  तकरीबन  300  टी  80  यूडी  टैंक

 पाकिस्तान  को  बेचने  के  बारे  में  96  में  एक  संबिदा  संपन्न  की

 और  ऐसी  आंशका  है  कि  इन  आपूर्तियों  स ेभारत  और

 पाकिस्तान  के  बीच  सैन्य  संतुलन  पर  विपरीत  प्रभाव  सरकार

 को  यह  विश्वास  है  कि  पाकिस्तान  द्वारा  अपनी  जायज  आवश्यकताओं

 से  अधिक  हथियारों  का  अर्जन  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  और  सुरक्षा  के  लिए

 अनुकूल  नहीं

 और  (SB).  सरकार  राष्ट्रीय  सुरक्षा  से  संबंधित  सभी  घटनाओं

 पर  बराबर  निगाह  रखती  है  और  उसे  अक्षुण्य  रखने  के  लिए  सभी

 आवश्यक  उपाय  करती

 जीरो  वेकेन्सी  की  संकल्पना

 2508.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  मानव  संसाधन
 विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  की  लैनाती  के  परिधरेक्ष्य
 में  बेकेन्सीਂ  की  संकल्पना  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  अभी  तक-इस  संकल्पना  को  जारी  रखा  गया
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 यदि  तो  इसकी  कार्यप्रणाली  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  से  शिक्षकों  के

 स्थानान्तरण/तैनाती  क॑  लिए  शासी  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदित  स्थानान्तरण

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  को  किसी  संकल्पना  का  उल्लेख

 नहीं

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कर्मचारियों  के

 पौते-पोतियों  को  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश

 2509.  श्री  शान्तिलाल  पुरषोत्तम  दास  पटेल  :  कया  मानव

 संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  विद्यालय  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में

 कार्यरत  और  सेवानिवृत्त  कमंचारियों  के  पोते-पोतियों  को  प्राथमिकता

 के  आधार  पर  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  और  केन्द्रीय  विद्यालय

 संगठन  और  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  कार्यरत  कर्मचारियों  के  पौत्रों-पौत्रियों

 को  कंन्द्रीय  विद्यालय  में  दाखिले  के  लिए  प्रार्थमकता  के  दृष्टिकोण  से

 दूसरा  स्थान  दिया  जाता

 वाणिज्यिक  रूप  से  यौन  शोषण

 2510.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1996  में  स्टाक  होम  में  आयोजित  विश्व

 कांग्रेस  का  ध्यान  वाणिज्यिक  रूप  से  यौन  शोषण  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 इस  बुराई  पर  रोक  लगाने  हेतु  विश्व  कांग्रेस  ने क्या  विशेष

 उपाय  सुझाए  और

 इस  मामले  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कटम  उठाए  गए  हैं  और  उठाये  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 बाणिज्यिक  रूप  से  बच्चों  के  यौन  शोषण  के  विरूद्ध

 .  बिश्व  जिनका  27  से  3।  अगस्त  1996  को  स्टाक

 होम  में  किया  गया  में  एक  घोषणा  और  कार्यवाही

 कार्यक्रम  पर  सहमति  व्यक्त  की  कार्यवाही  कार्यक्रम  में  समेकित
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 नीतियों  और  उपायों  को  मांग  को  गयी  है  ताकि  सन्‌  2000  तक  शोषित

 बच्चों  की  संख्या  को  कम  करने  और  बच्चों  के  प्रति  समाज  के

 दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  लाने  के  उद्देश्य  से  निर्धारित  समय  सीमा  में

 निश्चित  लक्ष्यों  के  कार्यान्वयन  हेतु  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  और  प्रगति

 संसूचक  तैयार  किये  जा  कार्यवाही  कार्यक्रम  में  राष्ट्रीय  और

 स्थानोय  स्तरों  पर  कार्यान्वयन  तथा  प्रबोधन  तंत्र  विकसित  करने  तथा

 सरकारी  एवं  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  क ेबीच  निकट  सम्पर्क  और  सहयोग
 स्थापित  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  सरकारों  का  आहबान  किया  गया  है
 ताकि  बच्चों  के  वाणिज्यिक  रूप  से  यौन  शोषण  के  विरूद्ध  उपाय  करके

 उन्हें  कार्यान्वत  किया  जा

 (1)  भारत  सरकार  ने  निम्नलिखित  कानूनों  के  मौजूदा  उपबन्धों

 के  कड़े  कार्यान्वयन  के  अलावा  बच्चों  के  यौन  शोषण  की  समस्या  के

 समाधान  के  लिये  प्रमुख  आपराधिक  कानूनों  में  राष्ट्रीय  महिला  आयोग

 द्वारा  सुझाये  गए  संशोधनों  की  विधि  आयोग  को  भेज  दिया  है  :-

 भारतीय  दण्ड

 अनैतिक  पणन  1986,  और

 किशोर  अपराध  न्याय  1986  बाल  वेश्याओं

 को  बचाने  और  उनके  पुनर्वास  के  लिये  सरकार  ने  कानूनी
 और  गैर-कानूनी  दोनों  प्रकार  के  टृष्टिकोणों  की  समीक्षा
 और  संस्तुतियां  करने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  सलाहकार

 समिति  का  गठन  किया  इसके  सरकार  बच्चों

 विशेषकर  बालिकाओं  की  स्थिति  में  बेहतर
 स्वास्थ्य  देखभाल  और  महिला  शक्ति  सम्पन्नता  के

 माध्यम  से  समग्र  सुधार  लाने  का  भी  प्रयास  कर  रही

 परियारम  चिकित्सा  महाविद्यालय  को  आबंटन

 2511.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  कन्नानोर  में  परियारम  चिक्रित्सा  महाविद्यालय
 को  उनके  मंत्रालय  द्वारा  आवंटित  धनराशि  की  कितनी  अग्रिम  राशि  दी
 गयी

 परियारम  चिकित्सा  महाविद्यालय  परियोजना  को  दी  गई

 ऐसी  अग्रिम  धनराशि  की  शर्तें  क्‍या

 (1)  क्‍या  गत  तीन  ब्षों  के  दौरान  इस  तरह  की  अग्रिम  धनराशि

 किसी  चिकित्सा  महाविद्यालय  अथवा  शिक्षण  संस्थान  को  दी  गयी

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  ने  परियारम  मेडिकल  कनन्‍नानोर  केरल  को  कोई

 नित्तीय  सहायता  नहीं  दी

 प्रश्न  नहीं
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 और  महात्मा  गांधी  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडिकल

 सांइसिज  वर्धा  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 नीचे  दी  गई  है  :--

 1993-94  250  लाख  रुपये

 1994-95  275  लाख  रुपये

 1995-96  400  लाख  रुपये

 स्मारक

 2512.  श्री  कृष्ण  लाल  शर्मा  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सभी  स्मारकों  को  प्रदूषण  के  कारण  खतरा  है
 और  उनका  संरक्षण  भी  नहीं  किया  जाता

 क्या  इनमें  से  अनेक  स्मारक  हाथों  से  छूने  तथा

 पर्यटकों  की  बसों  से  निकले  वाले  धुएं  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुए

 क्‍या  फतेहपुर  सीकरी  तथा  दिल्‍ली  का  लाल

 किला  भी  प्रभावित  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  मामलों  में  क्या  उपाय  किए
 जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 से  हालांकि  यह  सही  नहीं  है  कि  सभी  स्मारक  संरक्षण  के  अभाव

 से  ग्रस्त  हैं  तथापि  ऐसे  अनेक  प्राचीन  स्मारकों  की  सुरक्षा  के  उपाय

 करना  आवश्यक  है  जिन्हें  संभावित  प्रदूषण  का  खतरा  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  ने  औद्योगिक  तथा  बाहनीय  प्रदूषण  से  ग्रस्त

 फलेहपुरी  सीकरी  तथा  दिल्ली  स्थित  लाल  किला  के

 साथ-साथ  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  की  सुरक्षा  क ेअनेक  उपाय  किए

 इन  उपायों  में  उद्योगों  के  प्रदूषण  स्तर  का

 उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  के  दिशा  निर्देश  तथा  उत्सर्जन  एवं  बहिर्सांज
 मानक  तैयार  करना  शामिल

 राष्ट्रीय  साक्षरता  अभियान

 2513.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या
 मानव

 संसाधन  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  साक्षरता  अभियान  का  व्यापक

 प्रधार  कर  रही  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  किन-किन  जिलों  को

 पूर्णरूपेण  साक्षर  घोषित  कर  दिया  गया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  प्रिंट

 तथा  इलेक्ट्रानिक  मीडिया  में  विज्ञापन  तथा  प्रचार  के  माध्यम  से

 साक्षरता  संबंधी  संदेशों  का  प्रचार-प्रसार  करता
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 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  को  पूर्ण  रूप  से  साक्षर  जिला

 घोषित  करने  की  संकल्पना  से  अलग  कर  दिया  गया  संपूर्ण  साक्षरता
 के  पूरा  होने  के  पश्चात  शिशुओं  द्वारा  अर्जित  किए  गए  ज्ञान

 को  समेकित  करने  के  लिए  जिलों  में  उत्तर  साक्षरता  अभियान  शुरू
 किए  जाते  इस  समय  उत्तर  साक्षरता  चरण  के  अन्तर्गत  174

 जिले

 कलकता  फ्तन  के  लिए  गंगा  का  पानी  छोड़ना

 2514.  श्री  तरित  वरण  तोपदार  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ऊपरी  धारा  अर्थात्‌  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार

 से  कलकत्ता  पत्तन  तथा  बंगलादेश  को  गंगा  स ेऔर  अधिक  पानी  छोड़ने
 पर  बिचार  कर  रही

 ह

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ,

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  से  भारत

 और  बंगलादेश  के  बीच  फरक्का  पर  गंगा  जल के  प्रवाहों  के  बंटवारे

 पर  बंगलादेश  के  साथ  इस  समय  बातचीत  चल  रही

 फरक्का  जल  का  बंटवारा

 2515.  श्री  दास  मुंशी  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलादेश  की  बर्तमान  सरकार  ने  हमारी  सरकार  के

 साथ  फरक्‍्का  जल  वितरण  पर  नये  सिरे  से  कोई  वार्ता  शुरू  की

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  तथा  बंगलादेश
 के  साथ  फरकक्‍्का  बांध  के  जल  बितरण  फार्मूले  में  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  का  सरकारी  पक्ष  क्‍या

 जल  संसाधन  मंत्री  जनेश्वर  :  जी

 फरकका  पर  गंगा  जल  के  बंटवारे  के  लिए  परस्पर  सहमति
 के  जरिए  समाधान  निकालने  के  संबंध  में  निरंतर  विचार-विमर्श  किया

 जा  रहा  इन  विचार-किमर्शों  में  पश्चिम  बंगाल  के  प्रतिनिधियों  को

 भी  सहयोजित  किया  जाता

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  केन्द्र

 2516.  श्री  सिद्‌दयया  कोटा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  केन्द्र  ने  न्यासियों  को

 नियुक्त  किये  जाने  के  सबंध  में  कोई  मार्ग  निर्देश  तैयार  किए
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  संस्था  द्वारा  आजीवन  न्यासी  नियुक्त  किए  गए

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  मार्ग  निर्देशों  का अनुपालन
 किय  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 और  (@).  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  केन्द्र  के  न्‍्यासियों  की  नियुक्ति

 ट्स्ट  के  घोषणा  विलेख  के  अनुसार  की  जाती

 और  (S).  घोषणा  बिलेख  के  उपबंधों  क॑  ट्रस्ट  ने

 दिनांक  18.5.1995  को  हुईं  अपनी  बैठक  में  कुछ  संशोधन  किये  जिनके

 अनुसार  संस्थापक  न्यासियों  को  आजीवन  न्यासी  बनाया

 स्वास्थ्य  सेवाएं

 2517.  महादीपक  सिंह  शाक्य  :

 जस्टिस  गुमान  मल  लोढा  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  1996  के

 आफ  इंडियाਂ  में  आन  द  सिक  बेडਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  यह  सुझाव
 '

 दिया  है  कि  देश  के  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  कम  से  कम  5  प्रतिशत

 का  व्यय  स्वास्थ्य  पर  किया  जाना

 यदि  तो  क्या  गत  तीन  ब्षों  के  दौरान  देश  में  स्वास्थ्य

 सेवाओं  पर  व्यय  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  औसतंन  3  प्रतिशत  पर  रहा

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :

 से  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  सिफारिश  की  है  कि

 स्वास्थ्य  के लिए  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  कम  से  कम  5  प्रतिशत

 आरंटित  किया  जाना  विश्व  विकास  1993  के  अनुसार

 भारत  में  स्थास्थ्य  पर  खर्च  किए  गए  सकल  घरेलू  उत्पाद  (1990)  की

 प्रतिशतता  6  प्रतिशत  है  जिसमें  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  1.3  प्रतिशत

 तथा  प्राइवेट  क्षेत्र  में  4.7  प्रतिशत  तथापि  पिछले  तीन  बषों  के  दौरान

 देश  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  क्षेत्रों  क ेलिए  कुल  योजना

 परिव्यय  देश  के  कूल  योजना  परिव्यय  के  3  प्रतिशत  से  कुछ  अधिक
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 सभी  के  लिए  स्वास्थ्य

 2518.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार

 कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  2000  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्यਂ
 योजना  के  अन्तर्गत  क्या  प्रगति  को  गई

 प्रत्येक  गांव  में  स्वास्थ्य  संबंधी  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु
 की  गयो  व्यवस्था  का  ब्यौरा  क्या

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  आयुर्वेदिक  डाक्टरों  तथा

 औषधियों  क्या  भूमिका

 डाक्टर  योजनाਂ  समाप्त  कर  दिये  जाने  के

 पश्चात  गांवों  के  लिए  क्‍या  वैकल्पिक  स्वास्थ्य  योजना  तैयार  की  गया

 प्रत्येक  गांब  में  प्रसूति  सुविधा  प्रदान  किये  जाने  हेतु  चालू
 कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  और

 स्थास्य  संबंधी  विभिन्न  क्षेत्रों  में  स्वैच्छिक  स्वास्थ्य  संगठनों

 द्वारा  क्या  भूमिका  निभायी  जा  रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 सलीम  इकबाल  :  से  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति

 1983  में  निर्धारित  लक्ष्यों  की  उपलब्धि  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  से  पता

 चलता  है  कि  सन्‌  2000  ईसजी  तक  केवल  कुछ  ही  लक्ष्यों  जैसे  शिशु

 मृत्यु  आशोधित  मृत्यु  जन्म  के  समय  जीवन  गर्भवती

 महिलाओं  और  शिशुओं  के  लिए  टीकाकरण  के  लक्ष्य  और  कूष्ठरोग
 उन्मूलन  को  पूरी  तरह  प्राप्त  किया  जा  सकता

 एक  बहुत  बड़ा  ग्रामीण  स्थास्थ्य  ढांचा  जिसमें  1.4.1996  तक  पूरे
 देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में व्यापक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करने  के  लिए

 1,32,727  21,853  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  2,424

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  कुछ  राज्यों  द्वारा

 विदेशी  सहायता  से  एक  चरणवार  तरीके  से  द्वितीयक  स्तर  के

 अस्पतालों  को  भी  सुटृढ़  किया  जा  रहा  इसका  उद्देश्य  ऐसे  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाओं  में  वृद्धि  करना  है  जहां  महिलाओं  की

 जरूरतों  का  पता  लगाया  गया

 लोगों  को  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवायें  प्रदान  करने  के  ढांचे  का  बिस्तार

 करने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  प्रणाली  और  होमियोपैथी  के  विकास

 पर  जोर  दिया  गया  कुष्ठ
 कैंसर  आदि  जैसे  संचारी  और  गेर-संचारी  रोगों  के  नियन्त्रण/उन्मूलन  के

 लिए  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  हो  रहा  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  शिशु  जीवन-रक्षा  और  सुरक्षित  मातृत्व  जिसमें  टीकाकरण

 और  सुरक्षित  प्रसव  शामिल  पर  जोर  दिया  गया  लोगों  को

 विशेषकर  कुृष्ठरोग  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  में

 व्यापक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करने  के  लिए  गैर-सरकारी  संगठनोस्वैच्छिक

 संगठनों  की  सहभागिता  को  भी  बढ़ावा  दिया  जा  रहा
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 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  व्यय

 2519.  श्री  अशोक  प्रधान  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  खुर्जा  क्षेत्र  क ेअधीन  आने  बाले  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  का  ब्योरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष  इन  राष्ट्रीय  राजमागों  के

 रख  रखाव  पर  फितना  खर्च  हुआ

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  हैं  कि

 दादरी  -सिकंदराबाद/बुलन्दशहर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  जीर्ण-शीर्ण

 अयस्था  में

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  उक्त  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेउचित

 रख-रखाव  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  खुर्जा  क्षेत्र  में  कोई  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 नहीं

 उत्तर  प्रदेश  में  गाजियाबाद-दादरी-सिकन्दराबाद-बुलन्दशहर

 सड़क  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नहीं

 से  उपर्युकत  को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 अपराहन  3३.00  बजे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  बाले  पत्रों

 को

 श्री  राम  नाईक  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का
 प्रश्न  आज  की  कार्य-सूची  पहले  दर्शाया  गया  विधेयक

 1996'  शामिल  नहीं  किया

 गया  कार्य-सूची  पत्र  में  अचानक्र  परिवर्तन  कर  दिया  गया  है  और

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  को  चर्चा  हेतु  शामिल  कर

 लिया  गया  यदि  कार्य-सूची  में  शामिल  किए  गए  मदों  को  इसी  तरह

 बार-बार  बदले  जाने  से  हमारे  लिए  इस  निमित्त  तैयार  होना  बहुत  कठिन

 हो  जाता  हम  अपने  बकताओं  को  नए  मदों  के  लिए  तैयार  होने  को

 कैसे  बता  सकते  हैं  2  उसे  अंतिम  समय  में  शामिल  किया  लेकिन
 ॥

 इसे  अब  पुनः  बदल  दिया  गया  कार्य-सूची  में  कुछ  तो  निरंतरता

 रहनी  -
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 यदि  4,000  करोड़  के  अनुदानों  की  अनूपूरक  मांगों  पर  चर्चा

 को  जानी  है  और  उसे  इस  तरह  अचानक  लाये  जाने  से  हमारे  लिए

 बहुत  मुश्किल  पैदा  हो  जातो  हमें  उसको  सूचना  पहले  दी  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  को  परसों

 ठीक  है  श्रो  नाईक

 श्री  राम  नाईक  :

 अपराइन  3.00  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  प्र

 हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  और  रक्षा  उत्पादन

 तथा  आपूर्ति  विभाग  के  बीय  वर्ष  1996-97  के  लिए  हुआ
 समझौता

 रक्षा  मंत्री  मुलायम  सिंह  :  अध्यक्ष  मै

 आपकी  अनुमति  से  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  और  रक्षा

 उत्पादन  और  आपूर्ति  रक्षा  मंक्रलय  के  बीच  वर्ष  1996-97  के

 लिए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा

 पटल  पर  रखता

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 राष्ट्रीय  जन-सहयोग  और  बाल  विकास  नई  दिल्ली

 के  वर्ष  1994-95  का  वार्षिक  प्रतिजेदन  और  उसके  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  :

 मैं  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित  पत्र  रखता  हूं  :-

 (1)  राष्ट्रीय  जन  सहयोग  ओर  बाल  विकास

 नई  दिल्ली  के  बर्ष  ।994-95  के  वार्बिक  प्रतिबेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 एक  और  तथा  लेखापरीक्षित

 -
 राष्ट्रीय  जन  सहयोग  और  बाल  विकास

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1994-95  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  |

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  जाला  बिबरण  तथा

 अंग्रेजी

 प्रिन्थाल्य  में  रखी  देखिए
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 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  विशाखापसनम  और

 मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1995-96  के  वार्षिक

 लेखा  परीक्षित  लेखे  और  उनके

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  :-

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  विशाखापत्तनम  के

 वर्ष  1995-96  96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  विशाखक्पत्तनम  के

 वर्ष  1995-96  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 (2)  मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1995-96  के  वार्षिक
 प्रशासनिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1995-96  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए

 (3)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  103  की

 उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-

 मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1995-96  के  वार्षिक

 लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षा

 मद्रास  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1995-%  के  लेखापरीक्षित

 लेखों  पर  सरकार  द्वारा

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिए

 (4)  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  और

 जल-भूतल-परिवहन  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1996-97  के

 लिए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिए
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 नेशनल  अकादमी  आफ  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  1994-95  और  गुजरात  आयुर्वेद
 जामनगर  के  वर्ष  1995-96  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  और  उनके

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 योजना  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र
 :  में  श्री  सलीम  इकबाल  शेरबानी  की  ओर  से

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हैँ  :-

 (1)  नेशनल  अकादमी  आफ  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  1994-95  के  वार्षिक  प्रतिबेटन  को  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 नेशनल  अकादमी  आफ  नई  दिल्‍ली  क

 जर्ष  1994-95  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  घिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  |

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 (3)  गुजरात  आयुर्वेद  जामनगर  के

 वर्ष  1995-96  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 गुजरात  आयुर्वेद  जामनगर  के

 वर्ष  1995-96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 प्रन्थालय  में  रखी  देखिए

 विश्यविद्यालय  अनुदान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1993-94
 के  वार्थिक  लेखे  तथा  उन्हें  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 बविलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण  आदि

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  बिभाग  में  राज्य

 मंत्री  मुही  राम  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  विश्वविद्यालय  अनुदान  नई  दिल्ली  के

 1993-94  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षिा

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  बिजरण  तथा

 अंग्रेजी  |

 में  रखी  देखिए



 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8  जी

 (9)

 - (10)

 सभा  फ्टल्ल  पर  रखे  गए  पत्र

 पॉडिचेरी  पांडियेरी  के  वर्ष  1995-96
 के  वार्षिक  प्रतियेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1995-96

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिए

 पांडिचेरी  पांडियेरी  के  वर्ष  1995-96  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रिन्थालय  में  रखो  टेरि्रिए

 केन्द्रीय  विद्यालय  नई  टिल्ली  के  वर्ष  1994-95  के

 वार्षिक  लेखाओं  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 लथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  बिवरण  तथा

 अंग्रेजी  |

 में  रखी  देखिए

 बिश्वविद्यालय  अनुदान  नई  टिल्ली  के  वर्ष

 1994-95  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  |

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 लोक  जुम्बिश  जयपुर  के  वर्ष  1995-96

 के  जर्बिक  प्रतिबदेन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लोक  जुम्बिश  जयपुर  के  जर्ष  1995-96
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 प्रिन्यालय  में  रखी  देखिए

 महिला  समझया  कर्नाटक  के  वर्ष

 1995-96  के  वार्जिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 सेबकापरीश्चित

 महिला  समख्या  कर्नाटक  के  वर्ष
 |  1995-96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षक

 कौ  एक  प्रति  लथा  अंग्रेजी

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए
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 (।।)  महिला  समख्या  उत्तर  प्रदेश  के  वर्ष

 1995-96  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षित

 महिला  समख्या  उत्तर  प्रदेश  के  वर्ष

 1995-96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 (12)  महिला  समता  आन्ध्र  प्रदेश  के  वर्ष

 1995-96  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षित

 महिला  समता  आन्ध्र  प्रदेश  के  वर्ष

 1995-96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिए

 (13)  महिला  समख्या  गुजरात  के  वर्ष  1995-96

 के  वार्षिक  प्रतिजेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षित

 महिला  समख्या  गुजरात  के  वर्ष  1995-96

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 (14)  इंडियन  इंस्टियूट  आफ  अहमदाबाद  के

 यर्ष  1995-96  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षित

 इंडियन  इंस्ट्यूट  आफ  अहमदाबाद  के

 वर्ष  1995-96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 (15)  दिल्‍ली  दिल्‍ली  के  पोषित  संस्थानों  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षित  प्रतिवेदन  ।

 (16)  उपर्युक्त  (15)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 ग्रिन्थालय  भें  रखी  देखिए
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 (17)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  दुर्गापु्र  के  वर्ष

 1994-95  के  वार्षिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षित

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  दुर्गापुर  के  वर्ष

 1994-95  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  (17)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  बिलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथ  अंग्रेजी  |

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 (19)  जामिया  मिलिया  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1994-95  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 जामिया  मिलिया  नई  टिल्ली  के  वर्ष

 1994-95  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (20)  उपर्युक्त  (19)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा

 पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने

 वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 प्रन्थालय  में  रखी  देखिए

 (21)  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1993-94  के

 वार्षिक  प्रतियेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  बर्ष  1993-94  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 (22)  उपर्युक्त  (21)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  बिबरण

 तथा  अंग्रेजी  |

 प्रन्थालय  में  रखी  देखिए

 (23)  हैदराबाद  हैदराबाद  के  वर्ष  1995-96  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 प्रन्थालय  में  रखी  देखिए

 (24)  मालवीय  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  जयपुर  के

 वर्ष  1993-94  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंप्रेजी  सथा  उन  पर

 लेखापरीक्षित

 (25)

 (26)

 (27)

 (28)

 (29)

 (30)
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 मालवीय  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  जयपुर  के

 वर्ष  1993-94  के  क्रायंकरत  को  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 उपर्युक्त  (24)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  बिलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 ग्रिन्यालय  में  रखी  देखिए

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  हमीरपुर  के  वर्ष

 1994-95  के  आर्थिक  प्रतिजेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  लथा  उन  पर

 लेखापरीक्षित

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  हमीरपुर  के  वर्ष

 1994-95  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 उपयुक्त  (26)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  बिलंब  के  फारण  दर्शाने  बाला  विबरण
 तथा  अंग्रेजी

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 नार्थ  ईस्टर्न  हिल  शिलांग  के  वर्ष

 1995-96  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 नार्थ  हिल  शिलांग  के  वर्ष

 1995-96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिए

 राष्ट्रीय  शैक्षणिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  नई
 दिल्ली  के  वर्ष  1994-95  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 उपर्युक्त  (29)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  बिलंन  के  कारण  दर्शाने  जाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिए

 छावनी  बोर्ड  के  क्य  1995-96  का  वार्थिक

 प्रशासनिक  प्रतिवदेन  आदि

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 मैं  छाबनी  बोडों  के  जर्ष  1995-96  के  वार्षिक  प्रशासनिक  प्रतिजेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए



 dor  संखिधान  विधेयक

 अपराहन  3.02  बजे

 सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति
 संबंधी  समिति  ने  6  1996  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  अपने

 पहले  प्रतिबेदन  में  सिफारिश  की  थी  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  को  उनके

 नामों  के  सामने  दर्शाया  गई  अवधि  के  साथ  लिए  की  बैठकों  से

 अनुपस्थिति  की  अनुमति  दी

 ।.  श्रीमती  भावना  चिखलिया

 2.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे

 10-7-96  -96  से  26-7-96

 10-7  -  96  से  2-8-96

 और

 26-8-96  से  13-9-96

 3.  श्री  कोर्टडा  रमैया

 4.  श्री  वाडियार  26-8-96  से  13-9-96

 26-8-96  से  13-9-96

 क्‍या  यह  सभा  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसार  उन्हें

 इसकी  अनुमति  देती

 कई  माननीय  सदस्य  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  दी  जाती  सटस्यों  को  तदनुसार

 सूचित  कर  दिया

 अपराहन  3३.03  बजे

 संविधान

 विधेयक  सं्ध्यी  संयुक्त  समिति

 प्रतियेदन

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  मैं  संविधान

 1996  संबंधी  संयुक्ल  समिति  का

 प्रतिबेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति
 चाहती  हूं

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  हम  चाहते  हैं  कि  यह
 विधेयक  इसी  सप्ताह  में  पारित  किया  जाए  ।  हमने  इस
 पर  पहले  ही  चर्चा  कर  ली

 श्रीमती  सुथमा  स्वराज  :  अध्यक्ष  अब

 यह  रिपोर्ट  सदेन  में  आ  चुका  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप

 निर्देश  दीजिएगा  कि  इसे  पास  किया  आपने  पहले

 9  1996  संबंधी  संयुक्त  समिति  202

 सिलैक्ट  कमेटी  को  रिपोर्ट  देने  क ेलिए  अब  रिपोर्ट  सदन  में  आ

 गई

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  एबीडेंस  ले

 नहीं  किया  इसलिए  आप  समिति  को  एवीडेंस  को  भी  ले  करने  के

 लिए

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  विधेयक  को  बिना  चर्चा  किए  पारित  किया

 जाए

 वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  मरा  अनुरोध
 है  कि  इस  बिल  को  आज  ही  पास  किया  आप  ऐसी  व्यजस्था

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  संख्या  10  लो

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  इसका  दूसरा  भाग  पढ़ना

 अपराहन  3.04  '/,  बजे

 संविधान  विधेयक

 संबंधी  संयुक्त  समिति

 साक्ष्य

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  मैं  संविधान

 1996  संबंधी  संयुक्त  समिति  के  समक्ष

 दिये  गये  साक्ष्यों  का  रिकार्ड  सभा  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  चाहती

 मैं  भी  सभी  अपने  मित्रों  की  इस  मांग  का  समर्थन  करती

 हूं  कि  विधेयक  को  बिना  किसी  बिलम्ब  के  पारित  किया  यह

 समिति  की  अंतिम  सिफारिश  आज  संविधान  सभा  की  पहली  बैठक

 की  पचासवीं  बर्षगांठ

 इस  अवसर  के  सम्मान  में  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  हम  इसका  समर्थन

 करेंगे  लेकिन  हम  इस  पर  चर्चा  चाहते  हैं

 औमती  सुषमा  स्वराज  :  इसी  सत्र  में  पारित  करा
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 संबंधी  संयुक्त  समिति

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  जी  हां  हम
 चर्चा  चाहते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  पिछली  बैठक  में  इस
 पर  चर्चा  की  गई  थी  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  कि

 संयुक्त  समिति  अपना  प्रतिवेदन  9  दिसम्बर  को  प्रस्तुत  कर  तथा

 उस  समय  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  सदस्यों  को  इसे  पढ़ने  के  लिए

 कुछ  समय  की  जरूरत  इसलिए  विधेयक  पर  दो  दिन  बाद  ही  चर्चा

 की  ऐसा  इसलिए  हुआ  क्योंकि  सदस्यों  को  इस  प्रतिवेदन  को  पढ़ने
 के  लिए  दो  दिन  की  आवश्यकता  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं
 कार्य  मंत्रणा  समिति  द्वारा  यही  निर्णय  लिया  गया

 श्री  जसबंत  सिंह  :  अध्यक्ष  आज  प्रातः

 हमें  संविधान  सभा  की  पहली  बैठक  की  वर्षगांठ  के  उपलब्ध्ष्य
 में  आयोजित  समारोह  में  भाग  लेने  का  विशेष  अवसर  मैं  इस
 अवसर  पर  कल  इस  सभा  में  उठाए  गए  मामले  पर  पुनः  आता  हूं  मैंने

 इसे  अपने  देश  के  नाबिकों  और  वायु  सैनिकों  विशेष  तौर  पर

 पूर्व  सैनिकों  के  संदर्भ  में

 1971  की  कार्रवाई  के  दौरान  उनमें  से  कई  महान  सैनिकों

 को  वीरता  और  पराक्रम  के  लिए  विभूषित  किया  गया  उसके  बाद

 1981  में  हमारी  प्रधान  मंत्री  स्वर्गीय  इंदिरा  गांधी  ने  भूतपूर्ण  सैनिकों  के

 कल्याण  हेतु  समिति  का  गठन  किया  जिसमें  मेरे  मित्र-श्री  सिंह

 देव  तत्कालीन  रक्षा  राज्य  मंत्री  के  रूप  में  उस  समिति  के  चैयरमैन  थे

 तथा  मुझे  भी  उसमें  काम  करने  का  शुभ  अवसर

 संक्षेप  में  में  इस  सभा  के  सभी  सदस्यों  तथा  दूसरी
 सभा  के  सदस्यों  से  भी  तीन  बातें  ध्यान  में  रखने  की  अपील

 पहले  उन  नौसैनिकों  तथा  जिनको  1971  में

 शूरबीरता  के  लिए  अलंकृत  किया  गया  था  जिसकी  हम  आज

 वर्षगांठ  मना  रहे  हैं  में  से  कई  सैनिकों  को  वे  लाभ  नहीं  मिले  हैं  जिनका

 संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  आश्वासन  दिया  गया

 इससे  मैं  दूसरी  बात  पर  आता  वह  मुद्दा  जिसे  उच्च  स्तरीय

 समिति  को  भेजा  गया  था--एक  नाबिक  या  वायुसैनिक  एक  ही

 युनिट  में  सेवा  कर  सकते  हैं  लेकिन  जे  संघ  के  विभिन्न  राज्यों  से  आते

 एक  ही  रैजिमेंट  के  सैनिक  अलग-अलग  राज्यों  से  आते

 उदाहरण  के  तौर  पर  एक  सैनिक  हरियाणा  राज्य  का  है  और  दूसरा
 राजस्थान  हरियाणा  सरकार  ने  एक  सैनिक  को  शूरवीरता  के  लिए

 दस  एकड़  भूमि  और  1,50,000  रुपये  की  राशि  देने  की

 घोषणा  करती  पहली  बात  पूरी  नहीं  की  गई  राजस्थान  राज्य  से

 आने  वाले  सैनिक  को  शूरवीरता  के  लिए  केवल  5  एकड़  भूमि  और

 बहुत  कम  धन  देने  को  बात  कही  जाती  एक  और  दूसरे  सैनिक  के

 बीच  यह  अंतर  तब  अधिक  जोर  पकड़  लेता  है  जबकि  बे  भूतपूर्व
 सैनिक  बन  जाते  अतः  मेरी  दूसरी  अपील  यह  है  कि  दो

 अलग  राज्यों  के  भूतपूर्व  सैनिकों  को  दिए  जाने  बाले  लाभ  के

 बीय  के  अंतर  को  समाप्त  किया
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 जयललिता  को  चेन्नई  में

 रखने  के  बारे  में

 मेरा  तीसरा  यह  भी  रिपोर्ट  में  निहित  यह  है  कि  जब
 तक  थे  सेवा  में  होते  हैं  तब  तक  उनके  कल्याण  की  जिम्मेदारी  भारत

 सरकार  को  होती

 जिस  क्षण  बे  भूतपूर्व  सैनिक  बन  जाते  हैं  उसी  क्षण  से  उनका

 उत्तरदायित्व  संबंधित  राज्य  सरकार  का  हो  जाता  मेरे  ज्रिंचार  से  हमें

 इस  प्रश्न  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  और  कम  से  कम  1971

 की  उस  सैन्य  जीत  की  इस  वर्षगांठ  पर  हमें  काफी  लंबे  समय

 से  लंबित  उस  मामले  के  निपटान  की  कोशिश  और  प्ेंकल्प  करना

 मुझे  केवल  यही  एक  अपील  करनी  ,

 कूमारी  ममता  बनर्जी  :  हम  सब  इसका  समर्थन  करते

 श्री  निर्मल  कांति  चंटर्जी  :  मेरा  एक  आग्रह

 एक  भूतपूर्व  सैनिकों  की  एसोसिएशन  हाल  ही  में  मुझे  नागर
 विमानन  मंत्री  को  लिखना  पड़ा  कि  हथाई  अड्डे  पर  उनके  द्वारा  चलाई
 जा  रही  बार  सेवाएंਂ  एक  एक  करके  बंद  हो  रही  कम  से  कम

 कलकर्ता  में  नौ  लोगों  को  सेबा  से  मुक्त  कर  दिया  गया  इसलिए
 आज  हमें  कम  से  कम  इतना  बिचार  अवश्य  करना  है  कि  भूतपूर्व

 सैनिक  इस  प्रकार  की  अक्षमता  और  नीतियों  से  परेशान  न  हम
 निश्चित  तौर  पर  श्री  जसबंत  सिंह  के  कथन  फा  समर्थन  करते

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  यह  बहुत  अच्छा  प्रस्ताव  हम  इसका
 समर्थन  करते

 अध्यक्ष  महोदय  :  रक्षा  मंत्री  यहां  उपस्थित  मुझे  विश्लास  है

 उन्होंने  इसे  नोट  कर  लिया

 आज  हमारे  पास  शून्य  काल  के  लिए  केबल  17  नाम  हैं  नजाय

 कि  आमतौर  पर  जो  हमारे  पास  60  अथवा  70  नाम  होते  हर
 किसी  को  अबसर  मैं  एक-एक  करके

 अपराहून  ३.11  बजे

 तमिलनाडु  की  पूर्व  मुख्यमंत्री  कूमारी  जयललिता

 को  केन्द्रीय  चेन्नई  में  रखने  के  बारे  में

 ज्री  दासमुंशी  :  आपने  मुझे  बोलने  का

 अवसर  दिया  इसके  लिए  मैं  आपकों  धन्यवाद  देता  मैं  सभा  का

 ध्यान  उस  घटना  की  ओर  आकर्षित  कर  रहा  हूं  जिसके  बारे  में

 परसों  और  आज  भी  बहुत  बिस्तार  से  अखबारों  में  छपा  तमिलनाडु
 की  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  श्री  जयललिता  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया

 है  तथा  उन्हें  न्‍्यायिक  हिरासत  में  रखा  गया  संसद  भारत  के  किसी

 न्यायाधीश  की  न्यायिक  बुद्धिमता  पर  टिप्पणी  करने  में  सक्षम  नहीं  है
 और  मैं  भी  न्यायिक  मताभिव्यक्ति  के  सवाल  का  उल्लेख  नहीं  कर

 रहा  सभा  को  जो  बात  मैं  बताना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि

 तमिलनाडु  राज्य  में  बहुत  सारे  मामले  हुए  हैं  जिनके  बारे  में  अगर  मैं

 याद  करू  तो  मैंने  तमिलनाडु  की  सड़कों  पर  भारत  के  संबिधान  को

 प्रतियां  जलाए  जाते  हुए  देखा  और  इस  तरह  भारत  की  एकता  की



 अभिकल्पना  को  ही  नकारा  गया  इन  मामलों  की  स्थिति  के  बारे

 में  मैं  नहीं

 अपराहन  3.13  बजे

 चाक्को  पीठासीन

 मुझे  याद  है  श्री  राजीब  गांधी  की  हत्या  के  यदि  भारत

 की  एकता  और  अखण्डता  के  लिए  तमिलनाडु  की  धरती  पर  कोई

 लड़ने  बाला  था  तो  यह  सुश्री  जयललिता  इसी  के  परिणामस्वरूप

 उन्हें  श्रेणी  की  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  मैं  केवल  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  द्वारा  देश  को  यह  आश्वासन  जरूर  देना  चाहिए

 कि  हिरासत  के  दौरान  उनकी  सुरक्षत्ष  का  पूरा  ध्यान  रखा  हिरासत

 के  दौरान  वह  द्वारा  समर्थित  किसी  भी  प्रकार  के  आतंकवादी

 तत्यों  से  बिल्कुल  सुरक्षित

 मैं  सुश्री  जयललिता  द्वारा  खेलकूद  के  क्षेत्र  खेलों  के

 मायने  में  अथवा  नेहरू  स्टेडियम  के  निर्माण  के  संबंध  में  दिए  गए

 योगदान  को  नहीं  भूल  हम  सभी  भ्रष्टायार  के  खिलाफ

 अष्टायार  यटि  प्रमाणित  हो  जाता  है  तो  उसे  उखाड़  फेंका  जाना  ,

 अभी  हम  महिला  आरक्षण  विधेयक  की  बात  कर  रहे  लेकिन  आप

 देखिए  कि  किस  तरह  से  कैमरा  टीम  तथा  अन्य  को  बुलाकर  एक

 महिला  को  परेशान  किया  गया-सिर्फ  यह  दिखाने  के  लिए  कि  किस

 लरह  से  तंग  किया  जा  सकता  यह  बहुत  ही  शर्मनाक  मामलों

 की  सुनवाई  अदालत  में  हो  सकती  है+  वह  भिन्न  बात  है

 श्री  दासमुंशी  :  इसलिए  सुश्री  जयललिता  को  हिरासत

 में  पूरी  सुरक्षा  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर

 श्री  दासमुंशी  :  मैं  मांग  करता  हूं  कि जब  तक  वह

 हिरासत  में  हैं  तब  तक  बिना  किसी  भेदभाव  के  उन्हें  पूरी  सुरक्षा  प्रदान

 की  जानी

 सभापति  मुझे  यह  भी  कहना  है  कि  सुश्री  जयललिता

 भारत  की  एकता  के  मौजूदा  संदर्भ  में  सिर्फ  एक  महिला  ही  नहीं  है

 --  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 सभापति  महोदय  :  आप  कृपया  अपनी  सीट  पर  क्‍या

 आप  अपना  स्थान  ग्रहण

 औ  दासमुंशी  :  में  यह  बताना  चाहंगा  क्रि  जिस

 राज्य  में  उन्हें  हिरासत  में  लिया  गया  है  जह  अभी  भी  अनेक  लिटटे
 आलंकवादियों  से  भरा  पड़ा  मुझे  संदेह  है  कि  जहां  बह  सुरक्षित  भी

 है  या  अतः  यह  सुनिश्चित  करना  भारत  के  प्रधान  मंत्री  और  गृह
 मंत्री  का  कर्तव्य  है  कि जब  तक  वह  हिरासत  में  हैं  तब  तक  उन्हें  पूरी

 सुरक्षा  दी  जानी  उन्हें  2।  दिसम्बर  के  बाद  जब  वह  हिरासत  से

 जआहर  आएंगी  तब  भी  पूर्ण  सुरक्षा  प्रदान  की  जानी  यह  मेरी  मांग

 है  क्योंकि  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  कोई  जीवन  सिर्फ  राजनैतिक  जुल्म
 के  आधार  पर

 खत्म  नहीं  किया  जाना

 9  1996  को  चेन्नई  में  रखने  के  बारे  में  29%

 श्री  चन्द्रशेखर  :  सभापति  मैं  यहां  उनके

 खिलाफ  की  गई  कार्यवाही  पर  कोई  टिप्पणी  करना  नहीं

 लेकिन  जिस  तरह  इसे  पेश  किया  गया  जिस  तरह  से  इसे  देश  के

 लोगों  तथा  पूरी  दुनिया  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  है  उससे  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि हम  एक  असभ्य  समाज  की  ओर  जा  रहे  यह  सब  रोज

 हो  रहा  ह ैऔर  यह  असाधारण  मामला  ऐसी  तो  एक  जांच  एजेन्सी
 की  प्रवृत्ति  रही  मुझे  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि  न्यायपालिका

 भी  थोड़ा  बहुत  संयम  से  काम  लेना  आवश्यक  नहीं  समझती

 तमिलनाडु  में  जो  घटना  हुई  है  तथा  जो  व्यवहार  सुश्री  जयललिता  के

 साथ  किया  गया  वह  एक  शर्मनाक  बात  सरकार  द्वारा  तथा  जो

 लोग  उनकी  गिरफ्तारी  के  लिए  जिम्मेदार  उनके  द्वारा  यह  खूब
 बढ़ाचढ़ाकर  बताया  गया  है  कि  उन्हें  सोने  के  लिये  केबल  एक  चादर

 उपलब्ध  कराई  गई  फर्श  पर  सोना  पड़ता  है  और  उन्हें  बह  खाना

 दिया  गया  जो  साधारण  अपराधियों  को  दिया  गया  अभियुक्त  के

 रूप  में  बह  अपराधी  नहीं  इसे  अभी  साबित  किया  जाना  है  कि

 उन्होंने  कोई  गलत  काम  किया

 इस  देश  की  विधिज्ञता  में  यह  एक  नई  प्रवृत्ति  है  कि जब  किसी

 के  विरूद्ध  कोई  शिकायत  दर्ज  की  जाती  तो  उसे  न  केवल  कुछ  दिनों

 और  हफ्तों  भर  के  लिए  अपितु  महीनों  तक  के  लिए  जैलों  में  रखा

 जाता  है  और  सभी  प्रकार  के  दुष्प्रचार  किए  जाते  सभापति

 मैं  यह  कहने  के  लिए  बाध्य  हूं  कि  इस  देश  में  अदालती  प्रासंगिक  उक्ति

 भी  एक  आम  बात  हो  गई  सबको  पता  है  कि  इस  शहर  में  भी  एक

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  के  साथ  क्‍या  हुआ  मैं  नहीं  समझता  कि  इस

 तरह  की  क्‍या  बाध्यता  थी  कि  उन्हें  अभियुक्त  के  कटघरे  में  खड़ा

 किया  जाता  लेकिन  ऐसा  किया  मुझे  उस  पर  कुछ  नहीं  कहना

 क्योंकि  न्यायाधीश  सर्बोच्च  हैं  और  उनके  बारे  में  कोई  कुछ  भी  नहीं

 कह  लेकिन  थोड़ी  बहुत  थोड़ी  बहुत  शिष्टाचार  तथा

 थोड़ी  बहुत  अच्छे  व्यवहार  की  आशा  समाज  में  सबसे  की  जाती

 उन  लोगों  से  तो और  जो  अधिकार  प्राप्त  हैं  और  जिनसे  किसी  विशेष

 मामले  में  बुद्धिमतापूर्वक  निर्णय  दिए  जाने  की  आशा  की  जाती

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :  सभापति  जिस  मुद्दे
 को  प्रियरंजन  दासमुंशी  जी  ने  उठाया  और  बहुत  ही  खूबसूरत  शब्दों  में

 अंतर  की  बेदना  व्यक्त  करते  हुए  चन्द्रशेखर  जी  ने  जिसका  समर्थन

 मैं  भी  उसी  विषय  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई

 जिस  तरह  जयललिता  जी  के  साथ  दुर्ग्यवहार  किया  गया

 उससे  मामला  करप्शन  का  पोलिटिकल  रसीक्यूशन  का  बन  गया

 जिस  तरह  का  तरीका  अपनाया  जो  बातें  शायद  प्रियरंजन

 दासमुंशी  जी  नहीं  कह  सकते  लेकिन  मैं  कह  सकती  मैं  पूछना
 चाहती  हूं  कि  क्या  जयललिता  का  गुनाह  नरसिंह  राव  से  भी  ज्यादा

 क्‍या  जयललिता  का  गुनाह  लालू  यादव  से  भी  ज्यादा  अगर  उन

 लोगों  के  बेल  पर  हो  सकते  हैं  तो जयललिता  को  इस  तरह

 से  धक्के  मारकर  बस  में  दो  चादरें  देकर  कहना  कि  यहां

 आर्डिनरी  क्रिमिनल्स  के  साथ  रहना  है  और  जिस  चीज  का  जिक्र  उन्होंने
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 नहीं  कहा  कि  बाथरूम  शाम  के  छह  बजे  से  सुबह  छह  बजे  तक

 बन्द  बाथरूम  की  फैसिलिटी  भी  आप  एक  महिला  को  नहीं  देते
 जबकि  अभी  केबल  शिकायत  दाखिल  हुई  बे  अभियुक्त  नहीं

 बना  दी  गई  लेकिन  जिस  प्रकार  का  दुव्यबहार  उनके  साथ  किया  जा

 रहा  उसमें  से  राजनीतिक  दुर्गन्ध  आती  है  कि  केवल  उनसे  बदला

 लेने  क ेलिए  और  कुछ  लोग  जो  इस  समय  केन्द्र  की  सत्ता  में  बैठे  हुए
 अपनी  व्यक्तिगत  खुंदक  निकालने  के  लिए  एक  महिला  के  साथ

 सारी  शालीनता  छोड़कर  दुर्व्यवहार  कर  रहे  इसलिए  में  आपसे

 कहना  चाहती  हूं  कि  जिस  तरह  से  चन्द्रशेखर  जी  ने  पुरा  का  पूरा
 सदन  मुझे  लगता  इस  बात  पर  हेजीटेटिड  जिस  तरह  का

 गैर-जिम्मेदाराना  व्यजहार  जयललिता  जी  के  साथ  किया  जा  रहा  पूरा
 सदन  उसकी  निन्दा  करता  जल्दी  से  जल्दी  इस  व्यवहार  को  बन्द

 किया  जाना  चाहिए  और  उनके  साथ  शालीनता  का  व्यवहार  किया  जाना

 रासा  सिंह  रावत  :  और  हाउस  को  रिपोर्ट  मिलनी

 श्री  दासमुंशी  :  सभापति  सरकार  को  उनकी

 सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करना  तमिलनाडु  में  लिटटे  आतंकवादी

 भरे  पड़े  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  हिरासत  में

 उनकी  सुरक्षा  सुनिश्चित  मुझे  तमिलनाडु  में  सरकार  के

 बारे  में  सन्देह

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  कोई  और  भी  इस  विषय  पर  बोलना

 चाहता

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  आपको  इसी  मुद्दे  पर  बोलना

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  हम  श्री  दासमुंशी  की  मांग

 का  समर्थन  करते  हैं  कि  जेल  में  उनके  साथ  सुसभ्य  तरीके  से  व्यवहार

 किया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  श्रेणी  की  सुरक्षा  प्रदान  की  जानी

 हमें  एक  न्यायिक  निर्णय  और  जेल  में  रहने  के  मामले  के  बीच

 भी  फर्क  को  समझना  किसी  को  जेल  में  कैसे  रखा  यह

 जेल  सुधार  का  मामला  न  कि  न्यायिक  सक्रियता  यह  तथ्य  कि

 न्यायाधीशों  ने  निर्णय  किया  कि  उन्हें  केद  में  रखा  एक  ऐसा  निर्णय

 है  जिसका  हमें  समर्थन  करना

 क्योकि  न्यायाधीशों  को  किसी  के  स्तर  का  ख्याल  नहीं  रखना

 हम  इस  न्यायिक  निर्णय  का  समर्थन  करते

 लेकिन  इसके  साथ  जैसाकि  आपने  बहुत  सही  कहा  यह

 जेल  की  परिस्थितियों  का  मामला  किसी  एक  व्यक्ति  को

 अपराधियों  के  साथ  नहीं  भी  रखा  हम  जानते  हैं  कि  स्वतंत्रता

 संग्राम  के  दिनों  में  भी  जेल  में  श्रेणी-बी  और  श्रेणी-सी  श्रेणियां

 होती

 को  चेन्नई  में  रखने  के  बारे  में  298

 अब  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  चूंकि  हमारा  एक  सभ्य  देश  है
 अतः  न्यायिक  सुधारों  की  आवश्यकता  इस  मायने  में  है  कि  लोगों  करे

 जीवन  के  साथ  खिलवाड़  न  किया  जा  मैं  समझता  हूं  कि  वहा

 मामले  का  सार  है  तथा  मैं  न्यायिक  क्रियाकलापों  और  हमें  दिए  जाने

 वाले  न्यायिक  निर्णयों  को  आलोचना  का  समर्थन  नहीं  करता

 हूं

 श्री  रूप  चन्द  पाल  :  हमारे  संविधान

 विधान  पालिका  और  कार्यपालिका  को  अलग-अलग

 पूर्ण  अधिकार  क्षेत्र  दिए  गए  हैं  और  यह  हमारी  सुस्थापित  परम्परा  रही
 है  कि  विधान  पालिका  और  उस  मामले  में  लें  तो  कार्यपालिका  को

 न्यायपालिका  के  क्षेत्र  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना

 इसी  तरह  न्यायपालिका  से  भी  आशा  की  जाती  है  कि  वह  हमारी
 लोकतांत्रिक  संस्थाओं  के  अन्य  विभागों  के  अधिकार  क्षोत्रों  में  हस्तक्षेप

 नहीं

 हमें  आपातकाल  के  दौरान  का  अनुभव  है  जब  इस  सभा
 के  महान  महान  स्थतंत्रता  सेनानियों  और  देश  के

 नेताओं  को  सलाखों  के  पीछे  ठकेल  दिया  गया

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  संक्षेप  में

 श्री  रूप  चन्द  पाल  :  हमें  अभी  भी  याद  है  कि  लोकतांत्रिक

 मूल्यों  क ेलिए  लड़ने  वाले  इस  देश  के  अनेक  मजदूर  नेताओं

 को  सलाखों  के  पीछे  धकेल  दिया  गया  था  और  उनके  साथ  बहुत  ही

 घृणित  तरीके  से  व्यवहार  किया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  ऐसे  कृपया  समाप्त

 श्री  रूप  चनद  पाल  :  समाचार  पत्रों  में  अनेक  प्रमुख  खबरें
 प्रकाशित  हुई  हैं  और  इस  जात  की  शिकायत  की  गई  है  कि  कामून  की

 नजर  में  सबके  साथ  समान  व्यवहार  किया  जाना

 यह  कहा  गया  है  कि  उनके  साथ  खास  तरह  से  पेश  आया  गया  उन्हें
 अलग  सैल  में  रखा  गया  तमिलनाडु  के  एक  मंत्री  ने  बयान

 दिया  है  कि  उनके  साथ  विशेष  व्यवहार  किया  जा  रहा  मैं  नहीं
 जानता  कि  सच  क्‍या

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त

 श्री  रूप  चन्द  पाल  :  लेकिन  हमें  आशा  करनी  चाहिए  कि  भारत

 के  प्रत्येक  नागरिक  के  साथ  चाहे  वह  किसी  भी  स्तर  का  इंसानियल
 और  सभ्य  तरीके  से  पेश  आना

 गिरिजा  व्यास  :  सभापति  मैं  आपके

 माध्यम  से  सम्पूर्ण  सदन  को  निवेदन  करना  चाहती  हूं  और  अपने

 आपको  श्री  प्रियरंजन  चन्द्रशेखर  जी  और  सुषमा  स्वराज  के

 साथ  जोड़ना  चाहती  हूं  कि  जिस  तरह  का  व्यवहार  एक  भूतपूर्व  महिला

 मुख्य  मंत्री  के साथ  किया  उससे  पूरा  देश  सम्बद्ध  सब  लरह

 से  महिलाओं  की  आवाज  उठ  रही  यदि  इस  तरह  का  ८०.
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 महिला  के  साथ  होता  है  तो  निश्चित  तौर  से  हमें  अपनी  संस्कृति  को

 भूलना  सम्पूर्ण  सदन  इस  बात  में  एकमत  हो  कि  इस  तरह  का

 व्यबहार  उनके  साथ  नहीं  किया  जाना  सरकार  को  इस  पर  मांगी

 मांगनी  यह  कहने  से  काम  नहीं  जैसा  अभी  कहा

 जेसा  जैस्ट  बगाल  के  साथी  कह  रहे  हो सकता  है  वहां  ममता  जी

 क्रे  साथ  आए-दिन  ऐसा  बता  करने  के  आदी  लेकिन  यह  सदन

 सम्पूर्ण  भारत  की  संस्कृति  को  प्रेषित  करता  भारतीय  संस्कृति  ने

 हमेशा  नारी  को  पूजा  एक  महिला  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  करना  कि

 शाम  बजे  से  सुबह  बजे  तक  उसको  बाथरूम  न  हमें

 इसको  निंदा  करनी

 सभापति  महोदय  :  श्री  पलानीमनिक्कम  कृपया  अपनी

 बात  संक्षेप  में  आपको  एक  मिनट  दिया  जाता

 श्री  पलानीमनिक्कम  :  हमें  इसका  समर्थन

 सिर्फ  इसलिए  नहीं  करता  चाहिए  कि  जह  एक  महिला  कानून  की

 निगाह  में  सब  बराबर  संबंधित  न्यायिक  प्राधिकारियों  द्वारा  जमानत

 के  सात  आवेदनों  को  रद्द  कर  दिया  गया  क्या  वे  बुरे  व्यवहार  का

 समर्थन  कर  रहे

 सभापति  महोदय  :  यदि  आप  कोई  मुद्दा  उठाना  चाहते  हैं  तो  उसे

 कह  सकते

 जी  पलानीसनिक्कम  :  जिन  कैदियों  के  खिलाफ

 मुकदमा  चल  रहा  होता  न  सभी  के  साथ  ऐसा  बर्ताव  किया  जाता

 हम  सभी  राजनीतिक  नेता  हम  जानते  हैं  कि  यदि  हम  श्रेणी-ए

 और  श्रेणी-बी  की  जेल  दिए  जाने  का  अनुरोध  करें  तो  वह  हमें  दी

 अनुरोध  के  बगैर  तो  जे  इसी  तरह  का  सलूक  कृपया
 के  खिलाफ  आरोप  मत

 श्री  शानगुरूस्थामी  :  यह  एक  राजनैतिक

 मामला  नहीं

 सभापति  महोदय  :  यह  बात  खत्म  हो  गई

 सभ्कापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  बैठ  मैंने  एक

 सदस्य  को  अनुमति  दी  है  और  वह  काफी

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  बैठ

 सच्ापति  महोदय  :  जो  कुछ  आप  कह  रहे  उसे  कार्यजाही

 कृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 a  न»  नहीं
 *  कार्यजाही  जूत्तांत  में  समि अ्मलिल  नहीं  किया

 9  1996  को  चेन्नई  में  रखने  के  बारे  में  300

 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  अपने  स्थान  पर

 श्री  ज्ञानगुरूस्थामी  :  मुझे  अपनी  पार्टी  को  ओर  से  बोलने

 का  अबसर  टिया  जाना

 सभापति  महोदय  :  मैंने  आपक्रो  ओर  से  एक  सदस्य  को  बोलने

 करी  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 जी  ज्ञानगुरूस्थामी  :  में  तो  अपने  स्थान  पर  बैठ

 ही  रहा  हूं  परन्तु  मुझे  इस  विषय  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  जाना

 सभापति  महोदय  :  श्रीपलानीमनिक्कम  ने  वक्‍ताओ  को  सुची  में

 अपना  नाम  नहीं  फिर  भी  मैंने  उन्हें  बोलने  का  समय  आप

 कृपया  अपनी  सीट  पर

 सभापति  महोदय  :  हम  इस  विषय  पर  चर्चा  नहीं  कर  यदि

 कोई  मुद्दा  उठाना  चाहता  है  तो  उसको  इसकी  अनुमति  दी  जा

 सकती

 *ै

 सभापति  महोदय  :  कुछ  भी  सदन  की  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं
 किया  जा  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 श्री  प्रफुल्ल  पटेल  :  आज  मैं  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 विषय  उठाना  चाहता  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  क्षेत्र  मे ंआज  के  दिन  9

 दिसम्बर  को  पूरा  बन्द  रखा  जा  रहा  है  समाचार  माध्यम

 कुछ  भी  कह  सकते  हैं  कि  वह  पूर्णतया  असफल  रहा  या  नहीं  परन्तु

 मुद्दा  यह  नहीं  मुद्दा  यह  है  कि  यह  एक  संवेटनशील  विषय  यह
 बिदर्भ  के  लोगों  क ेजीवन  और  उनके  कल्याण  का  मामला  इस  क्षेत्र
 में  नौ  जिलों  में  रहने  वाले  ढाई  करोड़  लोग  महाराष्ट्र  के  पिछड़ेपन  और

 यहां  के  शासक  वर्गों  के असमानता  के  व्यवहार  के  कारण  दुःखी  और

 पीडित

 मैं  क्षेत्रीय  असमानता  की  बात  कर  रहा  हूं  1960  में  जब  राज्यों
 का  पुर्नगठन  हुआ  तो  बविदर्भ  के  लोगों  ने  किसी  शर्त  पर  मुख्य  धारा  में

 शामिल  होना  स्वीकार  किया

 सभापति  महोदय  :  कृपया  प्रतीक्षा  कीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण

 »  कार्यवाही  बृतलांत  में  सम्मिलित  जहीं  किया
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 श्री  प्रफुल्ल  पटेल  :  मुझे  बोलने  का  हक  उन्हें
 बोलने  का  पुरा  हक  ये  दोहरे  मापदण्ड  अपना  रहे  हैं

 सभापति  महोदय  :  आपको  बोलने  का  अबसर

 श्री  प्रफुल्ल  पटेल  :  भारताय  जनता  पार्टी  में  मेर  मित्रों  ने  विदेभ

 में  लोगों  क॑  समर्थन  में  एक  संक्रल्प  पारित  किया  है  और  यहां  बह  इन

 लोगों  से  भिड  रहे  यह  उनकं  घोषणापत्र  में  शामिल  न  कि  कांग्रेस

 के  घोषणा  पत्र  में

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 सभापति  महोदय  :  आज  प्रत्येक  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर

 मैं  श्री  प्रफुल्ल  पटेल  क्रो  अपना  वक्तव्य  जारी  करन  की

 अनुमति  परन्तु.पहले  श्री  सर्पोतदार  कुछ  कहना  चाहते

 सप्मापति  महोदय  :  में  आपको  इस  विषय  पर  बोलने  को

 अनुमति  नहीं  दे  अगर  आप  कोई  अन्य  प्रश्न  उठाना  चाहते  हैं  तो

 आप  ऐसा  कर  सकते  श्रो  पटेल  बोल  रहे

 श्री  मधुकर  सर्पोतदार  :  यदि  श्री  प्रफुल्ल
 पटेल  को  इस  मुद्दे  पर  बोलने  को  अनुर्मात  दी  जाती  तो  मुझे  कुछ
 गतिलिधियों  के  विषय  में  स्पष्टीकरण  देने  को  अनुमति  दो  जानी  चाहिए
 जो  बहुत  आवश्यक  वह  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  क॑  विरूद्ध

 अनावश्यक  आरोप  लगा  रहे  +

 सभापति  महोदय  :  इस  समय  यह  आवश्यक  यदि  आप

 इसी  समय  बोलना  चाहते  हैं  तो आपको  इसकी  अनुमति  नहीं

 सभापति  महोदय  :  आप  उनके  बोलने  पर  आपत्ति  क्यों  करते

 *  सभापति  महोदय  :  क्या  आप  अपने  स्थान  पर  आप  बीच

 में  मत  आज  सबको  बोलने  का  अबसर

 श्री  प्रकाश  जिश्वनाथ  परांजपे  :  श्री  पटेल  आप

 सदन  का  बहुमूल्य  समय  नष्ट  कर  रहे

 सभापति  महोदय  :  ऐसा  मत

 सभापति  महोदय  :  नहीं  ऐसा  मत  यह  क्‍या

 श्री  प्रफुल्ल  पटेल  :  उस  क्षेत्र  में  रह  रहे  ढाई  करोड  लोग

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आप  बीच  मे  मत  यह

 प्रशंसनोय  नहीं  आप  ऐसी  गलती  फिर  मत

 सभापति  महोदय  :  आप  अपनो  सीट  पर

 श्री  प्रकाश  विश्वनाथ  परांजपे  :  हमें  भो  बोलने  का

 अजञसर  दें

 श्री  जोस  :  श्री  पटेल  को  पहले  बोलने  को

 अनुमति  दी

 सचापति  महोदय  :  इन्तजार  आपको  बोलने  का

 अबसर

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  यह  बहुत
 संवेदनशील  मामला  उन्होंने  यह  मामला  उठाने  के  लिए  पहले
 नोटिस  दिया  मैं  उनको  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा  श्री  स्पोत्तदार
 ने  कहा  कि  हर  सदस्य  बोलना  चाहता  है  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दी

 परन्तृ  बीच  में  व्यजधान  मत  इससे  किसी  को

 फायदा  नहों

 श्री  प्रषुल्ल  पटेल  :  आज  बन्द  का  आयोजन  किया

 गया  बिंदर्भ  क्षेत्र  के लोगों  की  विकास  सम्बन्धी  स्थिति  इतनी  खराब

 है  कि  यह  बहुत  चिन्ता  का  विषय

 1960  में  संयुक्त  महाराष्ट्र  का सपना  तब  पूरा  हुआ  था  जब  बविदर्भ
 के  लोगों  ने एक  विशेष  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  जिसे  नागपुर
 समझौते  के  नाम  से  जाना  जाता  इस  समझौते  में  इस  बाल  की  गारंटी  .

 थी  कि  विदर्भ  के  लोगों  के  साथ  समानता  का  हर  तरह  से

 7  असंतुलनों  को  समाप्त  किया  जाएगा  और  व्यवहार  किया  राज्य

 के  जिकास  के  लिए  अतिरिक्त  निधियां  जुटाई

 आज  गांवों  में  न  तो  पीने  का  पानी  है  और  न  सडकों  आदि  ...

 आजकल  बेराजेगारी  भी  बढ़  रही

 सभापति  महोदय  :  आप  उन्हें  बोलने  आपफो  भी  बोलने

 का  अवसर

 श्री  प्रफुल्ल  पटेल  :  औद्योगिकोकरण  की  पूर्णतया  उपेक्षा  हो  रही

 सभी  उद्योग  मुम्बई  क्षेत्र  के  इर्द-गिर्द  और  राज्य  के  पश्चिमी

 हिस्सों  में  पनप  रहे  मैं  पूर्व  सरकार  के  कार्यों  को  न्यायोचित  ठहराने
 का  प्रयास  नहीं  कर  मेरा  तो  इतना  ही  कहना  है  कि  इतने  जरों

 में  असन्तुलन  और  पिछड़ापन  बढ़ा  ही  इस  असन्तुलन  को  दुर  करने

 के  लिए  बिकास  बोडों  के  गठन  का  प्रस्ताब  तीन  बर्ध  पूर्व  इन
 विकास  बोडों  का  गठन  किया  गया  हमने  सोचा  था  कि  स्थिति

 कि  खाली  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  तथा  असन्तुलतों  को

 दूर  करने  के  लिए  अधिक  धन  जुटाया  परन्तु  एक  साल  पिछल॑

 सरकार  के  रहते  और  दो  साल  बत॑मान  सरकार  के  रहते  हमारा  अनुभव
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 तो  यही  रहा  है  कि  विकास  बोर्ड  मात्र  ढोंग  धन  तो  दिया  ही  नहीं

 विकास  बोड्डों  के  पास  करने  को  कुछ  नहीं  अब  प्रश्न  यह  है

 कि  बिकास  बोर्ड  बनाए  ही  क्‍यों  गए

 इन  बोर्डों  क ेलिए  इतने  वर्षों  तक  लड़ने  और  उनकी  मांग  करने

 के  हमें  इस  बात  की  खास्तव  में  चिंता  है  कि  हमारे  भविष्य  का

 क्या

 निष्कर्ष  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  मौजूदा  सरकार  ने  भी  विदर्भ

 के  लोगों  के  प्रति  उपेक्षा  का  रवैया  अपनाया  भाजपा  के  हमारे  मित्रों

 ने  अपने  चुनावी  घोषणा  पत्र  में  कहा  था  कि  बिदर्भ  को एक  अलग

 राज्य  बनाया  जाना  लेकिन  मैं  भी  यह  बात  समझ  सकता

 कि  चुनावी  घोषणा  पत्र  का  प्रयोजन  केवल  चुनावों  के  लिए  ही  होता

 जब  इन  घोषणा  पत्रों  को  लागू  करने  की  बात  आती  तो  राज्य

 में  केवल  अपनी  सरकार  बचाने  के  लिए  उन्होंने  अस्पष्ट  तरीक

 अपनाए  हैं  और  केवल  समय  बढ़ाते  जा  रहे

 हमारे  मित्र  श्री  सर्पोतदार  बड़े  क्रोध  और  आवेश  में  उठकर  तन  गए
 मैं  उन्हें  बताना  चाहूंगा  कि  उनके  नेता  ने  विदर्भ  के  लोगों  के  बकाये

 काम  को  खत्म  करने  के  लिए  दो  वर्षों  का  समय  मांगा  अब  दो

 क्यों  के  बाद  वह  पुनः  दो  वर्षों  का समय  और  मांग  रहे  बिदर्भ  के

 लोगों  की  क्‍या  स्थिति  बहां  के  लोगों  के  पास  अलग  राज्य  की  मांग

 करने  के  अलावा  अन्य  कोई  रास्ता  नहीं

 आज  9  दिसम्बर  एक  ऐलिहासिक  दिन  आज  के  दिन  बिदर्भ

 के  लोगों  ने  सम्पूर्ण  बन्द  की  घोषणा  को  यह  एक  सांकेतिक  बन्द

 है  जिसका  उद्देश्य  टेश  के  लोगों  और  राज्य  के  नेताओं  को  सिर्फ  यह
 बताना  है  कि  विटर्भ  के  लोग  इस  अन्याय  को  सहने  के  लिए  तैयार  नहीं

 आपके  महान  पट  के  माध्यम  से  मैं  समूचे  सदन  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वह  अलग  बिदर्भ  राज्य  के  निर्माण  के  लिए  अबाज

 |

 सभापति  महोदय  :  श्री  मधुकर  सर्पोतदार  प्रत्येक  मुद्दे  पर  लोग

 चर्चा  कर  रहे  अतः  अपनी  बात  संक्षेप  में

 सभापति  महोदय  :  वह  भी  महाराष्ट्र  के  हम  ज्यादा  से  ज्यादा

 सदस्यों  को  अनुमति  दे  रहे

 श्री  मधुकर  सर्पोतदार  :  में  उत्तर  नहीं  दे  रहा  मैंने  शुरू-शुरू
 में  इस  आपत्ति  को  सिर्फ  इसलिए  उठाया  है  क्योंकि  इस  विशेष  मुद्दे  को

 क्रम  से  कम  चार  मौकों  पर  उठाया  जा  चुका  जो  कोई  भी  मुद्दा
 माननीय  सदस्य  उठाते  उसका  जवाब  हमेशा  दिया  जाता  है  और  जे

 इसके  लिए  अपना  पूरा  प्रयास  कर  रहे  उनके  आज  कांग्रेस

 के  एक  या  दो  संसद  सदस्यों  ने-सभी  न  नहीं-यह  नोटिस  दिया

 इसलिए  पूरी  पार्टी  भी  उनके  साथ  नहीं

 सभापति  महोदव  :  आप  कृपया  अपनी  बात

 सभापात  महादय To  :  कृपया  अपनी  बाल  वहां  कोई

 आन्दोलन  चल  रहा  है  और  माननीय  सदस्य  ने

 श्री  मधुकर  सर्पोंतदार  :  वहां  कोई  आंदोलन  नहीं  चल  रहा  है  .

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  नोटिस  दिया

 सभापति  महोदय  :  कृपया  स्थिति  को  आप  इस  तरह

 क्यों  चिल्लाते  माननीय  सदस्य  ने  दिया  इसलिए  उन्हें

 बोलमे  की  अनुमति  दी  गई  बिना  नोटिस  के  भी  आपको  बोलने  की

 अनुमति  दी  जा  रही  है  और  अब  श्री  राम  नाईक  को  बोलने  दिया

 इसलिए  अपनी  बात  जितना  हो  सके  उतना  संक्षेप  में

 मैं  अन्य  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कृपया  एक  ही  चीज  पर  अड़े

 श्री  मधुकर  सर्पोत्दार  :  मैं  जो  कुछ  श्री  माननीय  सदस्य

 ने  कहा  उससे  संबंधित  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  रहा  पहली  बात

 तो  यह  है  कि  विदर्भ  में  जो कोई  भी  आन्दोलन  उन्होंने  छेड़ा  है  उसे

 किसी  भी  प्रकार  का  समर्थन  नहीं  मिला  सभी  लोगों  ने  इसे  पूरी  तरह

 से  नकार  दिया  2000  करोड़  की  धनराशि  विदर्भ  क्षेत्र  के

 लिए  मंजूर  की  गई  है  और  उस  धनराशि  का  उपयोग  उस  क्षेत्र  के  लिए
 किया  वे  लोग  सरकार  के  खिलाफ  जो  भी  आरोप  लगा

 रहे  वे  सब  भी  निराधार  हैं  क्‍योंकि  इन  लोगों  ने  वहां  35  वर्षों  तक

 शासन  किया  लेकिन  इस  संबंध  में  उनके  द्वारा  कुछ  भी  नहीं  किया

 आज  भी  बिदर्भ  क्षेत्र  में  उन्हें  कोई  नहीं  पूछ  रहा  है  और  वे  उसे

 अनावश्यक  रूप  से  बार-बार  उठाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  तथा  इस

 महान  सदन  का  कीमती  समय  बरबांद  कर  रहे  मेरा  कहना  यह  है

 कि  इसे  रोका  जाना

 श्री  राम  नाईक  /  मुम्बई  :  सभापति  मैं  आपको

 धन्यवाद  देता  हू  कि  आपन  मुझ  बोलने  का  मौका  आज  हम

 संयोग  से  संविधन  का  बड़ा  स्वर्ण  महोत्सव  मना  रहे  इसदिन  हम
 «  लोगों  को  यह  सोचना  आज  यह  बात  आवश्यक  हो  गई  है  कि

 राज्यों  की  पुनर्रचना  के  बारे  में  हमें  जियार  करना  यह  बहुत
 आवश्यक  बात  इस  भूमिका  में  बिदर्भ  राज्य  बनना  इसमें

 कोई  दो  राय  नहीं  हैं  हमारा  उसको  समर्थन  इसके  साथ  ही  साथ  वह

 बात  आती  है  कि  विदर्भ  में  नौ  दिसम्बर  को  क्‍या  इसमें  हमारी

 जानकारी  यह  है  कि  बह  असफल  अभी  यह  कहने  लगे  कि  वह

 सिम्बोलिक  सिम्बोलिक  मैं  आपको  बताता  मराठी  में  एक  कहाजत

 घाटले  इसका  मैं  आपको  हिन्दी  में  अनुवाद  करके  बताता

 इसका  मतलब  है  कि  आप  पैसे  देकर  किसी  को  रोने  के  लिए  बोलते
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 यह  रोना  अब  कांग्रेस  बिदर्भ  में  बुरी  तरह  से  भारतीय  जनता  पार्टी

 और  शिवसेना  से  पिट  गई  इसलिए  अब  यह रो  रहे  हैं  लेकिन  कया

 उससे  कुछ  होने  वाला  यह  असफल  बिदर्भ  की  जो  सही  मांग

 है  वह  पूरी  करनी  चाहिए  और  उस  पर  पुनर्विचार  करने  का  यह  योग्य

 दिन  यह  मुझे  इस  बारे  में  कहना  है  और  उस  भूमिका  में  बिदर्भ  का

 बिकास  करना  इसमें  केन्द्र  सरकार  को  भी  योग्य  सहयोग  देना

 चाहिए  और  पुनर्गठन  करने  की  बात  भी  करनी  इस  बारे  में

 सरकार  क्‍या  सोचती  है  यह  सरकार  को  कहना  ऐसा  भी  मेरा

 आग्रह

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आज  जीवन  बीमा

 निगम  और  साधरण  बीमा  निगम  के  सभी  कर्मचारी  सरकार  द्वारा  देश

 के  बीमा  उद्योग  को  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के लिए  खोलने  की  कोशिश

 किए  जाने  के  खिलाफ  एक  दिन  की  हड़ताल  कर  रहे  बीमा  क्षेत्र

 को  निजी  क्षेत्र  तथा  बहराष्ट्रीय  कंपनियों  के  लिए  खोलने  की

 क्या  आवश्यकता  क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  तथा  साधारण  बीमा

 निगम  कार्यकुशल  नहीं  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  बर्ष  1956

 राष्ट्रवकरण  के  समय  से  लेकर  अब  तक  जीवन  बीमा  निगम

 ने  देश  के  विकास  के  लिए  33,000  करोड़  का  निवेश  किया

 थ्रो  रासा  सिंह  रावत  :  ये  एक  तरफ  सरकार  के  साथ

 हैं  और  एक  तरफ  विरोध  करते
 |

 सभापति  महोदय  :  उन्हें  बोलने

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  पिछले  वर्ष  जीवन  बीमा  निगम  ने

 3,000  करोड़  और  साधारण  बीमा  निगम  ने  1,135  करोड़  केन्द्र

 सरकार  को  लाभांश  के  रूप  में  दिए

 इन  कंपनियों  द्वारा  दावों  का  निपटान  अमरीका  और

 ब्रिटेन  की  बीमा  कंपनियों  के  मुकाबले  अधिक  अतः  बीमा  क्षेत्र  को

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  लिए  खोले  जाने  की  क्या  आवश्यकता

 भारत  सरकार  द्वारा  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  बीमा  क्षेत्र  में  क्‍यों

 आमंत्रित  किया  जाना  चाहिए  जो  सफलतापूर्बक  अपना  काम  कर  रही

 इस  बीमा  क्षेत्र  को विनियमित  करने  के  लिए  एक  विधेयक  भी  लाने

 की  कोशिश  की  जा  रही  हमने  निर्णय  किया  है  कि  हम  सरकार  द्वारा

 बीमा  क्षेत्र  को  विनियमित  करने  के  लिए  ब़ेई  विधेयक  लाने  अथवा

 बीमा  क्षेत्र  को  निजी  कंपनियों  या  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  लिए  खोले

 जाने  के  किसी  भी  प्रयास  का  विरोध  इससे  हमारे  देश  के  हितों

 का  नुकसान  होगा  क्योंकि  ये  दोनों  कंपनियां  ढेर  सारा  काम  कर  रही

 वे  कार्यकुशल  हैं  और  इसलिए  बीमा  क्षेत्र  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  लिए

 नहीं  खोला  जाना  सरकार  द्वारा  बीमां  क्षेत्र  को  बहुराष्ट्रीय

 कम्पनियों  के  लिए  खोलने  हेतु  कोई  कदम  नहीं  उठाना  चाहिए  क्योंकि

 इससे  हमारा  बीमा  क्षेत्र  कमजोर  होगा

 रासा  सिंह  रावत  :  एक  तरफ  से  सरकार  को  सपोट  कर

 रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  आज  वे  हड़ताल

 पर  वे  यह  तर्क  टे  रहे  हैं  कि  ये  बैंकिंग  क्षेत्र  स ेतुलना
 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  हमारे  बैंक  संबंधी  क्रियाकलापों  में

 विदेशी  क्षेत्र  भी  शामिल  ये  दो  बिल्कुल  भिन्‍न  चीजे

 सभापति  महोदय  :  हमें  सभा  का  समय  नहीं  बर्बाद  करना

 कई  अन्य  सदस्यों  को  भी  बोलना

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  ये  दो  बिल्कूल  भिन्‍न  चीजें

 हैं

 सभापति  महोदय  :  कुमारी  उमा  कृपया  एक  मिनट

 जह  इसी  विषय  पर  बोल  रहे  श्री  कृपया  एक  मिनट

 में  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  वे  बैंकिंग  क्षेत्र  को  खोलने

 की  बात  करते  हमें  बैंक  संबंधी  कारोबार  अमरीका  और  ब्रिटेन  में

 भी  करना  होता  वहां  पर  हमारे  बैकों  की  शाखाएं  वह  प्रश्न  बीमा

 क्षेत्र  के मामले  में  नहीं  उठता  इसलिए  सरकार  का  इरादा  कुछ  भी

 अन्य  लोगों  को  उन्होंने  कोई  भी  संकेत  दिया  हमें  इस  बीमा

 बविनियमन  विधेयक  को  लाने  का  विरोध  अवश्य  ही  करना

 श्री  रूपचन्द  पाल  :  कृपया  मुझे  बोलने  दें

 सभापति  महोदय  :  ऊ़पया  अपने  स्थान  पर  इस  तरह  स॑

 हम  काम  नहीं  कर  सकते  बात  पहले  भी  कही  जा  चुकी

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  यह  बात*

 पहले  ही  दो  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कही  जा  चूको

 श्री  रूप  चन्द्र  पाल  :  सरकार  को  इस  सभा  को

 आश्वासन  देना
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 महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  आपको

 बोलने  की  अनुमति  नहीं

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  सरकार  द्वारा  सभा  को  यह

 आश्वासन  दिया  जाना  चाहिए  क्रि  बह  ऐसा  कोई  कदम  नहीं

 सभापति  महोदय  :  में  जो  कूछ  कह  रहा  हूं  उसे  छोड़कर  कुछ  भी

 कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 *

 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  अपने  स्थान  पर

 रासा  सिंह  रावत  :  यह  डबल-रोल  केसे

 सभापति  महोदय  :  श्री  बसुदेव  आपने  शून्य  काल  में

 बालने  का  कोई  नोटिस  नहीं  दिया  उसके  आपको  वरिष्ठ

 सदस्य  होने  के  नाते  और  आपने  जो  विषय  लिया  है  उसके  गंभीर  होने

 के  बोलने  की  अनुमति  दी  गई  है  तथा  श्री  निमल  कान्ति  चटर्जी

 को  भो  बोलने  की  अनुमति  दी  गई  पांच  से  छः  सदस्य  बोलना  चाहते

 ज्री  रूप  चनद  पाल  :  सरकार  द्वारा  उस  सदन

 को  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  बीमा  क्षेत्र  क ेनिजीकरण  के  लिए

 कोई  काम  नहीं  किया  सरकार  को  लाखों  हड़ताली
 कामगारों  के  मस्तिष्क  से  हर  तरह  की  आशंका  को  दूर  करना

 oo.

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  मैं  खड़ा

 सभापति  महोदय  :  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  हमारे  पास  यहां

 33  विषय  माननीय  सदस्य  अपनी  बात  कहने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 कई  बातें  इसी  समय  पैदा  हो  रही  बिषय  की  महत्ता  को  देखते

 हुए  हम  कुछेक  सदस्यों  को  अनुमति  दे  रहे  लेकिन  सभी  सदस्यों  को

 बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  इसलिए  आपको  पीठ  के  साथ

 सहयोग  करना  अब  मैं  कुमारी  उमा  भारती  को  बोलने  की

 अनुमति  दे  रहा  जो  कुछ  जह  कह  रही  उसे  छोड़कर  कुछ  भी

 कार्यवाही  बृतांत  में  शामिल  नहीं  किया

 *

 श्री  रूप  चनन्‍द  पाल  :  सरकार  उत्तर  नहीं  दे  रही

 |  कार्यवाही  बृतानत  में  सम्मिलित  यहीं  किया

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  मैंने  अभी  तक  किसी

 काम  में  कोई  भी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  हमारी  पार्टी  क॑  बिचारों  को

 आपके  जरिए  कार्यवाही  वृतानत  में  शामिल  किया  जाना  बीमा

 का  मुद्दा  बहुत  ही  गंभोर  है  जिसे  अन्य  माननीय  सदर्स्यों  द्वारा  भी  उठाया

 गया  में  भो  सरकार  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  कदम  से  सहमत  नहीं

 इसमें  कर्मचारियों  को  एक  बड़ी  संख्या  शामिल  यह  बहुत  हो

 गंभोर  मामला  इस  प्रकार  का  कोई  बिधेयक  लाने  से  पूर्व  सरकार

 को  फिर  से  सोचना  चाहिए

 सभापति  महोदय  :  आपको  बुलाया  कृपया
 अपने  स्थान  पर  बैठ

 कूमारी  उमा  भारती  :  माननीय  सभापति  मैंने  आपके  माध्यम

 से  सदन  के  सामने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  रखा  मेरे  पास

 ऑफ  इंडियाਂ  की  खबर  श्री  चिदम्बरम  जो  कि  विस  मंत्री

 बह  लंदन  गए  और  उन्होंने  वहां  एक  बकक्‍तव्य  उस  वकक्‍तब्य

 को  दो-तीन  लाइनें  यहां  उद्धत

 माननीय  सभापति  हमारे  देश  में  ईस्ट  इंडिया  कंपनी  के  माध्यम

 से  अंग्रेज  लोग  उन्होंने  200  साल  तक  हमारे  ऊपर  राज

 भगत  सिंह  फांसी  पर  सुभाष  चन्द्र  बोस  ने  जबानी  गंबाई  और

 महात्मा  गांधी  ने  पूरा  जीवन  आजादी  के  आन्दोलन  में  लाखों

 लोगों  के  ऊपर  गोलियां  रानी  लक्ष्सी  बाई  से  लेकर  कितनों  को

 इसके  लिए  बलिदान  देना  बहुत  से  आन्दोलन  भी  आजादी

 हासिल  करने  के  लिए  बहुत  से  लोगों  पर  गोलियां  चली  और  बहुत  से

 लोग  गोलियों  के  शिकार  तब  कहीं  जाकर  हमें  आजादी  मिली

 लेकिन  हमारे  देश  के  बित्त  मंत्री  ने  लंदन  में  जाकर  बहां  के  ब्रिटिशर्स

 के  बीच  भाषण  देते  हुए  जो  वक्तव्य  उसकी  दो  लाइनें  रखकर
 मैं  चाहती  हूं  कि  मेरा  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताज  एडमिट  किया  टाइम्स
 ऑफ  इंडिया  एक  मान्य  पेपर  मैं  उसी  की  लाइनें  यहां  उद्धुत  कर

 रही  उन्होंने  कहा  :

 उन्होंन  फिर  पिछले  सप्ताह  लंदन  में  दिए  गये  एक  भाषण  में  उनकी

 टिप्पणी  का  संदर्भ  दिया  जिसमें  उन्होंने  ब्रिटिश  नेताओं  को  यह  बताया

 भारत  आयें  और  200  वर्ष  तक  आप  निजेश  करने  के  लिए
 लैयार  होकर  आइएं  और  अन्य  200  वर्ष  और  फिर  बड़ा
 पारितोषिक

 इनके  बकक्‍तव्य  की  जितनी  निन्‍दा  और  भर्त्सना  की  उतनी

 कम  हमारे  देश  ने  आजादो  के  लिए  क्या-क्या  बलिदान  नहीं  दिए
 और  एक  वित्त  मंत्री  जैसे  पद  पर  बैठा  हुआ  जिम्मेदार  व्यक्ति  अगर  इस
 प्रकार  का  बयान  देता  हे  तो  उन्हें  सदन  में  आना  उन्हें  सदन
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 में  आने  के  लिए  कहा  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  उचित  कार्यवाही
 होतो  बह  इस  सदन  की  तरफ  से  ऐसे  व्यक्ति  के  ऊपर  होनी
 हो  सकता  है  यह  कार्यवाही  देशद्रोह  के  अन्तर्गत  आतो  जिन  लोगों
 ने  हमें  गुलाम  उन्हीं  के  यहां  जाकर  उन्हें  दुबारा  आमंत्रण  देना
 कि  आइए  और  200  साल  के  लिए  फिर  जैसे  200  साल  के  लिए
 पहले  आए  गोरी  चमड़ी  बाले  अंग्रेज  तो  चले  गए  लेकिन  अपनी

 झूठन  क॑  रूप  में  काली  चमड़ी  के  अंग्रेज  हमारे  लिए  छोड़  जो  अभी

 भो  इस  गुलामी  को  मानसिकता  से  मुक्त  नहीं  हुए  ठीक

 माननीय  सभापति  मैं  आपका  आदेश  मान  कर  बेठती

 सभापति  महोदय  :  आपको  अनुमति  नहीं  दी  गई  कृपया
 अपने  स्थान  घर  बैठ  मैं  अगले  सदस्य  को  बुला  रहा

 श्री  गोबिन्दन  :  मेने  भारतीय  जीवन  बोमसा

 निगम  तथा  साधारण  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  की  सांकेतिक  हडताल
 पर  चर्चा  के  लिए  सूचना  दी  उक्त  मामला  पहल  ही  प्रस्तुत  किया

 गया  है  और  यहां  उस  पर  मौटे  तौर  से  चर्चा  हुई  मैं  इस  मुद्दे
 "

 का  समर्थन  करता

 '
 कूमारी  उमा  भारती  :  मंत्री  जी  को  बुलाया  बह  इस  बारे

 में  स्पष्टीकरण  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  तो  उसके  लिए  उन्हें  दंडित  किया

 जाना

 सभापति  महोदय  :  उमा  कृपया  बैठ  इस  मामले  को

 उठाने  से  पूर्व  आपको  माननीय  मंत्री  जी  को  नोटिस  देना  आपको

 नियमों  की  अच्छी  तरह  जानकारी  मैंने  आपको  अनुमति  दी

 कृपया  उससे  परे  न  जाइएं  क्‍योंकि  आपको  मंत्री  क्रो  नोटिस  देना  चाहिए

 कु

 सभापति  महोदय  :  आप  यह  मामला  सभा  के  ध्यान  में  लाये

 यही  पर्याप्त  कृपया  संतुष्ट

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  माननीय

 सभापति  आपको  मालूम  है  क्रि  अभी  पर्यावरण  के  मामले  को  लेते

 हुए  सुप्रीम  कोर्ट  ने  बहुत  सारी  इंडस्ट्रीज  दिल्ली  में  बंद  करवा  दी  लेकिन

 इसके  साथ-साथ  आज  भो  ऐसे  पोस्ट -  मार्टम  हाउसेज  दिल्‍लो  मं  और

 टदिल्लो  क॑  बाहर  शहरों  में  हैं  जो कि  बस्तियों  में  बने  हुए  जहां  घनी

 आबादी  स्कूल  माकिट  वे  रिहायशी  इलाकों  में  बने  बहुत
 बार  कहने  के  बावजूद  इनको  वहां  से  हटाया  नहीं  जा  जहां  आप

 इतने  कदम  उठा  रहे  वहां  इन  पोस्ट-मार्टय  हाउसेज  को  वहां  से

 स्थानांतरित  करने  के  लिए  कोई  कदम  क्यों  नहों  उठा  रहे  हम  उन

 जगहों  को  जाकर  देखें  तो  वहां  लाशें  पड़ी  दिखाई  देती  उनके  बीच

 से  बच्चे  स्कूल  जाते  क्‍या  हिन्दुस्तान  में  ऐसी  जगह  भा  रहेंगी  जिन्हें

 कोई  देखने  बाला  न  हम  किस  प्रकार  बच्चों  को  उन  जगहों  से

 अलग  कर  पाएंगे  7  आप  पोस्ट-मार्टम  हाउसेज  को  यहां  से  हटा  कर

 दूसरे  स्थान  पर  ले  आप  जहां  इतने  बड़े-बडे  फैसले  ले  रहे  हैं
 और  बसी-बसायी  इंडस्ट्रीज  को  तबदील  करके  बंद  तक  करवा  रहे  हैं
 तो  ऐसे  पोस्ट-मार्टम  हाउसेज  को  चहां  से  हटाने  में  क्या  दिक्कत

 महसूस  कर  रहे  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इस  बारे  में

 डायरेक्टिव  देंगे  ताकि  इन  पोस्ट-मार्टम  हाउसेज  को  फौरन  हटाया  जा

 श्री  नीतीश  भारद्वाज  :  सभापति  एक  लाइन
 बोलना  चाहता  यह  आप  भी  जानते  हैं  और  सारा  सदन  जानता  है
 कि  इस  तरह  से  जो  ये  लाशें  बाहर  पड़ी  होती  हैं  इससे  न  केबल

 पर्यावरण  दूषित  होता  है  बल्कि  इससे  सिबिल  एजिएशन  में  भा  बर्ड  हिट
 का  जो  सिलसिला  बह  भी  इससे  बढ़ता  अतः  इसे  गंभोरता  से

 लिया  क्यांकि  जहां  पर  ये  लाशें  खुले  में  पड़ी  होती  हैं  वहां  उनके

 इर्द-गिर्द  पक्षी  मंदराते  रहते  हैं  और  इससे  बहुत  बड़ी  दुर्घटना  हमार
 सिबिल  एविएशन  सैक्टर  में  होने  की  संभावना  बढ़  सकती  इसालए
 इसे  गंभीरता  से  लिया  जाना

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :  सभापति  मैंने  एक
 नोटिस  दिया

 सभापति  महोदय  :  आपको  बुलाया

 श्री  राजेश  पायलट  :  सभापति  हमारे  साथी  श्री
 जसबंत  सिंह  जी  ने  जो  सवाल  कूछ  बालें  ऐसो  हैं  जा  यहां  पर

 सदन  मे  उठाई  जाएं  और  उनको  सरफार  को  तरफ  से  तभी  जवाब  आ

 जाए  तो  लोगों  को  तसल्ली  होती  है  और  सवाल  टठाने  का  फायदा  भा

 रक्षा  मंत्री  जी  यहां  पर  बेठे  हुए  केबल  यहां  कह  कर  चले  जाएं

 इसीलिए  तो  सारे  यहां  पर  नहीं  आते  क्‍योंकि  हम  यहां  पर
 आयें  और  मामला  उठाकर  चले  बस  हमारी  ड्यूटी  पूरी  हो  गई
 कि  हमने  सदन  में  उठा  आज  से  ।5  दिन  पहले  हम  सबने  सदन
 में  एकमत  से  कहा  था  कि  16  दिसम्बर  को  यह  सरकार  सारो  बात  राज्य
 सरकारों  से  कहे  कि  ।6  दिसम्बर  को  हर  जिले  हैडक्वार्टर  पर  सार

 एक्स-सर्बिसमैन  को  जिन्होंने  ।97।  की  लड़ाई  में  हिस्सा  लिया  उन्हें
 प्रशासन  के  डिस्टिक्ट  कलक्टर  और  डिस्ट्रिक्ट  कमिश्नर  चाय  पर

 उस  दिन  पासवान  जी  ने  कहा  था  कि  वह  सरकार  को  बता

 आज  9  तारीख  हो  गई  एक  तो  रक्षा  मंत्री  जी  खुट  यहां  पर  बैठे  हुएਂ
 अगर  प्रधान  मंत्रो  जी  नहीं  लिख  सकते  हैं  तो  रक्षा  मंत्री  सदन  का

 आश्वासन  दें  कि  यह  जाते  ही  सब  चीफ  मिनिस्टर्स  से  बात  करेंग

 रक्षा  मंत्री  को  तरफ  से  बात  की  जायेगी  तो  ठोक

 सब  मुख्य  मंत्री  तैयार  मैंने  खुद  दो-तीन  मुख्य  मंत्रियों  स ेबात  की

 है  वे  सब  खुद  करने  को  तैयार  लेकिन  यह  इनोशिएटिश्न  केन्द्र

 सरकार  की  तरफ  से  होना
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 दूसरा  मुद्दा  जसबंत  सिंह  जी  ने  बहुत  सही  उठाया  जो  25  साल

 पहले  राज्य  सरकारों  ने  वायदे  किये  बे  पूरे  नहीं  हुए  कल  के

 इंडियन  एक्सप्रेस  में  लिखा  है  कि  महावीर  वीर  चक्र  जिन  लोगों

 को  मिले  सरकार  ने  खुद  ही  बयान  दिया  है  कि  हम  उनको  दरਂ

 पांच  एकड़  जमीन  बह  उनको  आज  तक  नहीं  दो  गई  उनकी

 चिट्ठी  हमारे  पास  आती  मेरी  रक्षा  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि  सब

 मुख्य  मंत्रियों  को  चिठ॒ठी  लिखें  कि  जो  भी  एनाउंसमेंट  किये  हैं  और  वे

 पूरे  नहीं  हुए  व ेआपको  इत्तिला  करें  और  आप  सदन  को  बता  दें

 कि  इस  तारीख  तक  सबके  क्लेम  उन्हें  या उनकी  तिडो  को  मिल  गये

 हैं  या  नहीं  मिले  उससे  सदन  में  एक  संतोष  आयेगा  कि  हम  उन

 लोगों  के  प्रति  जिन  लोगों  ने  देश  की  रक्षा  के  लिए  जानें  सरकार

 कदम  उठा  रही  उनके  लिए  हम  भी  संतुष्ट  होकर

 एक  और  सवाल  जो  श्री  चंद्रशेखर  जी  और  श्री  प्रेमदास  मुंशी  ने

 जयललिता  जी  के  बारे  में  मैं  उनकी  भावना  से  सहमत  हूं  कि

 हमारी  एक  बहन  मुख्य  मंत्री  रही  उनके  साथ  गलत  बर्ताव

 दुर्व्यवहार  लेकिन  आज  सदन  को  यह  भी  सोचना  पड़ेगा  कि

 उनकी  यह  हालत  क्‍यों  आज  सुबह  उपराष्ट्रपति  जी  ने  भाषण

 दिया  था  और  स्पीकर  साहब  ने  भी  अपने  भाषण  में  कहा  कि  अम्बेडकर

 जी  ने  खुद  कहा  था  कि  आज  के  बाद  अगर  इंस्टीट्यूशंस  में  गिरावट

 आयेगी  तो  हम  उसके  जिम्मेंदार  होंगे  और  खासकर  इन  सदनों  में  बैठे

 हुए  लोग  जिम्मेदार  अपने  भाषा  में  अम्बेडकर  जी  ने  कोट  किया

 है  अगर  राजनीतिक  चरित्र  में  इतनो  गिरावट  आई  है  तो  उसके

 जिम्मेदार  हम  भी  आज  सदन  को  यह  देखना  पड़ेगा  कि  अगर

 इतनी  गिरावट  आई  है  तो  उसके  कारण  क्‍या  हैं  7  पहले  भी  ऐस  बातें

 होती  1952-57  लोग  दूर  से  कहा  करते  थे  कि  यह  ऐसा  क्‍यों

 हो  रहा  आज  पोलिटीशियंस  के  खिलाफ  कोई  कदम  उठता  कोई
 भी  बात  कही  जाती  है  तो  सारी  जनता  यह  कहती  है  कि  बिलकुल  ठीक

 हो  रहा  हमारी  इतनी  क्रेडिबिलिटी  गिर  चुकी  इस  सदन  में  बैठकर

 बात  होनी  हर  पोलिटीकल  पार्टी  को  बैठकर  बात  करनी  चाहिए
 और  पार्टियों  से  ऊपर  उठकर  सोचना  चाहिए  कि  अगर  की

 लेजिस्लेचर  की  क्रेडिबलिटी  रखनी  है  तो  हमें  अपने

 आपमें  सुधार  करना  पड़ेगा  और  मौरल  बैल्यूज  की  पोलिटिक्स  को

 वापस  लाना  तभी  इस  बात  का  हम  जबाब  दे  आज

 किसी  इंस्टीट्यूशन  को  क्रीटिसाइज  करके  हम  जवाब  नहीं  दे

 तो  मेरी  सदन  से  प्रार्थना  है  कि बैठकर  बातचीत  करें  और  इस  पर  सारे

 सदन  को  एक  होकर  बात  करनी  चाहिए  कि  आगे  के  लिए  क्‍या  कटम

 उठाने  जिससे  कि  हम  अपनी  इज्जत  बचा  आज  हमारी  इज्जत

 गिर  चुकी  हम  सदन  में  जो  मर्जी  करके  चले  लेकिन  बाहर
 आप  पब्लिक  में  जाओगे  तो  पब्लिक  उन  सब  बातों  को  एक्शन  को

 सपोर्ट  कर  रही  है  जो  कि  आजकल  हो  रही  यह  एक  सच्चाई  है
 जो  मैं  सदन  में  रखना  चाहता

 |

 सभाषति  महोदय  :  मुलायम  सिंह  आपके  बोलने  से  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  श्री  जसबंत  सिंह  ने  1971  के  युद्ध  के  नायकों

 के  संबंद्ध  में  मुद्दा  उठाया  था  जो  श्री  राजेश  पायलट  द्वारा  उठाया  गया

 प्रथम  प्रश्न  दूसरे  प्रश्न  के  बारे  में

 रक्षा  मंत्री  मुलायम  सिंह  :  केबल  माननीय  जसजंत

 सिंह  जी  और  राजेश  पायलट  जी  ने  जो  बात  रखी  है  मैं  उसके  संबंध

 में  ही

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  जसबंत  सिंह  जी  राजेश  पायलट

 जी  ने  इस  विषय  को  यहां

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  यह  तो  ठीक  है  कि  आप

 डिफैंस  के  लोगों  को  उसके  साथ-साथ  बी.एस.एफ  के  लोगों

 को  भी  बुलाएं  लेकिन  हमें  यह  जानकारी  भी  मिलनी  चाहिए  क्योंकि

 इंडीपैन्डेंस  के समय  इंडिया  के  काफी  नौजवानों  ने  अपनी  कुर्बानी  दी

 थी  यह  बहुत  सैंसिटिव  ईश्यू  है  क्योंकि  भारत  की

 आजादी  कि  लिए  अनेक  नौजवानों  ने  काम  हिस्सा
 आपको  मालूम  है  कि  मुजीब  नगर  एक  जगह  जो  क्चबिहार  जिला

 के  पास  जिसे  पडग्राम  भी  बोलते  बहां  बांग्लादेश  को  स्थतंत्रता

 सबसे  पहले  मिली  थी  जिसे  प्राप्त  करने  के  लिए  काफी  भारतीय

 नौजवानों  ने  1971  में  बलिदान  शहीद  हुए  ।  इसलिए  जब  आप

 डिफैंस  के  लोगों  और  के  लोगों  को  बुलाएंगे  तो  उसके
 साथ  ही  उन  भारतीय  लोगों  को  बुलाना  चाहिए  जिन्होंने  बांग्लादेश  की

 स्वतंत्रता  क ेलिए  अपना  बलिदान  शहीद  हुये  तथा  उन  लोगों  के

 परिवार  जनो  को  भी  बुलाना

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  जहां  तक  सभी  सबालों  के  उत्तर  देने
 का  संबंध  अध्यक्ष  जी  के  चैम्बर  में  जैसा  निश्चय  होता  उसी  के

 अनुसार  सदन  चलता  है  लेकिन  यहां  माननीय  जसबंत  सिंह  जी  और
 राजेश  पायलट  जी  ने  जो  सबाल  वह  बहुत  महत्वपूर्ण  मैं

 आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  25  साल  आगामी  16  दिसम्बर  हम
 विजय  दिवसਂ  के  रूप  में  मनाने  जा  रहे  अभी  दो  दिन  पहले  ही
 माननीय  जसवंत  सिंह  जी  के  क्षेत्र  की  बगल  में  हम  ऐसा  ही  एक
 कार्यक्रम  करके  आए  सम्मान  करके  आए  जहां  तक  भृतपूर्ब
 सैनिकों  को  सवाल  माननीय  सदन  को  पता  होगा  कि  मैंने  इससे  पहले
 सभी  मुख्यमंत्रियों  को  एक  पत्र  लिखा  जब  मैं  उत्तर  प्रदेश  में

 मुख्यमंत्री  क्‍योंकि  भूतपूर्व  सैनिकों  की  हालल  देखकर  मुझे  खुद
 अफसोस  होता  जिला  प्रशासन  उनकी  बात  नहीं  उनके

 परिवार  की  जमीन  से  लेकर  कई  तरह  के  उत्पीड़न  उनके  साथ  होते
 आज  जो  लोग  सेना  में  उनके  साथ  भी  ऐसा  ही  होता  इसलिए
 व्यक्तिगत  रूप  से  मैंने  सभी  मुख्यमंत्रियों  को  लिखा  जिसकी
 जानकारी  पत्रों  में  दी  गई

 दूसरा  सवाल  ।97।  की  लड़ाई  के  बीरों  को  सम्मान  देने  का  यहां
 उठाया  यह  सही  है  कि  1971  की  लड़ाई  में  हमारे  देश  का  सम्मान

 बढ़ा  इसलिए  जिन  बीरों  ने  उस  लड़ाई  में  भाग  शरीद

 हम  चाहते  हैं  कि  हर  स्तर  पर  उनका  सम्मान  होना  मैंने  जनता

 से  भी  अपील  की  है  कि  सरकारी  कार्यक्रमों  से  ही केजल  उन्हें  सम्मानित

 नहीं  किया  जा  हम  और  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  भी  इस
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 क्षेत्र  में  आगे  आना  आपके  क्षेत्र  में  ऐसे  जो  लोग  उन्हें  आप
 भी  चाय  पर  बुलाकर  सम्मान  प्रदर्शित  करें  तो  अच्छा  फिर
 आपने  जो  सुझाव  दिया  मैं  कल  ही  सारे  मुख्यमंत्रियों  को
 लिखित  रूप  से  निवेदन  करूंगा  कि  1971  की  लड़ाई  में  भाग  लेने  वाले
 या  जो  शहोद  हुए  उन  सभी  वीरों  का  जिला  मुख्यालय  कमिश्नरी
 लेबल  विश्व-विद्यालय  स्तर  पर  सम्मान  उन्हें  याद  करें-यह
 विश्वास  मैं  सदन  को  दिलाना  चाहता

 रासा  सिंह  रावत  :  उन्हें  केबल  याद  न
 बल्कि  पिछले  समय  में  उन्हें  जो आश्वासन  दिए  एक  जगह  कहा
 गया  कि  10  एकड़  जमीन  उन्हें  दी  उन  सबको  पूरा  करने  का

 इंतजाम  करें

 जी  मुलायम  सिंह  यादव  :  हमारी  बहन  जी  को  हर  बक्‍त

 राजनीति  दिखाई  देती  है

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :  मैंने  तो  अभी  कुछ
 बोला  ही  फिर  आपको  कहां  से  राजनीति  दिखाई  दे  गई  ...

 अभी  तो  मैंने  अपना  मुंह  भी  नहीं

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  हम  पहले  कह  चुके  हैं  कि

 मुख्यमंत्रियों  को चिठठी  लिख  चुके  हैं

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :  मैं  आपको  सिर्फ  यह  याद  दिलाने  के

 लिए  खड़ी  हुई  थी  कि  जब  आप  यहां  नहीं  थे

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  बहन  जो  समस्या  आप  बता  रही
 उसके  संबंध  मे  सभी  मुख्यमंत्रियों  को सरकार  सजा  नहीं  दे

 अगर  सजा  देने  का  सवाल  है  तो  सबसे  पहले  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री
 को  सजा  दे  डालिए  मैंने  सारे  मुख्यमंत्रियों  को  पत्र  लिखा

 उन्हें  बुलाकर  मीटिंग  भी  की  यदि  फिर  भी  कुछ  मुख्यमंत्री  ऐसा
 नहीं  कर  रहे  हैं  तो  हम  उन्हें  फिर  से  निर्देश  दे  देंगे

 श्री  राजेश  पायलट  :  आप  सबसे  ब्यौरा  मंगवाकर  सदन

 में  दीजिए  क्‍योंकि  आज  हर  पार्टी  की  सरकार  किसी  न  किसी  स्टेट  में

 जिससे  सबको  पता  चल  जाएगा  कि  कौन  ऐसा  नहीं  कर  रहा

 रासा  सिंह  रावत  :  अभी  रक्षा  मंत्री  जी  ने  जो  बात

 उससे  मुझे  आपत्ति  उन्होंने  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  का  नाम  लेकर

 कहा  कि  उन्हें  सजा

 जी  मुलायम  सिंह  यादव  :  आप  वहां  जाकर

 रासा  सिंह  रावत  :  मैं  समझता  हूं  कि  वहां  बहुत  कुछ  किया

 जा  रहा  है  लेकिन  कई  राज्यों  में  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  हमारी

 आपसे  प्रार्थना  अनुरोध  है  कि  1971  की  लड़ाई  में  जिन  बीरों  को

 पदक  आदि  से  सम्मानित  किया  उन्हें  बाद  में  जो आश्वासन  दिए

 वे  पूरे  किए

 सभापति  महोदय  :  ऐसे  नहीं

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  हमने  पहले  ही  कहा  है  क  यह  बहुत

 महत्वपूर्ण  सबाल  है  जो  जसबंत  सिंह  जी  तथा  राजेश  पायलट  जी  ने

 यहां  उठाया

 अपराहन  4.00  बजे

 हर  मुख्य  मंत्री  का  मैंने  चिट्ठी  लिखी  यह  मैं  बता  चुका
 उनको  बुलाकर  बात  की  आश्वासन  सबने  दिया  इसलिए
 यह  सही  है  कि  हर  पार्टी  के  मुख्य  मंत्री  हैं  सरकार  में  सिब्राय  हमारी
 पार्टी

 श्री  राजेश  पायलट  :  आपकी  पार्टी  के  भी  मुख्य  मंत्री  बन

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  यह  भी  सही  लेकिन  फिर  भी  हम

 मुख्य  मंत्रियों  से  बातचीत  पत्र  भी  लिखेंगे  और  ब्यौरा  भी  लेंगे

 और  जो  आश्वासन  दिया  उसके  अनुसार  जो  वायदा  किया  है  यह

 पूरा  किया  है  या  यह  भी  उस  संबंध  में  जो बात  सदन  तय

 वह  पर  किसी  भी  मुख्य  मंत्री  को  मजबूर  नहीं  कर  सकते

 हैं  क्‍योंकि  हमारी  डैमोक्रेसी  में  एक  व्यवस्था  है  और  संघीय

 कार्यपालिका  और  राजनीति  दोनों  अलग-अलग  यीजें  फिर  भी  हम
 सैनिकों  के  बारे  में  सरकार  की  तरफ  से  इज्जत  बढ़ाने  का  और

 जमीन  से  लेकर  जो  भी  उनकी  जरूरते  जो  उनके  अधिकार  ये
 तो  उनको  मिलने  हम  भी  उन्हें  दिलाने  का  पूरा  प्रयास

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :  सभापति  मैं  मुख्य  मंत्रियों  की  बात

 नहीं  कर  रही

 वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  सभापति  राजस्थान
 के  मुख्य  मंत्री

 सभापति  महोदय  :  कृपया  उन्हें  प्रश्न  करने  आप  कृपया
 बैठ  जोशी  आप  कृपया  बैठ  जोशी  आप  इस

 तरह  का  व्यवहार  क्‍यों  कर  रहे

 वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  सभापति  राजस्थान  के  मुख्य
 मंत्री  न ेजितना  किया  है  उतना  किसी  और  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  ने  नहीं
 किया

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :  सभापति  मैं  जो  बात  कहना  चाहती
 वह  मुख्य  मंत्रियों  के  बारे  में  नहीं

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ  माननीय  सदस्यो  कृपया
 '

 ,
 बैठ  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  कृपया  बैठ

 जोशी  कृपया  बैठ  कृपया  बैठ

 श्री  मुखतार  अनीस  :  सभापति  जोशी  जी

 बहुत  उम्र  के  हैं
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 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 *

 सभापति  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  कया

 जा  रहा  कुछ  भी  कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहों  किया  जा  रहा

 कृपया  बैठ  इसे  कार्यजाहों  बृतांत  में  सम्मिलित  नहों  किया

 *

 सभापति  महोदय  :  आप  इस  तरह  अपनी  ऊर्जा  क्‍यों  व्यर्थ  कर

 रहे  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  आप

 इस  तरह  अपनी  उर्जा  क्‍यों  व्यर्थ  कर  रहे

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  भारतीय  संस्कृति  का  नाम

 इन्हें  आपको  तहजीब  सिखानो

 वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  केवल  एक  जाति  को  प्रश्नय

 देते

 सभापति  महोदय  :  यह  क्‍या  जोशी  जो  2  इस  प्रकार  चिल्लाने

 का  क्‍या  फायदा  इस  पर  और  चर्चा  नहीं

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  सभापति  बहुत  अच्छा  सवाल

 उठाया  था  और  यह  सबाल  ऐसा  था  जो  राजनीति  से  ऊपर  उठकर

 उसको  अगर  आप  कहना  चाहते  तो  ठीक  आप  उम्र  में  मुझसे

 बड़े  लेकिन  राजनीति  में  मैं  भी  नौ  बार  और

 रहा  मैं  राजनीति  में  आपसे  बहुत  बड़ा

 ज्ीमती  सुथमा  स्वराज  :  सभापति  मैं  केवल  एक  बात  रक्षा

 मंत्री  जी  से  कह  रही  हूं  कि  आपने  जो  मुख्य  मंत्रियों  की  बात  कही

 ..

 सभापति  महोदय  :  सुषमा  इस  पर  और  आगे  चर्चा  नहीं

 हम  इसे  यहीं  समाप्त  अथवा  यह  जारी

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :  सभापति  आप  मेरी  बात  तो  सुन

 जो
 मैं  कह  रही

 *  कार्यजाही  बृस्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 सप्मापति  महोदय  :  हम  इस  चर्चा  को  जारी  नहों  रखना

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :  सभापति  मैं  सिर्फ  यह  याद

 दिला  रहो  हूं  कि  पीठासोन  अधिकारियों  के  सम्मेलन

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  आप  कृपया  वरिष्ठ  सदस्यों  के

 सहयोग  के  बिना  पीठाध्यक्ष  के  लिए  सदन  को  चलाना  कठिन

 कृपया  यह  समझिए  कि  हम  श्री  जसबंत  सिंह  तथा  श्री  राजेश  पायलट

 द्वारा  उठाये  गये  मुद्दे  को  लम्बा  नहीं  खींचता  चाहते  और  हम  एक  पक्षौय

 चर्चा  में  नहों  जाना  सरकार  ने  इस  मुद्दे  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया

 सदन  को  आशा  है  कि  उचित  अनुबर्ती  कार्यवाही  की

 अतः  हम  अगले  बिषय  को  लेते

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  अगर  आप  कुछ  सुझाव  देना  चाहती

 तो  मुझे  अकेले  में  आकर  दे

 श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :  ठीक  में  दे

 श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  मैं  इस  सम्माननीय  सभा  के

 समक्ष  एक  बहत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  लाना  चाहता  हजारों  भारतीय

 विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  बिशेषकर  खाडी  देखों  में  ।  संयुक्त  अरब

 अमीरात  सरकार  ने  उन  लोगों  को  सामान्य  सार्वजनिक  क्षमा  दी  है  जो

 बिना  उचित  रिकार्ड  त्रीजा  तथा  पासपोर्ट  के  खाड़ी  देशों  में  कार्य  कर

 रहे  संयृक्त  अरब  अमोरात  सरकार  द्वारा  घोषित  इस  सार्वजनिक

 क्षमा  के  द्वारा  हजारों  भारतीय  इन  खाड़ी  देशों  से  विशेषकर  संयुक्त
 अरब  अमीरात  से  आ  रहे  वास्तव  में  वे  वहां  कई  बचषों  से  कार्य

 कर  रहे  आप  जानते  हैं  कि  70  प्रतिशत  भारतीय  जो  विदेश  में  कार्य

 करं  रहे  हैं  बिशेषकर  खाड़ी  देशों  में  केरल  से

 केरल  की  अर्थव्यवस्था  बिदेशी  मुद्रा  पर  निर्भर  है  जो  खाड़ी  देशों

 से  आती  प्रत्येक  घर  से  एक  या  दो  लोग  बिदेश  में  विशेषकर  खाड़ी

 देशों  में  कार्य  कर  रहे

 इस  सामान्य  सार्वजनिक  क्षमा  के  द्वारा  जिसकी  संयुक्त  अरब

 अमीरत  सरकार  द्वारा  घोषणा  को  गई  है  हजारों  परिवार  कठिनाई  में

 जे  अब  खाड़ी  देशों  स ेवापिस  आ  रहे  हैं  और  उन्हें  काफी  परेशानी  उठानी

 पडेगी  यहां  तक  कि  मुम्बई  तथा  गुजरात  के  तटों  पर  भी  उन्हें  काफी

 परेशानी  का  सामना  करना  पड़ता

 मैं  यह  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  खाड़ी  देशों  से  आ  रहे

 हैं  उनका  पुनर्वास  किया  जाना  सयुक्त  अरब  अमीरात  की
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 सरकार  कुछ  कुशल  कामगारों  को  लेने  के  लिए  तैयार  है  जो  पहले  ही

 सयुक्त  अरब  अमीरात  से  भारत  आ  चुके  अतः  बिदेश  मंत्रालय
 को  उनके  खाड़ी  देशों  में  वापसी  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करने

 जिन  लोगों  ने  पहले  संयुक्त  अरब  अमीरात  और  अन्य  खाड़ी
 देशों  में  कतिपय  कम्पनियों  तथा  कारखानों  में  कार्य  किया  है  उनका  वहां
 उचित  रिकार्ड  तथा  उचित  वीजा  तथा  पासपोर्ट  के  साथ  पुनर्वास  किया
 जा  सकता

 भारत  विदेश  मंत्रालय  को  अपने  पुनर्वास  के  संबंध

 में  उचित  योजना  बनानो  क्ररल  सरकार  ने  इस  सामान्य

 सार्बजनिक  क्षमा  के  द्वारा  इन  खाड़ो  देशों  से  निकाले  गये  लोगों  के

 पुनर्वास  के  लिए  पहले  ही  कतिपय  योजनाएं  तैयार  कर  ली

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि

 जिन  लोगों  को  संयुक्त  अरब  अमीरात  तथा  अन्य  खाड़ी  देशों

 से  निकाल  कर  भारत  भेजा  गया  उनके  पुनर्वास  के  लिए  एक
 योजना  तैयार  करनी  चाहिए  ताकि  वे  अपनी  आजीबिका  अजिंत  कर

 यह  एक  बहुत  गम्भीर  मुद्दा  ह ैजिसपर  भारत  सरकार  ने  विदेश

 मंत्रालय  द्वारा  पर्याप्त  उपाय  करने  की  आवश्यकता  विदेश  मंत्रालय

 को  उन  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  केरल  सरकार  की  सहायता  करनी

 चाहिए  जिनको  संयुक्त  अरब  अमीरात  से  निकाला  गया

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :  माननीय  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से

 एक  बहुत  ही  गंभीर  विषय  की  ओर  इस  सदन  का  ध्यान  आकृष्ट  करना
 चाहता  सौभाग्य  से  श्री  मुलायम  सिंह  यादव  और  दूसरे  महत्वपूर्ण
 मंत्री  भी  यहां  बैठे  हुए  मैं  आपके  माध्यम  से  इन  लोगों  से  कहूंगा
 कि  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  करके  इस  होने  वाले  स्कैम  से  देश  को

 बचाया

 आज  सवेरे  माननीय  स्पीकर  महोदय  और  उपराष्ट्रपति

 महोदय ने  देश  में  हो  रहे  भ्रष्टाचार  और  उसके  कारण  हमारी  जो  संस्थायें

 कमजोर  हो  रही  उसकी  ओर  ध्यान  आकृष्ट  किया  बहुत

 सामयिक  चेतावनी  मैं  उसी  प्रकार  का  एक  विषय  आपके  संज्ञान

 में  लाना  चाहता  1994  में  इस  देश  में  नई  नेशनल  टेली  कम्युनिकेश्न

 पालिसी  बनाई  गयी  थी  जिसके  द्वारा  प्राइवेट  सैक्टर  को  टेलीकॉम

 सैक्टर  में  बेसिस  सर्विस  में  आने  के  लिए  निमंत्रण  मिला

 पालिसी  1994  में  बनी  थी  और  उसी  के  क्रम  में  जून  1995  को

 डिपार्टमेंट  ऑफ  टेली  कम्युनिकेशन  ने  सभी  राज्यों  के  लिए  बिड्स

 इन्यॉइट  किये  जो  बिड्स  इनवाइट  किए  जाने  उसके  लिए

 टैंडर  और  टैंडर  की  कंडीशन्स  टैंडर  कंडीशन  में  एक  बात

 साफ-साफ  लिखी  गई  थी  कि  टैक्नीकल  बिड्स  में  कोई  नैगोसिएशन

 हो  सकती  है  लेकिन  फाईनैंशियलन  तत्व  के  अंदर  किसी  प्रकार  की

 कोई  चर्चा  नहीं  बिड्स  या  तो  स्वीकार  किए  जाएंगे  या  अस्वीकार

 किए  टैक्नीकल  इबैलूएशन  कमेटी  ने  एक  प्रस्तावित  रेट्स

 निकाले

 मैं  राजस्थान  के  सकंल  के  बारे  में  आपका  ध्यान  आकृष्ट
 करना  चाहता  पिछले  दिनों  अखबारों  में  इसके  बारे  में  बहुत  कूछ
 चर्चा  हुई  मैंने  भी  माननीय  लॉ  मिनिस्टर  को  पत्र  लिखकर  उनका

 ध्यान  आकृष्ट  किया  इसके  लिए  टैलीलिंक  नैटवर्क  इंडिया

 लिमिटेड  ने  अपने  बिड्स  दिए  टैलीलिंक  नैटवर्क  एडवांस  रेडियो

 मास्ट््स  का  एक  कन्‍्सोर्टियम  टाइप  हिस्सा  है  और  उसमें  चाइनीज  का

 और  हैरिस  ऑफ  यू  भी  भागीदारी  करते  उन्होंने

 प्रौबेबल  लैवी  जो  1700  करोड़  रुपये  आंकी  गई  उसके  स्थान

 पर  1100  करोड़  रुपये  कोट  600  करोड़  रुपये  का  घाटा

 सीधा-सीधा  अगले  ।5  वर्षों  में  राजस्थान  के  सर्कल  में  होने  बाला

 श्री  सुख  राम  जो  इस  समय  सदन  के  माननीय  सदस्य  हैं  और  पहले

 मंत्री  रह  चुके  ने  पिछले  दिनों  आप  मुझे  अवसर

 इस  विषय  पर  इस  सदन  को  चिन्ता  होनी  श्री  सुख  राम  ने  यह

 चाहा  था  कि  किसी  तरह  से  इस  कम्पनी  को  राजस्थान  सर्कल  दे

 दिया  लेकिन  चुनाव  आ  गए  और  चुनाव  आयोग  ने  इस  बात  पर

 रोक  लगा  दी

 सभापति  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कह  दी  आप

 अपना  भाषण  समाप्ल

 श्री  सत्यदेज  सिंह  :  मुझे  अभी  अपनी  बात  कहनी

 सभापति  महोदय  :  आपने  राजकोष  के  600  करोड़  रुपये  के  घाटे

 का  प्रश्न  उठाया  आपने  पहले  ही  यह  बात  कह  दी  कृपया
 विस्तार  में  मत

 श्री सत्यदेथ सिंह  :  सभापति  बेसिक  प्रश्न  यह  है  कि  जो
 महत्वपूर्ण  विषय  जिसके  लिए  देश  चिंतित  दसबीं  लोक  सभा  से

 लेकर  ग्यारहवीं  लोक  सभा  तक  पूरा  राजनैतिक  तंत्र  आज  उस  पर  लगा

 हुआ  कोर्ट  में  मुकदमे  चल  रहे  एक  से  एक  स्कैम  हुए  600

 करोड़  रुपये  का  दूसरा  स्कैम  होने  जा  रहा  क्‍या  सदन  इसके  लिए

 थोड़ा  समय  भी  नहीं  मैं  आपसे  अपील  करता  हूं  कि  मेरी  बात

 सुन  ली  मैं  तो आपसे  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि

 इस  पर  फुल-फ्लैज्ड  डिस्कशन  की

 सभापति  महोदय  :  उसके  बारे  में  आप  नोटिस  दे  सकते  आप

 ने  राजस्थान  टेलीकॉम  सर्कल  के  बारे  में  पहले  ही  एक  विशेष  प्रश्न

 उठाया  अब  आप  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  सत्यदेज  सिंह  :  जो  हो  रहा  बह  मैं  बताना  चाहता

 पिछली  सरकार  ने  जो  धांधली  करने  की  कोशिश  इस  समय

 वर्तमान  सरकार  भी  इसमें  सैकिंड  ओपिनियन  मांग  रही  पहले

 लीगल  डिपार्टमैंट  ने साफ-साफ  मना  कर  दिया  था  कि  यह  टैंडर
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 कैंसल  होना  चाहिए  और  यह  बिड  बिलो  एक्सपैक्टेड  लिमिट  ऑफ

 रेबैन्यू  इसे  भी  कैंसल  होना  इसके  बाबजूद  भी  आज  फिर

 से  टेलीलिंक  जिसके  एडवांस  रैडियो  मास्ट्स
 की  जांच  के  अंतगंत  मैं  मुलायम  सिंह  जी  से  आग्रह  उनके

 बरिष्ठ  सहयोगी  और  उनके  दल  के  सहयोगी  श्री  बेनी  प्रसाट  वर्मा  इस
 समय  टैलीकम्युनिकेशन  मिनिस्टर  बे  उनको  राय  दें  कि  इस  देश  की

 600  करोड़  रुपये  की  लूट  को  बचाएं  और  अपना  नाम  उस  काली  सूची
 में  दाखिल  न  करें  जिसमें  पूरे  देश  के  राजनैतिक  तंत्र  पर आज  सबाल

 उठ  रहा  श्री  राजेश  पायलट  ने  बड़ी  सफाई  से  कहा  कि  यहां  हम

 कुछ  भी  कह  लें  लेकिन  बाहर  क्‍या  होता

 मैं  मंत्री  जी  से  यह  आश्वासन  चाहंगा  कि  टैलीलिंक  नैटवर्क  के

 बारे  में  जो  टेंडर  कंडीशन्स  जिसको  ऑल्टर  किया  गया  उसके

 पुरे  तथ्य  और  फैक्ट्स  सदन  के  सामने  रखेंगे  और  जब  तक  सदन  को

 विश्वास  में  नहीं  ले  लेंगे  कि  इसमें  घपले  नहीं  क्रिए  जा  रहे  600

 करोड़  रुपये  की  लूट  नहीं  की  जा  रही  है  तब  लक  इस  कम्पनी  को

 किसी  प्रकार  का  कौन्ट्रैक्ट  देने  की  इजाजत  नहीं  लाईसैंस  देने  की

 इजाजत  नहीं

 माननीय  श्री  मुलायम  सिंह  जी  सरकार  के  रूप  में  यहां  बैठे  हुए
 सदन  में  यह  आश्वासन  आना  टैलीकम्युनिकेशन

 के  चेयरमैंन  महोदय  की  प्रैस  स्टेटमैंट  है  कि  अगले  एक  हफ्ते  में

 राजस्थान  सर्कल  के  बारे  में  हम  निर्णय  ले

 सभापति  महोदय  :  श्री  सत्यथदेव  कया  आप  कृपया  अपना

 भाषण  समाप्त  आपने  अपनी  बात  कह  दी  आप  इसे  इस

 तरह  से  लम्बा  नहीं  खींच  आप  अभी  उत्तर  देने  का  आग्रह  नहीं

 कर

 श्री  सत्थटेज  सिंह  :  मैं  सभापति  महोदय  से  अनुरोध  कर  रहा

 सभापति  महोदय  :  मैं  सरकार  से  उत्तर  देने  के  लिए  नहीं  कह

 लेकिन  नियमित  तौर  पर  मैं  सरकार  से  उत्तर  देने  क ेलिए  कह
 सकता  कृपया  इसे

 जी  सर्थदेव  सिंह  :  निश्चय  ही  आप  उन्हें  उत्तर  देने  के  लिए  नहीं

 कह  लेकिन  वे  उत्तर  क्‍यों  नहीं  दे  बे  उत्तर  दे  सकते
 हैं  और  कह  सकते  हैं  कि  वे  राजस्थान  सर्कल  के  बारे  में  निर्णय

 करने  से  पूर्व  सभी  दस्तावेजों  को सभापटल  पर  रख  उनसे  इस  तरह
 का  उत्तर  मिलना  उसमें  क्या  बुराई  दूरसंचार  आयोग  के

 चैयरमैंन  समाचार  पत्रों  से यह  कह  रहे  हैं  कि  वे उसकी  कम्पनी  को

 लाइसेंस  दे  रहे  हैं  जो  प्रश्नाधीन

 600  करोड़  रुपये  की  लूट  को  आप  इस  तरह  से  एलाऊ  करने

 श्री  सत्यदेष  सिंह  :  माननीय  मंत्री  जी कुछ  कहना  चाहते  अगर

 कुछ  कहना  चाहें  तो  कह

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  माननीय  सत्यदेव  सिंह  जी  के  सम्बन्ध

 में  तो  मैं  नहीं  कहना  अभी  माननीय  सुषमा  स्थराज  जी  ने  औ

 कृष्ण  लाल  शर्मा  जी  ने  एक  सबाल  पूछा  मैं  भूल  गया  था  और

 माननीय  सदस्य  इसकी  वजह  से  उत्तेजित  भी  हो  गये  उन्होंने  यह  पूछा
 है  क्‍योंकि  यह  महत्वपूर्ण  सवाल  मुख्यमंत्रियों  के  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  स्तर  पर  16  दिसम्बर  दिवसਂ  के  रूप  में  मनाया  जा  रहा

 सभापति  महोदय  :  श्री  मुलायम  सिंह  जी  आप  माननीय  सदस्य

 के  साथ  चर्चा  कर  सकते  हैं  क्योंकि  सभा  ने  अब  दूसरे  विषय  पर  चर्चा

 शुरू  कर  दी  हम  पुनः  उसी  विषय  पर  नहीं  आ

 श्री  मुलायम  सिंह  यादव  :  वह  नहीं  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  केन्द्रीय  स्‍तर  पर  भी  ल्िजय  दिवस  मनाया  जा  रहा  जिसमें

 राष्ट्रपति  प्रधान  मंत्री  हम  सब  मिलकर  हिस्सा  परेड  भी

 हो  रही  सम्मान  भी  किया  जा  रहा  है  और  केन्द्रीय  स्तर  पर  भी  भव्य

 रूस  से  झांकियां  निकालकर  पूरा  विजय  दिवस  यहां  मनाया  जा  रहा

 यह  मैं  आपको  और  पूरे  सदन  को  बताना  चाहता

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :  मंत्री  टेलीलिंक  के  बारे  में  तो कुछ  कह  ,
 मैं  इनसे  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  गबवर्नमेंट  की  तरफ  से  आप

 बैठे  हुए  आप  क्यों  नहीं  आश्वासन  देते

 सभापति  महोदय  :  श्री  सत्यदेव  जे  आपके  द्वारा  उठाये  गये

 प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  रहे

 ज्री  सत्थदेव  सिंह  :  मैंने  सोचा  कि  बे  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  दे  रहे

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 रासा  सिंह  रावत  :  यह  600  करोड़  रुपये  का  मामला

 राजस्थान  के  पूरे  राज्य  का  सवाल  अब  कम्पनी  को  दे  दिया  जाएगा
 तो  फिर  सुख  राम  जी  जैसे  घपले  होंगे  इसलिए  आपके  माध्यम  से

 माननीय  सदस्य  महोदय  ने  आपसे  प्रार्थना  की  इस  सरकार  से  कहा
 जाय  कि  रैस्पोंस  दें  या जब  तक  सारे  कागज  सदन  के  सामने  नहीं

 -  तब  तक  उस  बारे  में  निर्णय  नहीं  लिया

 वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  बेनी  प्रसाद  जी  मुलायम  सिंह  जी
 के  खास  जे  फालतू  बदनाम  हो  अभी  तक  उनकी  छवि

 ठीक
 हि
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 सभापति  महोदय  :  मुझे  सभी  माननीय  सदस्यों  के  ध्यान  में  एक
 बात  लानी  कतिपय  ऐसे  प्रश्न  ह ैजिनके  लिए  आपको  संबद्ध  मंत्री  को
 भी  सूचना  देनी  होती  ऐसे  प्रश्नों  को  मंत्री  को  सूचना  दिए  बिना  सदन
 में  नहीं  उठाया  जाना  चाहिए  विशेषकर  जब  आरोप  लगाया  गया

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 सभापति  महोदय  :  जोशी  सभा  में  अव्यगस्था  न  कीजिए

 बहुत  हो  मैंने  इसके  बारे  में  आपको  कई  बार  बताया  आप

 एक  वरिष्ठ  सदस्य  कृपया  पीठाध्यक्ष  क ेसाथ  सहयोग  मैं

 इस  तरह  की  अनुमति  प्रदान  नहीं  कर  हमने  दूसरा  विषय  ले
 लिया  हमें  दूसरे  सदस्यों  को  भी  अबसर  देना  कृपया  सहयोग

 श्री  मुल्लापल्ली  रामयन्द्रन  :  राष्ट्रीय
 औद्योगिक  न्‍्यायाधिकरण  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  न  किए  जाने

 के  कारण  देश  भर  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  क ेलगभग  70000  कर्मचारी

 आन्दोलन  कर  रहे  इस  न्यायाधिकरण  का  गठन  माननीय  उच्चलम

 न्यायालय  के  कहने  पर  किया  गया  मुझे  इस  बात  की  जानकारी

 नहीं  है  कि  सरकार  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्जित  क्‍यों  नहीं  कर  रहीं

 मुख्य  सिफारिश  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कर्मचारियों  के  वेतन

 राष्ट्रीकृत  बैंकों  के  कर्मचारियों  के  बराबर  बेतन  देने  के  बारे  में  मैं

 माननीय  जित्त  मंत्री  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  मामले  में

 हस्तक्षेप  करें  ताकि  इस  हड़ताल  से  बचा  जा

 श्री  बची  सिंह  रावत  :  उत्तर  प्रदेश

 मे  जिस  समय से  राष्ट्रपति  शासन  लागू  है  और  प्रधान  मंत्री  जी  न ेअलग

 राज्य  बनाने  की  घोषणा  की  तब  से  वहां  पर  जितने  उद्योग-धन्धे

 उनकी  जो  ट्रांसपोर्ट  सब्सिडी  बह  बन्द  कर  दी  गई  है  जिससे  उनका

 रॉ-मैटीरियल  पूरा  नहीं  पहुंच  रहा  है  तथा  हमारे  जो  इलैक्ट्रानिक्स
 उद्योग  टेलीट्रानिक्स  का  उद्योग  इसके  अलावा  बैक्नीसाइट

 लिमिटेड  और  कोआपरेटिव  डूग  ये  जो-जो

 गवर्नमेंट  सैक्टर  के  उद्योग  इनमें  भी  सारा  उत्पादन  बन्द  है  और

 विशेष  रूप  से  सैंचुरी  पेपर  एंड  पल्‍्प  मिल  लिमिटेड  को  नैनीताल  जिले

 में  उत्तरांचल  के  अन्दर  ।7  करोड़  रुपये  का  उसका  कागज  का  माल

 गोदाम  में  डम्प  पड़ा  हुआ  है  और  हजारों  मजदूरों  की  छंटनी  करने  के

 लिए  प्रशासन  ने  और  प्रबंधन  तंत्र  ने  पूरा  मन  बना  लिया  है  और  कहा

 जा  रहा  है  कि  मल्टी  नेशनल्स  का  कागज  सस्ता  आ  रहा

 जहां  एक  ओर  उत्तरांचल  को  राज्य  बनाने  को  बात  आ  रही

 इस  समय  खैर  मैं  इस  बारे  में  नहीं  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  उस

 मामले  में  खामोश  लेकिन  राज्य  बनाने  से  पहले  वहां  का  जो  पहले

 का  इन्फ्रास्ट्रक्चर  बह  समाप्त  हो  रहा  भूखमरी  के  लिए  कहा

 जा  रहा  है  कि  हजारों  मजदूरों  के  परिवार  भुखमरी  के  कगार  पर
 इतना  ही  एक  सरस्वती  बवूलन  मिल्‍स  लिमिटेड

 ||

 तक  उसका  मामला  उसको  सारा  मामला  लटकाकर  रखा
 गया  उसकी  भी  सारी  कैपीटल  की  परेशानी  है और  मजदूर  बेकारी
 के  कगार  पर

 मैं  सरकार  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  में  तत्काल

 हस्तक्षेप  इस  मिल  में  वहां  के  मजदूरों  को  पुनर्तियोजिल  करने  के

 लिए  और  जो  आवश्यक  कार्यशील  पूंजी  जो  भी  उसकी  थित्तीय

 सहायता  होती  तरिशेष  योजना  देकर  उसमें  कार्रवाई  आपका

 बहुत-बहुत

 भी  भगवान  शंकर  रावत  :  सभापति  ताज  को

 पर्यावरणीय  प्रदूषण  से  बचाने  के  उद्देश्य  से  उच्चतम  न्यायालय  के

 निर्देश  पर  पर्यावरण  विभाग  ने  अनवरत  एवम्‌  अबाध  गति  से  ताज

 संरक्षित  क्षेत्र  की  विद्युत  आपूर्ति  करने  के  लिए  एक  परियोजना

 न्यायालय  में  प्रस्तुत  की  गई

 यह  परियोजना  पर्यावरण  सचिव  ने  उत्तर  प्रदेश  शासन  के  ऊर्जा
 विभाग  से  बनवाई  इस  योजना  को  केन्द्र  के  ऊर्जा  मंत्रालय  ने  भी

 सहमति  प्रदान  की  इस  योजना  का  समयबद्ध  कार्यान्वयन  के  लिए
 केन्द्र  के  पर्यावरण  मंत्रालय  ने  उच्यतम  न्यायालय  में  एक  शपथ  पत्र

 प्रस्तुत  किया  और  बताया  कि  इस  परियोजना  के  माध्यम  से  ताज

 संरक्षित  क्षेत्र  को  अबाध  एवम्‌  निरंतर  बिद्युत  आपूर्ति  हो  इस
 परियोजना  में  लाज  संरक्षित  क्षेत्र  में  विद्युत  पारेषण  प्रणाली  बिकसित
 करने  की  व्यवस्था  की  गई  ताज  सरक्षिल  क्षेत्र  में  ग्रामाण  और  शहरी
 क्षेत्रों  में विद्युत  बितरण  प्रणाली  विकसित  करने  की  व्यवस्था  नहीं  की

 गई  है  और  शपथ  पत्र  के  माध्यम  से  उच्चतम  न्यायालय  को  गलत  तथ्य

 बताए  गए  हैं  कि  इससे  बिजली  की  आपूर्ति  हर  जगह  हो  ताज
 को  पर्यावरणीय  प्रदूषण  से  बचाने  का  उद्देश्य  इससे  पूरा  नहीं

 विद्युतविहीन  क्षेत्रों  में  कुटीर  उद्योगों  ज  अन्य  कार्यों  में  विद्युत

 आपूर्ति  न  होने  पर  जैनरेटर  और  डीजल  इंजनों  का  प्रयोग  होता  रहेगा
 और  प्रदूषण  पैदा  होता  इस  विसंगति  की  ओर  शासन  के  विभिन्‍न

 योजना  आयोग  तथा  प्रदेश  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करने

 के  बाद  भी  कोई  बिसंगति  दूर  नहीं  की  गई  मेरी  शासन  से  मांग  हे
 कि  ताज  संरक्षित  क्षेत्र  में  सभी  गांवों  व  नगरीय  क्षेत्रों  क ेसभी  मोहल्लों
 में  अबाध  गति  से  विद्युत  वितरण  परियोजना  भी  विकसित  की

 ताकि  ताज  की  जैनरेटर्स  और  डीजल  इंजनों  से  रक्षा  की  जा  यह
 मामला  सुप्रीम  कोर्ट  में  भारत  सरकार  ने  गलत  तथ्य  देकर  प्रस्तुत  कर

 मैं  इसलिए  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  मामला  आगे  बढ़  सकता

 है  इसलिए  यह  बहुत  आवश्यक

 श्री  जिजय  गोयल  :  सभापति  दिल्ली  में

 राशन  नहीं  मिल  रहा

 सभापति  महोदय  :  श्री  जिजय  गोयल  आपका  नाम  सूची  में

 नहीं  कृपया  सूची  को  समाप्त  होने  आपको  अपना

 मुद्दा  उठाने  का  अवसर

 जी  मौतीश  भारद्दाज  :  माननीय  सभापति
 मैं  का  भारतਂ  में  दूरदर्शन  पर  दिखाये  जा  रहे  कार्यक्रमों  के  प्रभावों
 के  बारे  अपनी  चिन्ता  प्रकट  करने  के  लिए  खडा  हुआ
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 वर्ष  1991  मनमोहन  सिंह  ने  अपना  आर्थिक  उदारीकरण

 नीति  प्रारम्भ  की  थी  और  तब  से  भारत  में  दूरदर्शन  दोनों

 भारतीय  तथा  विदेशी  चैनलों  की  बाढ़  सी  आ  गई  भारत  में

 इलैक्ट्रानिक  माध्यम  में  इतनी  वृद्धि  हो  गई  है  कि  यह  बच्चों  के  लिए
 सोखने  का  बैकल्पिक  ढंग  बन  गया  एक  समाचार  पत्र  की  स्थतन्त्र

 रिपोर्ट  में  यह  दर्शाया  गया  है  कि  इलेक्ट्रानिक  विशेषकर

 दूरदर्शन  बच्चों  के  डाइंगरूम  तथा  बैडरूम  में  इस  तरह  से  प्रवेश  कर
 गये  हैं  कि  जे  प्राकृतिक  आश्चर्य  के  द्वारा  वास्तविक  जीवन  के  अनुभवों
 को  सीखने  के  तरीकों  को  लगभग  भूल  गये  वे  सभी  कुछ  दूरदर्शन
 के  माध्यम  से  सीखते  हैं  और  इसीलिए  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कि  हम

 दूरदर्शन  पर  जो  कुछ  दिखाये  उसके  बारे  में  पर्याप्त  सावधानी

 माननीय  सभापति  दूरदर्शन  चैनलों  में  यह  आकस्मिक

 वृद्धि  हुई  लेकिन  कोई  अवसूंरचना  नहीं  आज  में  दूरदर्शन
 कार्यक्रमों  की  गुणवत्ता  पर  नियन्त्रण  के  लिए  कोई  नियामक  निकाय

 नहीं  है  अथवा  दूरदर्शन  पर  क्या  दिखाना  चाहिए  और  क्या  नहीं  दिखाना

 इसको  नियन्त्रित  करने  के  लिए  कोई  सैंसरशिप  निकाय  नहीं
 इसी  कारण  से  घटिया  कार्यक्रम  विशेषकर  फिल्‍मी  गानों  पर  आधारित

 कार्यक्रमों  को  अधिसंख्या  में  टूरदर्शन  पर  दिखाया  जा  रहा  बे

 दुर्भाग्य  स ेआज  के  फिल्‍मी  गाने  औरतों  का  नंगेपन  और  अश्लीलता

 का  प्रचार  कर  रहे  जिसे  हिन्दी  में  विभीत्सना  कहते  विकृति  कहते

 इन  बातों  को  टूरदर्शन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  बच्चों  के  दिमाग
 में  बैठाया  जा  रहा

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 जी  नीतीश  भारदहाज  :  सभापति  यह  एक  बहुत  गम्भीर

 समस्‍या  मैं  इस  देश  के  भविष्य  के  बारे  में  बाल  कर  रहा

 यदि  हम  प्लसਂ  चैनल  के  बारे  में  बात  करें  तो  यह  हिन्दी
 कार्यक्रमों  के  संबंध  में  अपनी  नई  नीति  लाया  जो  मेरे  बिचार  से

 अच्छी  है  और  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  लेकिन  साथ  ही  उन्होंने  हिन्दी
 में  एक  अश्लील  कार्यक्रम  वाचਂ  दिखाना  प्रारम्भ  किया  ह ैऔर  वह

 Hh  भी  परिवार  के  देखने  के  समय  8  बजे  परिवार  के  देखने  का  समय

 होता  है  जब  सभी  एक  साथ  बैठकर  दूरदर्शन  देखते  वाचਂ  एक

 ऐसा  कार्यक्रम  है  जिसे  अर्मेरिका  में  भी  समझा
 जाता  है  और  यह  केबल  औरतों  के  नंगेपन  तथा  अश्लीलता  के  लिए
 प्रसिद्ध  हुआ  है  जो  उस  कार्यक्रम  में  दिखाया  जाता  बह  कार्यक्रम

 अमरीकी  सभ्यता  के  हिसाब  से  अच्छा  हो  सकता  है  परन्तु  मैं  नहीं

 समझता  कि  परिवार  के  लिए  यहां  की  संस्कृति  को  देखते  हुए  वह
 कार्यक्रम  अच्छा  ही

 मेरे  बियार  से  ये  गम्भीर  समस्याएं  परन्तु  दुर्भाग्य  स ेसूचना  और
 प्रसारण  मंत्रालय  को  आज  कल  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुए
 परामर्शदात्री  समिति  की  एक  बैठक  बुलाने  का  भी  समय  नहीं  बैठक

 और  15  मिनट  के  लिए  बुलाई  जाती  है  जिसमें  इलैक्ट्रानिक
 माध्यमों  के  भविष्य  पर  विचार  किया  जाता  है  और  मुझे  तो  यह

 हास्यास्यद  लगता  मैं  सरकार  और  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  से

 नुरोध  करूंगा  कि  जह  इलैक्ट्रानिक  माध्यमों  और  आज  के  भारत  के

 परिप्रेक्ष्य  मे ंइनकी  संरचना  को  गम्भीरतापूरबंक  लें  क्‍योंकि  इनका  हमारे
 बच्चों  की  मानसिकता  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ता  है  और  चूंकि  बच्चे  देश

 का  भविष्य  हमें  इस  सब  बातों  को  बहुत  सहजता  से  नहीं  लेना

 सभापति  हम  काफी  दिन  से  सुन  रहे  हैं  कि  प्रसार-भारती

 विधेयक  जल्दी  ही  पेश  किये  जाना  वाला  है  आदि

 सभापति  महोदय  :  अब  आपने  अपनी  बात  कह  दी  अब

 अपना  वक्तव्य  समाप्त

 श्री  नीतीश  भारद्वाज  :  में  अपने  अन्तिम  मुद्दे  पर  आ  रहा

 सभापति  महोदय  :  प्रसार-भारती  के  विषय  पर  परन्तु  उस

 विषय  पर  आपको  बोलना  है  आपने  जिसका  नोटिस  दिया  आप  वह
 भी  बोल

 श्री  नीतीश  भारद्वाज  :  उसका  सम्बन्ध  टेलिबीजन  पर  दिखाई  जा

 रही  अश्लीलता  से

 सभापति  महोदय  :  आप  सम्बद्ध  विषयों  पर  अपना  भाषण  जारी

 नहीं  रख  कृपया  एक  ही  मुद्दे  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करें  और

 अपना  भाषण  पूरा

 श्री  नीतीश  भारद्वाज  :  ठीक  मैं  ऐसा  हो  मुझे  सूचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय  को  यही  आग्रह  करना  है  कि  वह  अपने  मंत्रालय

 पर  पूरा  ध्यान  उन्हें  यह  समझना  होगा  कि  न  तो  यह  कोई  बम

 बिस्फोट  है  और  न  कोई  समुद्री  तूफान  जिसका  विनाशकारी  प्रभाव

 तुरन्त  टृष्टिगोचर  परन्तु  यह  एक  तरह“का  विषਂ  है  जो  हम
 अपने  बच्चों  को  दे  रहे  हैं  अतः  कृपया  भविष्य  का  निर्धरण  करने  वाली

 पीढी  को  इसे  धीमे  विष  की  प्रक्रिया  की  गम्भीरता  और  दीर्घावधि  में

 इसके  सम्भावित  परिणामों  को  समझें  और  जल्दी  से  जल्दी  समुचित
 कदम

 ओमपाल  सिंह  :  सभापति  अभी  6
 दिसम्बर  के  एक्सप्रैसਂ  में  खबर  पढने  को  मिली  थी  कि  हमारी
 सरकार  बंगलादेश  से  गंगाजल  पर  कोई  समझौता  करना  चाहती  है  और
 उसके  पीछे  वही  पुराने  तर्क  हैं  कि  अगर  यह  समझौता  नहीं  होगा  तो
 शेख  हसीना  की  सरकार  वहां  नहीं  रहेगी  और  समझौता  हो  गया  तो  जो

 समस्याएं  बंगलादेश  के  साथ  उनका  समाधान  हो  इस  संदर्भ
 में  मै ंसरकार  से  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तीन  बीघा  का

 उन्होंने  वहां  समझौता  किया  था  तब  भी  यहीं  कहा  था  और  तब  शेख

 हसीना  की  सरकार  नहीं  लेकिन  इस  बार  अगर  कोई  बहुत  बड़ी

 मजबूरी  है  तो  जितने  मसले  पहले  उनको  हल  कर  लिया
 उसमें  सबसे  बड़ा  मसला  यह  है  कि  जितने  बंगलादेश  के  विस्थापित

 हमारे  देश  में  ब ेसब  के  सब  बंगलादेश  द्वारा  वापस  ले  लिए  जाएं
 तो  हम  समझौता  कर  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  जो  हमारा
 कलकत्ता  बंदरगाह  उसमें  पानी  की  कमी  नहीं  यह  भी  ध्यान
 में  रखें  क्योंकि  बंदरगाह  का  बना  रहना  बहुत  जरूरी  है  और  तीसरा
 मामला  यह  है  कि  जो  हमारे  क्षेत्र  के  लोग  जो  हमारे  किसान  जो
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 हमारी  जनता  कहीं  उनको  पानी  की  कमी  तो  नहीं  हो  जाएगी  ?  मेरे
 कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  हम  अपने  केंसर  का  बचाव  न  करके  अगर

 दूसरे  के  जुकाम  की  घिंता  करना  शुरू  कर  देंगे  तो  यह  बहुत  बृुद्धिमानी
 का  काम  नहीं  होगा  और  यह  तो  राष्ट्रीय  हित  का  प्रश्न  इसलिए
 अगर  राष्ट्रीय  हित  की  कुर्बानी  करके  गंगा  जल  का  बंटवारा  किया
 जाता  है  तो  यह  बात  बिल्कुल  गलत  होगी  और  यदि  राष्ट्रीय  हितों  का

 संबर्धन  करके  समझौता  किया  जाता  है  तो  यह  बात  स्वागत  योग्य

 हालांकि  यह  इसलिए  जरूरी  नहीं  है  कि सरकार  लोक  सभा  को

 विश्वास  में  ले लेकिन  अगर  यह  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण  है इसलिए
 विश्वास  में  ले लिया  जाए  और  यदि  चर्चा  के  बाद  वह  समझौता  करें

 तो  इसका  स्वागत  किया

 श्री  जायसवाल  :  सभापति  आपने

 हमको  बोलने  का  समय  इसके  लिए  मैं  आपको  बहुत-बहुत
 धन्यवाद  देता

 मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सदन  का  ध्यान  एक  बात  को  ओर

 आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  कि  भागीरथी  के  अथक  परिश्रम  से  जां  मां

 गंगा  निकली  हैं  और  अमृत  जल  इस  देश  को  और  विशेषकर  उत्तर

 भारत  को  मिलता  आज  वह  गंगा  मां  प्रदूषित  हो  चुकी  सरकार

 की  ओर  से  और  बार-बार  प्रयत्न  करने  के  बाद  गंगा  एक्शन  प्लान  के

 अन्तर्गत  वाराणसी  के  गंगा  जल  प्रदूषण  को  समाप्त  करने  के  लिए  49

 करोड़  रुपय  का  व्यय  किया  लेकिन  गंगा  का  पानी  आज  भी

 प्रदूषण  से  मुफ्त  नहीं  हो सका  और  थे  सारी  योजनायें  जो  कार्यान्वित

 हुई  वे  दोषपूर्ण  गंगा  उसी  तरह  वाराणसी  के  अन्दर  प्रदूषित
 वहां  से  पानी  आज  भी  दानापुर  और  भगबानपुर  में  जाता  है  और  प्रदूषित
 जाता  जो  पानी  प्रदूषण  से  मुक्त  होना  चाहिए  बह  अभी  तक

 नहीं  हो  सका  है  और  सारी  खटाई  में  पड़  गई  इस  नाते

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  गंगा  एक्शन  प्लान

 के  बारे  में  जितना  रुपया  आबंटन  हुआ  उसके  बारे  में  सरकार  विचार

 करे  और  विचार  कर  योजना  को  कार्यान्वित  ताकि  गंगा  का जल

 प्रदूषण  से  दूर  हो

 श्री  द्वारका  नाथ  दास  :  आसाम  के  हालकाडल

 जिले  में  लाला  से  भैरंगती  तक  रेल  लाइन  का  विस्तार  किए  जाने  का

 प्रस्ताव

 भैरंगती  मिजोरम  की  सीमा  के  अन्दर  एक  छोटा  शहरी  क्षेत्र

 रेल  अधिकारियों  द्वारा  इस  प्रस्तावित  विचार  का  पहले  ही  सर्वेक्षण  पूरा

 किया  जा  चुका  है  परन्तु  इस  आधार  पर  इसे  छोड़  दिया  कि  यह  आर्थिक

 रूप  से  अर्थक्षम  नहीं  मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  रेल  अधिकारी  किस

 आधार  पर  ऐसा  निष्कर्ष  निकाल  सकते  जिस  क्षेत्र  में  विस्तार  का

 प्रस्ताव  है  वहां  पर  अधिकतर  अनुसूतिच  अनुसूतिच  जन-जाति

 और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लोग  रहते  प्रस्ताघषित  बिस्तार  डेढ़  लाख

 लोगों  के  लिए  सम्पर्क  का  एक  साधन

 यदि  इस  रेल  लाइन  बिस्तार  किया  जाता  तो  इससे  मिजोरम

 और  आसाम  के  बीच  जल्दी  खराब  होने  वाली  वस्तुओं  का  व्यापार

 सम्भव  हो  इससे  इस  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  मे ंछोटे  और  लघु  उद्योग
 '  लगाने  का  मार्ग  भी  प्रशस्त

 अतः  मैं  विशेषकर  रेलवे  मंत्रालय  से  आग्रह  करूंगा  कि

 लाला  से  भैरंगती  के  प्रस्तावित  रेल  लाइन  बिस्‍तार  को  जल्टी  से  जल्टी

 पूरा

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  सभापति  भगवान  को

 कृपा  है  कि आज  यह  सदन  चल  रहा  मुझे  लग  रहा  है  कि  रेल  मंत्री

 जी  उतनी  चिन्ता  में  नहीं  शुक्रवार  और  शनिवार  की  रात  को

 लखनऊ-दिलली  मेल  मेँ  जो  दुर्घटना  हुई  यह  किसी  अन्य  शक्ति

 का  चमस्कार  रहा  जिसमें  20-25  सांसद  और  जो  प्रमुख  लोग
 किसी  को  चोट  नहीं  कूछ  दिन  दो-चार  दिन
 माननीय  रेल  मंत्री  जी  ने  रेल  लाइनों  के  पुराने  होने  पर  और  उसके

 कमजोर  होने  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  लखनऊ-दिल्ली  मार्ग  बहुत
 चलने  वाला  मार्ग  है  और  उसकी  ओर  ध्यान  न  दिया  जाना  चिन्ता  का
 विषय  उस  घटना  के  बारे  में  बिस्तार  से  बताने  की  कोई  ज्यादा
 आवश्यकता  मैं  नहीं  लेकिन  ।।  डिब्बे  पटरी  से  उतर
 डिब्बे  पटरी  से  उतरने  के  बाद  ऐसा  हो  नहीं  सकता  कि  किसी  को  चोट
 न  आई  इसके  बावजूद  भी  अगर  चिन्ता  न  की  तो  यह  बहुत
 ही  चिन्ता  का  विषय  मैं  पूछना  चाहता  देश  की  जनता  की  रक्षा
 हमारे  रेल  विभाग  द्वारा  क्या  की  जा  रही  लोग  पहले  रेलवे  द्वारा
 चलना  सुविधाजनक  समझते  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  तरह  से  यह

 दुर्घटना  हुई  उसमें  निश्चित  रूप  से  विचार  करना  चाहिए  कि  हम
 किस  दिशा  में  देश  को  ले  जा  रहे  माननीय  रेल  मंत्री जी  थोड़ी  देर

 पहले  सदन  में  उपस्थित  थे  और  मैं  चाहता  हूं  कि  उनको  इस  घटना  को

 गम्भीरता  से  लेना  घटना  का  जो  विवरण  अखबारों  में  आया

 उसमें  लिखा  है  कि  भगवान  की  कृपा  से  सारे  लोग  बचच  लेकिन
 डिब्बों  को  देखकर  किसी  को  यह  नहीं  लगता  कि  किसी  को  चोट  न

 आई

 दुर्भाय  की  बात  यह  है  कि  उसमें  रेल  विभाग  के  सबसे  बड़े
 अधिकारी  चल  रहे  रेल  के  सारे  अधिकारी  हम  सब  लोगों  को  रात
 को  एक  बजे  छोड़कर  चले  मुरादाबाद  प्रशासन  के  लोग  भी  सुबह
 छह-सात  बजे  के  बाद  एक  बजे  की  घटना  और  छह-सात  बजे

 सक्रियता  यह  तो  ठीक  नहीं  अब  यह  बात  अलग  है  कि

 वे  रेल  के  अधिकारी  थे  इसलिए  दो-तीन  थंटे  में  रेल  विभाग  को

 कार्यवाही  करनी  याहिए  मैं  चाहता  हूं  कि  रेल  मंत्री  जी  इस  बारे

 में  छानबीन  करें  कि  यह  सेबोटेज  था  या  कोई  और  बात  क्योंकि

 उसका  इंजन  दुर्घटनाग्रस्त  नहीं  हुआ  इंजन  के  पीछे  जो  सारे
 कम्पार्टमेंट  थे  थे  सारे  के  सारे  पटरी  से उतर  इसलिए  निश्चित  रूप
 से  इस  ओर  ध्यान  दिया  जाए  और  रेल  मंत्री  जी  इस  बारे  में  एक  स्पष्ट  .

 जानकारी  दें  कि  ऐसा  क्‍यों  हुआ  तथा  भव्रिष्य  में  ऐसा  न  इस  दिशा
 में  क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  यह  मेरे  साथ  बहत  सारे
 पीज  यहां  जे  बैठे  सन  लोग  उस  डिन्ये  में

 श्री  देवेन्द्र  बहादुर  राय  :  छह  टिसम्बर  की

 रात  को  ।2  बजकर  55  मिनट  पर  यह  दुर्घटना  हुई  उसमें  श्री  को  भी

 उनका  सेलून  लगा  हुआ  उसके  तत्काल  धटना  फे  बाद
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 चिल्लाहट  बच्चे  और  औरलें  रोती  गाड़ी  जंगल  में  खड़ी
 थो  लेकिन  श्री  कों  न ेएक  बार  भी  किसी  को  न  न  देखा  और  ये

 चुपके  से  मोके  से  चले  डिस्ट्रक्ट  एडमिनिस्ट्रेशन  का  कोई  भी

 पदाधिकारी  या  उसके  नीचे  का  कोई  भी  अधिकारी

 ---

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  यही  कहा

 श्री  देवेन्द्र  बहादुर  राय  :  मौके  पर  नहीं

 सभापति  महोदय  :  कृपया  इसे  दोहराएं  नहीं

 श्री  देवेन्द्र  बहादुर  राय  :  सेलून  मेल  ट्रेनों  में  कभी  भी

 नहीं  लगा  करता  आज  कल  आम  यह  रिवाज  हो  गया  है  कि  सेलून
 मेल  ट्रेनों  मे ंलगाया  जा  रहा  है  इस  पर  बंदिश  होनी  छह  तारीख

 को  यह  एक्सीडेंट  लखनऊ  मेल  में  सात  तारीख  को  कालका

 मेल  की  पांच  बोगियां  कानपुर  से  रेलबे  पथ  से  नीचे  उतर  दो  दिन
 लगातार  दुर्घटना  न्याय  के  आधार  पर  रेल  मंत्री  जी  त्याग  पत्र  तो

 नहीं  देंगे  क्योंकि  ये लोग  कुछ  नैतिकता  नहीं  जानते

 सभापति  महोदय  :  श्री  गंगजार  पहले  ही  सब  मुद्दा  रख  चुके

 श्री  देवेन्द्र  बहादुर  राय  :  इसकी  कम  से  कम  जांच  तो  होनी

 चाहिए  और  यह  जो  मुरादाबाद  का  सिंगल  रेलबे  ट्रेक  गाजियाबाद

 से  मुरादाबाद  का  सिंगल  ट्रेक  है  इसका  सुधार  होना  यहां  कई

 एक्सीडेंट  हो  चुके  आखिरकार  हम  लोग  कब  तक  जिन्दा  रहेंगे

 इसकी  भी  रेल  मंत्री  जी  गारंटी  दे  लखनऊ  में  जाते  समय

 मुरादाबाद  जैसी  जगह  में  सिंगल  ट्रेक  इसकी  जाचं  होनी

 चाहिए

 श्री  शिवराज  सिंह  :  सभापति  रेल  मंत्री  जी  ने  यह
 आरोप  लगाया  है  कि  उनको  बदनाम  करने  के  लिए

 सभापति  महोदय  :  इसे  राजनीतिक  चर्चा  न

 श्री  शिवराज  सिंह  :  रेल  मंत्री  जी  ने  यह  आरोप  लगाया  है

 ४

 सभापति  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं
 किया  जा  रहा  *

 |  कार्यवाही  यृत्तांत  में  सम्मिलित  लहीं  किया
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 श्री  थावरचन्द  गेहलोत  :  माननीय  सभापति  मध्य

 प्रदेश  में  कुकिंग  गैस  को  भारी  कमी  हो  गई  प्राइबेट  एजेंसियों  ने  ।4

 किलो  ग्राम  के  सिलेंडर  पर  80  रुपए  बढ़ा  दिए  और  उपभोक्ताओं  को

 गैस  नहीं  मिल  रही  पूरे  मध्य  प्रदेश  के  साथ-साथ  शाजापुर  जिला

 विशेष  रूप  से  प्रभावित  है और  देवास  जिलः  भी  प्रभावित  शाजापुर
 जिले  में  30-30,  40-40  हजार  की  आबादी  के

 सोनकठ  क्षेत्रों  में  गैस  एजेसियां  नहीं

 विज्ञप्तियां  जारी  हुए  साल  भी  हो  आवेदकों  ने  आवेदन  कर  दिया

 किन्तु  अभी  तक  उस  दिशा  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  रही  भैं  शासन

 से  आपके  माध्यम  से  मांग  करता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में  जो  प्राइवेट

 एजेसियों  ने  भाव  बढ़ाए  ज ेकम  करकाए  जाएं  और  शाजाघुर  जिले

 में  गैस  एजेसियां  स्थापित  कराई  उपभोक्ताओं  को  समय  पर  और

 सस्ते  भाव  में  गैस  उपलब्ध  करवाई
 हु

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  विषय  नियम  377  के

 अन्तर्गत  मामलों  पर  विचार

 अपराहन  4.40  बजे

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 उत्तर  प्रदेश  के  निकट  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 संख्या  56  पर  रेलवे  फाटक  पर  एक  उपरिपुल  का

 निर्माण  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  राजकेशर  सिंह  :  मैं  सरकार  एवं  रेल  मंत्री  का

 ध्यान  जौनपुर  संसदीय  क्षेत्र  में  स्थित  रेलवे  द्वार  4बी/ई  जो  कि

 राष्ट्रीय  स्थित  56  पर  ठीक  जौनपुर  नगर  के  बाहर  स्थित  जौनपुर
 वाराणसी  मार्ग  पर  स्थित  इस  मार्ग  द्वारा  जौनपुर  जनपद  के  आपालकालीन

 एवं  गंभीर  रोगियों  को  चिकित्सा  हेतु  वाराणसी  ले  जाना  पड़ता  प्रायः

 45  मिनट  से  ।  घंटे  तक  बंद  पड़ा  रहता  है  जिससे  मरीजों  की  मृत्यु
 हो  जाती  है  क्‍योंकि  उन्हें  उचित  चिकित्सा  सुविधा  समय  पर  नहीं  मिल

 पाती  प्रमुख  ट्रेनें  वाराणसी  से लखनऊ  के  लिए  इसी  मार्ग  से  ही
 चलती  हैं  जिन्हें  पकड़ने  के  लिए  उक्त.द्वार  के  बंद  होने  से  यात्री  समय

 से  नहीं  पहुंच  पाते

 अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  उक्त  द्वार  पर  तत्काल  एक
 ओबर-ब्रिज  बनाने  का  कष्ट

 गन्ना  उत्पादकों  के  हिसों  की  रक्षा  करमे  के  लिए
 तत्काल  कदम  उठाए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अमर  पाल  सिंह  :  प्रतिवर्ष  गन्ना  मिलें  अपना  गन्ना

 पेराई  सीजन  अक्टूबर  के  प्रथम  सप्ताह  में  आरम्भ  करती  आई  हैं
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 लेकिन  इस  बर्ष  मिलें  देरी  स ेनवम्बर  के  अंतिम  सप्ताह  में  चालू
 गन्ना  किसान  इस  वर्ष  गेहूं  भी  नहीं  जो  पाया  इससे  न  केबल  किसानों
 का  नुकसान  हुआ  है  बल्कि  राष्ट्र  हित  को  भी  क्षति  पहुंची  मिल
 मालिकों  को  मनमानी  के  कारण  20  लाख  से  अधिक  मेहूं  के  उत्पादन
 में  भी  बाधा  पहुंची  है तथा  मिल  मालिक  सरकार  द्वारा  निर्धारित  76
 प्रति  क्जिटल  मूल्य  किसानों  को  नहीं  दे  रहे  मेरा  केन्द्र  सरकार
 से  अनुरोध  है  कि  गन्ना  किसानों  की  निर्भरता  को  चीनी  मिलों  पर  कम
 करने  हेतु  लघु  खण्ड  सारी  इकाई  को  अविलम्ब  वैक्योम  पैन  को

 अनुमति  प्रदान  करें  ताकि  इसको  रिक्वरी  6  प्रतिशत  से  बढ़कर  9
 प्रतिशत  हो

 चीनी  मिलों  की  मन्‍्तना  क्षमता  में  वृद्धि  और  मिल

 मालिक  तुरंत  नई  मिल  जिसके  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि  3।

 1994  के  बाद  जो  नये  चीनी  मिल  के  लाइसेंस  जारी  किए  गये

 हैं  उनको  भी  3।  1994  के  पहले  की  तरह  लेखा  प्रोत्साहन  योजना

 के  अन्तर्गत  लाया

 1995-96  का  गन्ना  भुगतान  किसानों  को  अविलम्ब  कराएं
 तथा  प्रशासन  द्वारा  निर्धारित  76  प्रति  क्बिटल  का  दाम  चीनी  मिलों

 से  किसानों  को

 केरल  में  विशेषकर  शौरनूर  और  मंगलौर  क्षेत्र  में

 रेल  पटरियों  की  मरम्मत  और  रख-रखाव  के  लिए

 पर्याप्त  चनराशि  का  नियतन  किए  जाने  की  आजश्यकता

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  रेल  दुर्घटनाओं  को

 बढ़ती  संख्या  ने  रेल  यात्रियों  को  चिन्तित  किया  विशेषकर  केरल

 में  गाड़ियों  क ेपटरी  के  उतरने  की  अनेक  घटनाओं  की  बढ़ती  संख्या

 की  ओर  मैं  सदन  का  और  विशेषकर  माननीय  रेल  मंत्री  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता  जिसके  फलस्वरूप  दक्षिण  रेलवे

 के  समय-पालन-सारणियों  को  बदलना  पड़ा  और  यात्रियों  के  मन

 में  भय  और  आशंका  केरल  के  उत्तरी  क्षेत्र  में  अर्थात

 कनन्‍नानौर  और  केसरगढ़  में  यह  सर्वाधिक  दृष्टिगोचर  हुआ  जहां

 रेल  मार्गों  पर  खतरनाक  दरारें  पड़ी  दिखाई  दे  रही  इसका  मुख्य

 कारण  समय-समय  पर  इनकी  मरम्मत  न  करना  और  रख-रखाव  की

 कमी

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करत  हूं  कि  बह

 रेल-मार्गों  को  मरम्मत  विशेषकर  शौरनूर  और  मंगलौर  जैसे
 '

 व्यस्त  मार्गों  के  लिए  पर्याप्त  निधियों  का  आबंटन  इस  क्षेत्र  के

 हजारों  यात्रियों  की  जान-माल  की  रक्षा  की  जा

 कृषकों  और  काजू  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  के

 लिए  काजू  बोर्ड  कौ  स्थापना  किए  जाने  को

 आवश्यकता

 श्री  कोडीकूनील  सुरेश  :  केरल  में  काजू  उद्योग  बहुत

 समय  से  संकट  का  सामना  कर  रहा  काजू  का  उत्पादन  और  उसका

 प्रसंस्करण  केरल  का  मुख्य  उद्योग  हजारों  किसान  काजू  का  उत्पादन

 ।8  1918  नियम  ३77  के  अधीन  माम्सत्ले  $30

 कर  रहे  लाखों  मजदूर  काजू  के  कारखानों  ओर  उनके  प्रसंस्करण
 कार्य  में  लगे

 केरल  का  कोल्लयम  जिला  काजू  उत्पादन  का  केन्द्र  लगभग

 150  कारखाने  इसी  कायं  में  लगे  यह  मजदूर  गरीब  परिवारों  के  होले

 हैं  और  उन्हें  हर  त्र्ष  पर्याप्त  रोजगार  महीं

 इस  समय  काजू  मजदूरों  को अधिकतम  30  से  40  दिनों  तक  करा

 रोजगार  मिलता  कच्चे  काजू  की  कमी  मूल  समस्या  किसानों  को

 भी  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  कच्चे  काजू  को

 कीमतें  बहुत  कम  अतः  रबर  काफी  चाय  तम्बाकु
 कॉयर  बोर्ड  की  भांति  बाणिज्य  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  काजू  बोर्ड

 के  गठन  का  प्रस्ताव  भी  बिचाराधीन

 यदि  इसका  गठन  किया  जाता  है  तो  काजू  उद्योग  लाखों  काजू
 उद्योग  कामगारों  को  बचा  पाएगा  और  हजारों  किसानों  के  हितों  की  रक्षा
 की  जा

 केरल  काजू  संघों  और  काजु  निर्यातकों  ने  भी

 काजू  बोर्ड  का  अविलम्ब  गठन  करने  की  मांग  की

 अतः  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  काजू  बोर्ड  के  गठन

 के  लिए  तुरन्त  कदम

 उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी  के  निकट  एक  बाइई-पास

 घुल  के  निर्माण  कार्य  को  शीक्ष  पूरा  किये  जाने  की

 आवश्यकता

 कुंजर  सर्वराज  सिंह  :  माननीय  सभापति

 वाराणसी  एक  प्राचीनतम  धार्मिक  एवं  सांस्कृतिक  नगरी  है  जहां  पर  देश

 और  विदेश  से  लाखों  दर्शनार्थी  एवं  पर्यटक  प्रति  वर्ष  आते  हैं  लेकिन

 पुरानी  तंग  एवं  संकरी  सड़कों  के  कारण  आए  दिन  दो  थंटे  से  चार  घंटे

 तक  सड़क  जाम  होने  से  जहां  आम  जनता  एबं  देशी  जिदेशी  पर्यटकों

 को  परेशानी  होती  है  बही  करोड़ों  रुपए  का  कीमती  पैट्रोल  एवं  डीजल

 बर्बाद  होता  पूर्व  प्रंधान  मंत्री  स्थर्गीय  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  जी

 ने  अपने  जन्म  भूमिਂ  की  जनता  की  परेशानियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 रोड  का  बाई-पास  एवं  गंगा  नदी  पर  पुल  बनवाने  का  आश्वासन

 दिया  उसी  के  अनुसार  रोड  मोहन  सराय  से  मुगल  सराय

 लक  बाई-पास  एवं  गंगा  सदी  पर  पुल  का  काम  आरण्भ  किया

 इसका  सारा  खर्य  विश्व  बैंक  दे  रहा  था  लेकिन  कार्य  की  शिथिलता  एवं
 सरकार  की  उदासीनता  के  कारण  थिश्य  मैंक  ने  31.12.1992  से

 सहायता  देना  बंद  कर  दिया  क्थोंकि  इस  परियोजना  को  31.12.1991

 को  पुरा  हो  जाना  अब  इस  परियोजना  को  सीमा  सड़क  संगठन  बना
 रहा  है  लेकिन  आज  तक  आधा  काम  भी  पूरा  नहीं  हो  लागत

 खर्च  कई  गुना  बढ़  चुकी  इस  सड़क  एबं  पुल  के  बन  जाने  से  जहां

 जनता  एथं  बिदेशी  पयंटकों  को  राहत  वहीं  करोड़ों  रुपए  का

 कीमती  डीजल  एबं  पैट्रोल  की  बचत  होगी  तथा  कलकत्ता  तक  को

 यात्रा  में  लगभग  तीन  घंटे  की  बचत  मैं  सरकार  से  इस  परियोजना

 को  तत्काल  पूरा  कराने  की  मांग  करता
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 आनस्भ्र  प्रदेश  के  पूर्थी  गोदावरी  जिले  में  समुद्री  तूफान
 से  प्रभावित  झींगा  मछली  पकड़ने  वाले  मछआरों  को

 वितीय  सहायता  उपलब्ध  किये  जाने  की  आवश्यकता

 जमननाथ  :  पूर्वजों  गोदाबरी

 जिले  में  समुद्री  तृफान  से  झींगा  पकड़ने  वालों  को  65  करोड़  रुपये  से

 अधिक  का  नुकसान  हुआ  है  जिसमें  छोटे  और  मझौले  किसान  ऋण

 के  जाल  में  फंस  गए  प्रत्येक  किसान  को  बांधों  के  पुननिर्माण  के

 लिए  कम  से  कम  1.5  लाख  रुपये  तथा  कार्यपुंजी  के  रूप  में  । लाख

 रुपये  की  आवश्यकता  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  बिकास  प्राधिकरण

 के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  पानी  से  घिरे  ।2  मंडलों  में  6303  हैक्टेयर  क्षेत्र

 में  स ेलगभग  3505  हैक्टेयर  क्षेत्र  तुफान  से  प्रभावित  हुआ  आगे

 के  अनुमान  में  कहा  गया  है  कि  1041  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  झीगा  मछली

 के  उत्पादन  की  ।3  करोड़  रुपये  की  फसल  प्रभावित  हुई  यदि

 फरवरी  में  आगामी  फसल  के  मौसम  तक  यदि  प्रभावित  क्षेत्र  को ठीक

 नहीं  किया  बेकार  जाएगा  और  इसके  परिणामस्वरूप  102  करोड़
 रुपये  का  नुकसान  उठाना  अधिकांश  फार्म  समुद्री  उत्पाद  निर्यात

 बिकास  प्राधिकरण  या  राज्य  सरकार  के  खारा  पानी  मत्स्यन  जिकास

 एजैंसी  के  अंतर्गत  पंजीकृत  वर्ष  19904  में  एम  एम  जी  बी  बीमारी
 के  कारण  झींगा  मछली  की  मृत्यु  दर  में  वृद्धि  क ेकटु  अनुभव  के  बाद

 वर्ष  1995  में  झीँगा  मछली  का  उत्पादन  का  पुनरूद्धार  किया

 आम  तौर  से  आंध्र  प्रदेश  में  झींगा  मछली  उद्योग  से  600  करोड़
 रुपये  की  बिदेशी  मुद्रा  अजित  होती  कृष्णा  जिले  में  झींगा  मछली

 उत्पादन  लगभग  30,000  हैक्टेयर  पश्चिम  गोदावरी  में  10,000

 पूर्वी  गोदाबरी  जिले  में  8,000  हैक्टेयर  में  तथा  नेल्लौर  जिले

 में  5000  हैक्टेयर  में  होता  समुद्र  तटीय  जिले  प्राकृतिक
 अनिश्चितता  विशेषकर  तूफान  से  प्रभावित  रहते

 इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  प्रत्येक  किसान

 को  तुरन्त  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाए  अन्यथा  वे  अन्य  वस्तुओं  का

 उत्पादन  करने  लगेंगे  जिससे  देश  को  काफी  मात्रा  में  जिदेशी  मुद्रा  का

 नुकसान

 उत्तरी  बंगाल  की  तीस्ता  बैराय  परियोजना  को  शीक्र

 पूरा  करने  के  लिए  जित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराये

 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  तीस्ता  बैराज

 परियोजना  एक  सिंचाई  एवं  विद्युत  परियोजना  है  तथा  उत्तरी  बंगाल

 मुख्य  आधार  इसकी  सिंयाई  क्षमता  14.65  लाख  हेक्टेयर  भूमि
 तथा  पन  बिजली  उत्पादन  क्षमता  10,006,80  मेगात्राट  कृषि
 आर्थिक  विशेषज्ञ  के  मतानुसार  यदि  इस  परियोजना  से  पूरा  कर  लिया

 जाए  तो  60  लाख  मीट्रिक  टन  अधिक  खाद्यान्न  का  उत्पादन  किया  जा

 सकेगा  और  65  लाख  मानबदिबसों  से अधिक  का  सृजन  किया  जा

 सकता

 «यह  परियोजना  1976  में  प्रारम्भ  हुई  लेकिन  पिछले  बीस  वर्ष

 से  अधिक  समय  के  दौरान  परियोजना  अपनी  क्षमता  के  विपरीत  सिंचाई
 के  लिए  पांच  प्रतिशत  पानी  तक  हो  प्रदात  कर  सको  पश्चिम  बंगाल

 शज्य  सरकार  द्वारा  अपने  सीमित  संसाधनों  में  स ेलगभग  400  करोड़
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 रुपये  इस  परियोजना  पर  अब  तक  व्यय  किए  जा  चुके  शेष  100

 करोड़  रुपये  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  योजना  को  ऋण  सहायता  के  रूप

 में  लिए  गए  यह  बहुत  साफ  है  कि  पिछले  20  वर्षों  के  दौरान  राज्य

 सरकार  के  पास  धन  की  कमी  के  कारण  परियोजना  को  पूरा  नहीं  किया

 जा  सका

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  क्कि  इसे  राष्ट्रीय  परियोजना

 घोषित  करें  और  इसके  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिना  विलंब  के

 इसको  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  पर्याप्त  धन  उपलब्ध

 पृथक  उत्तरांचल  राज्य  की  स्थापना  के  लिए
 कार्यवाही  आरम्भ  करने  की  आवश्यकता

 श्री  बयी  सिंह  रावत  :  सभापति

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  को  मिलाकर  अलग  उत्तरांचल  राज्य

 गठित  करने  की  मांग  पिछले  कई  बर्षों  से को  जा  रही  उत्तर  प्रदेश
 की  विधान  सभा  द्वारा  अलग  उत्तरांचल  राज्य  का  प्रस्ताव  पारित  कर

 दो  बार  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजा  जा  चुका

 जनता  द्वारा  इस  मांग  को  लेकर  विशाल  आन्दोलन  किया

 जिसमें  व्यापक  जन-धन  की  हानि

 15  अगस्त  1996  को  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  लाल  किले

 से  अलग  उत्तरांचल  राज्य  के  गठन  की  घोषणा  को  गई  इस  संबंध

 में  अनेक  घोषणायें  करने  के  बावजूद  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अब  तक  कोई
 कार्यवाही  न  किये  जाने  से  उत्तरांचल  क्षेत्र  की  जनता  में  तीत्र  आक्रोष

 उत्पन्न  हो  रहा  जो  कभी  भी  उग्र  रूप  धारण  कर  सकता

 अतः  मेरा  प्रधानमंत्री  जी  और  केन्द्र  सरकर  से  विनम्र  आग्रह  है  कि

 वह  विषय  की  गंभीरता  को  देखते  हुए  इसी  सत्र  में  उत्तरांचल  राज्य  क॑

 गठन  की  कार्यवाही

 श्री  दासमुंशी  :  सभापति  मैं  नियम

 377  के  अधीन  मामले  की  प्रक्रिया  के  संबंध  में  अपने  बिचार  व्यक्त
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 जब  भी  मैंने  नियम  377  के  अधीन  कोई  मामला  मुझे
 सूचना  कार्यालय  द्वारा  सलाह  दी  गई  कि  राज्य  के  विकास  के  बारे  में
 केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करने  बाला  कोई  भी  मामला  नहीं
 उठाया  जा  सकता

 अब  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करने  वाले  राज्यों  से
 संबंधित  कई  मामलों  को  स्वीकृति  दी  गई  लेकिन  मेरे  मामले  में

 *
 पिछले  दो  सत्रों  से  जब  भी  शहरी  विकास  संबंधी  विशेष  उल्लेख  के  लिए
 मैंने  कोई  सूचना  दी  तो  टेबल  आफिस  सूचना  कार्यालय  ने  मुझे  सलाह
 दी  कि  इसे  नहीं  रख  सकता  क्योंकि  यह  राज्य  से  संबंधित  मामला  है
 और  केन्द्र  सरकार  का  इससे  सरोकार  नहीं
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 मैं  इस  दोहरी  सोच  को  समझ  नहीं  पाया  स्पष्ट  निदेश
 दिया  जाना

 सभापति  महोदय  :  ठीक  मैं  इस  पर  कोई  विनिर्णय  नहीं  दे  रहा
 आपने  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  संबंधित  लोग

 इसका  ध्यान  अब  हम  दिल्ली  विकास  विधेयक  पर
 आगे  चर्चा  जारी

 अपराहून  4.45  बजे

 दिल्ली  विकास  विधेयक--जारी

 श्री  जगमोहन  :  जब  सभा  स्थगित  हुई  थी
 तब  मैं  आपके  तथा  माननीय  मंत्री  और  प्रधान  जो उस  समय

 उपस्थित  के  माध्यम  से  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  आकंर्षित  करने

 की  कोशिश  कर  रहा  था  कि  कैसे  इस  महान  और  एतिहासिक  शहर  का

 निहित  स्वार्थों  के  लिए  लूटपाट  और  विनाश  किया  जा  रहा  में

 प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  भी  आकर्षित  करने  को  कोशिश  कर

 रहा  था  कि  भारत  के  पूर्व  प्रधानमंत्रियों  विशेषकर  पहले  प्रधान  मंत्री

 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  दिल्‍ली  के  सुनियोजित  बिकास  में  सक्रिय

 रूचि  ली  वे  मास्टर  प्लान  तथा  उस  समय  तैयार  किए  गए  सभी

 दस्तावेजों  के  प्रेरणा  ख्लेत  मेरा  आशय  प्रधान  मंत्री  के  ध्यान  में  कुछ
 तथ्य  लाने  का  क्‍योंकि  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  सकते  हैं

 सभापति  महोदय  :  कृपया  शान्त  श्री  जगमोहन  कृपया

 सभापति  को  सम्बोधित

 श्री  जगमोहन  :  जब  मैं  बोल  रहा  तब  मैं  प्रधान  मंत्री

 का  ध्यांन  किसी  अहं  से  ग्रस्त  होकर  अपितु  इस  कारण  आकर्षित  कर

 रहा  था  क्‍योंकि  केवल  थे  ही  उपचारात्मक  उपाय  कर  सकते

 उदाहरण  के  तौर  पर  हमारे  शहरों  में  आर्थिक  सुधारों  में  बहुत  गिराबट

 आई  इसके  प्रतिकूल  प्रभाव  आज  हर  व्यक्ति  पर  दिखाई  देते

 प्रदूषण  को  दर  बहुत  अधिक  सड़कों  पर  बाहनों  की  संख्या  बढ़  गई

 है  जबकि  सड़कें  चौड़ी  नहों  की  जा  रही  इन  सभी  समस्याओं  से

 केवल  प्रधान  मंत्री  ही निपट  सकते  एक  समय  था  जबकि  पंडित

 जवाहर  लाल  नेहरू  राजधानी  की  आवश्यकताओं  के  बारे  में  बहुत

 चिंतित  रहते  इसका  कारण  यह  था  कि  दिल्ली  राष्ट्रीय  पुनरूस्थान

 का  प्रतीक  थी  तथा  यह  भारतीय  इतिहास  का  प्रतिरूप

 इस  संदर्भ  आपका  ध्यान-ऐसा  लगता  है  हम  सब  इसे  भूल

 चुके  हैं-पंडित  जी  के  दिल्ली  क॑  बारे  में  लिखी  गई  बात  को  ओर

 आकर्षित  करना  चाहता  किस  काव्यात्मकता  और  भाबुकता

 के  साथ  उन्होंने  इसे  महसूस  मैं  आपको  बताऊंगा  कि  दिल्ली  के

 पहले  मास्टर  प्लान  बो  समय  उन्होंने  क्या  लिखा

 विधेयक  इस  योजना  को  एक  सांजिधिक

 आधार  सनिचित  करने  के  उद्देश्य  से  बनाया  गया  इसमें  क्‍या
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 मैं  सारा  तो  नहीं  बस  थोड़ा  सा  उदाहरण  उन्होंने  लिखा
 है  :--

 दिल्‍ली  शहर  जो  पुराने  और  नए  भारत  का  प्रतीक

 यह  बहुते  से  पहलुओं  का  सार  हैं-कुछ  उजले  और  कुछ  अंधियारे-जो

 इन  लम्बे  वर्षों  में  भारतीय  जीवन  पद्धति  और  सोच  को  प्रतिबिम्बित
 करते  यहां  के  पत्थर  भी  अतीत  की  कहानी  कहते  हैं  और  जिस

 वायु  में  हम  सांस  लेते  हैं  उसमें  अतीत  की  धुल  और  खुशबू  भी  है  और

 बर्तमान  को  ताजगी  यह  कितनी  जीवन्त  कहानी  हर  कदम  पर

 प्राचीन  सभ्यता  के  रिजराज  हमें  चारों  ओर  से  घेरे  रखते  हैं  और  असंख्य

 बीती  पीढ़ियों  का  जलसा  हमारी  दृष्टि  के  आगे  घूम  जाता

 दिल्ली  जैसी  ऐतिहासिक  उसकी  उदासी  और  उसकी  कविता

 के  प्रति  ऐसे  उदगार  उन्होंने  अभिव्यक्त  किए  और  बे  इसे  एक  गणराज्य
 बनने  हेतु  एक  नर्सरी  के  रूप  में  मानते  दुर्भाग्य  से कोई  भी  अब

 इस  नगरी  के  दुःखों  और  पीड़ा  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दे  रहा  मैं  इस

 बड़ी  त्रासदी  की  तरफ  आपका  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  आज

 सदन  की  खाली  सीटें  इस  बात  का  प्रमाण  हैं  कि  हम  राष्ट्रीय  पुनरूत्थान
 के  प्रतीक  की  ओर  कितना  ध्यान  देते

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  का  ध्यान  इसलिए  इस  तरफ  दिलाना

 चाहता  हूं  क्‍योंकि  वही  यह  कार्य  कर  सकते  हैं  परन्तु  बह  समस्याओं

 पर  विचार-विमर्श  करने  में  व्यस्त  मैं  उन्हें  दोष  नहीं  देता  क्योंकि

 कोई  भी  व्यक्ति  उस  अपेक्षा  और  उपेक्षा  को  अनदेखा  नहीं  कर  सकता

 जिससे  सारा  देश  घिर  चुका  कोई  इसे  नजरअंदाज  नहीं  कर  सकता

 चाहे  बह  न्यायपालिका  या  कार्यपालिका  या  हम  करोड़ों  लोगों

 की  वास्तथिक  परेशानियों  के  प्रति  असंवेदनशील  हो  गए  प्रतिदिन
 लापरवाही  के  कारण  दिल्ली  की  सड़कों  पर  ही  अकेले  कितने  लोग  मर

 जाते  क्‍योंकि  हम  प्रदूषित  वायु  में  सांस  लेते  कलकत्ता  में  हालत

 इतनी  खराब  है  कि  विश्व  बैंक  की  रिपोर्ट  में  इसे  पर्यावरणीय

 महासंकटਂ  की  संज्ञा  टी  गयी  यहो  हालत  मुम्बई  को  है  इस  देश  में

 किसी  के  पास  इतना  समय  नहीं  हे  कि  वह  उन  मामलों  पर  अपना  ध्यान

 कंन्द्रित  करें  जो  भविष्य  में  हजारो  लोगों  के  स्वास्थ्य  को  प्रभावित  करने

 बाली

 दिल्‍ली  की  समस्याएं  करोड़ों  लोगों  की  समस्याएं  उनको

 समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  अत्यन्त  गतिशील  दृष्टिकोण  एक
 अत्यन्त  संयोजित  बिचार  पद्धति  की  आवश्यकता  दिल्ली  की

 व्यवस्था  किस  प्रकार  को  हमारी  व्यवस्था  बहुत  घटकों  और  टुकडों
 में  बंटो  दिल्‍ली  की  नगर  विकास  सम्बन्धी  समस्याओं  में  किसी  एक
 पर  भी  आप  जबरदस्त  बार  नहीं  कर  सकते  यह  इसलिए  है  क्योंकि  एक
 छिन्न-भिन्‍न  व्यवस्था  को  संरचना  के  लिए  हमने  विशेषकर  संकुचित
 राजनीतिक  विचारों  से  एक  व्यवस्था  बनाई

 अपराइन  5.00  बजे

 इतनी  गहन  किस्म  को  समस्याएं  ऐसी  नष्ट -  भ्रष्ट  संरचना  के  द्वारा

 कैसे  सुलझाई  जा  सकतो  केवल  प्रधानमंत्री  ही इस  समस्या  का

 समाधान  कर  सकते  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  जो  मानभनीय  मंत्री

 जी  के  साथ  नगर  निगम  स्थानीय  सरकार  के  साथ  दिल्‍ली

 परियहल  निगम  किसी  और  के  साथ  है  और  पुलिस  कहीं  इन
 सबके  बीच  में  कोई  संयोजन  नहीं
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 जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  5  दिसम्बर  को  कहा  हमने  इस  बात
 पर  विशेष  ध्यान  दिया  है  कि  अधिकतम  प्रयासों  और  संसाधनों  से

 अधिकतम  परिणाम  प्राप्त  किए  इसी  कारण  दिल्ली  में  और  इसके
 आस-पास  जमीन  पर  इतना  अधिक  अवैध  कब्जा  इससे  मुझे
 दिल्‍ली  के  उन  1306  झुग्गी  झोंपडियों  की  याद  आ  गई  जिनमें  ।9  लाख

 लोग  रहते  उनके  कल्याण  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है

 क्योंकि  जिस  भूमि  पर  वह  रह  रहे  हैं  बह  या  तो  सार्बजनिक  भूमि  है

 अथवा  शहरी  विकास  मंत्रालय  या  सी  बी  डब्ल्यू  डो  पता  नहीं

 कैसी  अव्यावहारिक  योजना  बनाई  गई  है  जिसके  द्वारा  तब  तक  कोई

 सुधार  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  भूमि  के  प्राधिकरण  अनापत्ति

 प्रमाणपत्र  नहीं  दे

 भूमि  का  स्वामी  कोई  अधिकरण  ऐसा  प्रमाण  पत्र  नहीं  लोग

 भूमि  पर  अनाधिकार  निवास  कर  रहे  हैं  और  सालों  से  उस  भूमि  पर  रह
 रहे  जिस  भूमि  पर  जह  अनाधिकरार  निवास  कर  रहे  हैं  बह  किसी

 सार्वजनिक  परियोजना  के  लिए  आरक्षित  होती

 अपराहन  5.02  बजे

 महोदय  पीठासीन

 मैं  राजीव  गांधी  कैम्प  के  विषय  में  जानता  हूं  जिसमें  कुछ  इमारतों
 के  बनाने  की  लागत  के  रूप  में  आपने  28  करोड़  रुपए  से  अधिक  का

 भुगतान  ऐसी  अनेक  इमारतें  हैं  और  यह  मूल्य  कई  हजार  करोड़

 रुपए  तक  पहुंच  जाएगा  क्योंकि  कोई  भी  इमारत  अनाधिकृत  निवासों

 की  वजह  से  समय  पर  पूरी  नहों  की  जा  यह  पैसा  किसे  देना

 पड़ता  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  बताएं  कि

 परियोजनाओं  के  समय  पर  न  पूरा  होने  की  वजह  से  राजकोष  को
 कितना  नुकसान  उठाना  पड़ता  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  परियोजनाओं

 का  काम  समय  पर  शुरू  न  होने  का  कारण  मात्र  वहां  अनाधिकृत  झुग्गी
 झोंपड़ियां  न  कि  यह  कि  सरकार  यह  निर्णय  लेने  में  समर्थ  नहीं  थी

 कि  क्‍या  उनका  पुर्नवास  किया  जाए  या  उन्हें  अन्यत्र  भेजा  जाए  या  इस
 सम्बन्ध  में  कुछ  और  किया

 इन  गंदी  बस्तियों  के कारण  सभी  तरह  की  बीमारियां  हो  रहो

 डेंगू  फैलने  के  बाबजूद  हमने  कुछ  नहीं  सीखा  प्लेग  फैलने  के

 बावजूद  भी  हमने  कुछ  नहीं  अब  भी  उसी  पुराने  ढंग  से  चल

 रहा  उस  बारे  में  दो  दिन  चर्चा  होती  है  और  तीसर॑  दिन  फिर  बही
 बात  होती  है  जिसमें  इसको  स्वास्थ्य  लागत  का  उल्लेख  किया  गया

 पर्यावरण  प्रदूषण  के  40000  असामयिक  मौतें  होती  हैं  और
 अस्पतालों  में  श्वसन  संबंधी  बीमारियों  के  कारण  170  लाख  लोग
 अस्पताल  में  भर्ती  होते  दिल्‍ली  के  आस  पास  बनी  झुग्गियों  से  इतना
 अधिक  प्रदूषण  होता  हैं  कि  बच्चों  को  अस्थमा  हो  जाता  है  और  उन्हें
 अस्पताल  जाना  पड़ता  अतः  यदि  आप  रोकथाम  संबंधी  उपाय  करें
 तथा  उचित  नियोजन  तो  170  लाख  रोगियों  को  अस्पताल  नहीं
 जाना  इसी  तरह  टेश  में  1.2  बिलियन  काय॑  दिवसों  की  हानि
 पयविरणीय  अधोपत्तन  के  कारण  अस्वस्थता  से  होती  है  और  इनमें  से

 40  प्रतिशत  मौतें  केबल  कलकत्ता  तथा  मुम्बई  में  होती
 दिल्‍ली  का  इसमें  19  प्रतिशत  हिस्सा  आप  अनुमान  लगा  सकते  हैं
 कि  यह  समस्या  कितनी  बड़ी  कितनी  विकट  है  और  इसके  कितने

 बुरे  प्रभाव  हैं  किन्तु  इस  बारे  में  कोई  विचार  नहीं  कर  रहा
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 मैं  स्वयं  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  रहा  मैंने  सेजानिवत  होने
 बाले  सरकारी  कर्मचारियों  के लिए  एक  योजना  तैयार  की  जो

 सरकारी  कम॑चारी  जो  पांच  वर्ष  के  भीतर  सेवानियृत  हो  रहे  वे

 सेबानिवृति  से ठीक  पहले  अपना  पंजीकरण  करवा  सकते  हैं  ताकि  जिस

 समय  तक  उन्हें  सरकारी  मकान  खाली  करना  डी  डी  ए  तब  तक

 उनको  फ्लैटस  प्रदान  कर  इसके  उनके  बच्चों  को

 शिक्षा  में  व्यवधान  नहीं  मंत्रालय  को  सूचनाएं  जारी  करनी  होती

 है  और  इसके  इतनी  अधिक  समस्याएं  उत्पन्न  होती  इस
 योजना  को  अलग  रख  दिया  गया  मैं  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूं
 कि  इस  योजना  पर  पुनः  विचार  किया  जाना  यह  मंत्रालय  के

 लिए  भो  लाभदायक  होगी  क्योंकि  त्रे  मकान  जल्दी  ही  खाली  कर  देंगे

 और  उन्हें  न्यायालयों  में  जाने  जैसी  समस्याओं  का  सामना  नहीं  करना

 मुझे  वे  बातें  यहां  दोहराने  की  आवश्यकता  नहीं

 दूसरा  आज  उल्लेख  किया  गया  था  इसे  रविकर  के  द  इण्डियन

 एक्सप्रेस  में  भी  प्रकाशित  किया  गया  था  कि  जिन  लोगों  ने  बीरता

 पुरस्कार  प्राप्त  जो  लोग  देश  के  लिए  जिनके  लिए  दिल्ली
 में  भूमि  आबंटन  किया  जाना  उनको  कई  वचन  दिए  गय

 द्वारा  उन  सैनिकों  की  थविधवाओं  को  प्लॉट  दिए  गए  थे  जो

 1971-72  के  युद्ध  में  जम्मू-कश्मोर  में  कार्यवाही  के  दौरान  या  अन्य

 युद्ध  में  मारे  गये  उन  सभी  का  उस  योजना  के  अन्तर्गत  पुनर्वास
 किया  गया  मान  लीजिए  यदि  किसो  अधिकारी  जैसे  कि
 उपसचिव  की  दुर्भाग्य  से  मृत्यु  हो  जाती  तो  उसके  परिवार  को  तुरन्त

 फ्लैट  प्रदान  किया  जाता  है  ताकि  उसका  परिवार  तथा  बच्चों
 की  शिक्षा  में  व्यवधान  न  उसे  रोक  दिया  गया  हमें  तुरन्त
 अनुकम्पा  के  आधार  पर  फ्लैट्स  तथा  प्लाट  उन  लोगों  को  देने  चाहिए
 जो  बिपदा  में  हैं  ताकि  निरन्तरता  को  बनाए  रखा  जा  सके  और  उनके
 परियारों  को  परेशानी  का  सामना  न  करना

 आज  बी.एस.एफ  के  एक  कमान्डैन्ड  की  त्रिधवा  का

 हृदय-विदारक  मामला  मेरे  ध्यान  में  लाया  गया  कमान्‍्डैन्ट  1992
 में  कश्मीर  में  आतंकवादियों  से  लड़ता  हुआ  मारा  उसे  राष्ट्रपति
 द्वार  वीरता  पुरस्कार  प्रदान  किया  उक्त  विधवा  ने  मेरे  पास  आकर

 कहा  कि  उसे  उच्चतम  न्यायालय  से  एक  नोटिस  मिला  है  कि  बह
 कारण  बतायें  कि  उससे  मकान  क्‍यों  नहीं  खाली  करवाया  उसने

 एक  अनुरोध  किया  है  कि  उसे  उस  मकान  में  बने  रहने  की  अनुमति
 दी  जाये  क्योंकि  उसके  बच्चे  अभी  पढ़  रहे  यह  बहुत  साधारण  सी
 बात  एक  अधिकारी  की  सेवानिवृत्ति  की  आयु  तक  आबंटन  को
 प्रभावी  बनाया  जाये  और  यह  मामला  नियमित  हो  इस  तरह
 के  मामलों  का  उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  जैसी  कोई  समस्या  नहीं

 यदि  कोई  डो  डी  ए  को  योजना  तो आप  कह  सकते  हैं
 आप  एक  डी.डी.ए  भुगतान  करे  और  इसे  प्राप्त  करें  और

 जाकर  बाहां  यह  उद्देश्य  था जिसके  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 की  स्थापना  की  गई  हमें  यह  भी  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  जो
 सरकारी  सेवा  से  सेवानिवृत  हो  रहे  हैं  ओर  जो  देश  के  लिए  लड़े
 उनको  उचित  आकास  प्रदान  करके  उचित  छंग  से  उनका  पुनर्वास  किया
 जाये  ताकि  उनको  कठिनाइयों  का  सामना  न  करना

 भूमि  के  सम्बन्ध  में  एक  महत्वपुर्ण  मामला  और  एक  युग  ऐसा
 भी  था  जब  भूमि  को  एक  संसाधन  माना  जाता  नागरिक
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 अधिकारियों  ने  बिजली  और  अन्य  उपायों  के  रूप  में  उसे  समस्त
 संरचनात्मक  निवेश  का  फल  भोग  अब  हम  न  तो  भूमि  का
 अधिग्रहण  कर  रहे  हैं  और  न  व्यापक  स्तर  पर  भूमि  का  बिकास  कर
 पा  रहे  हमें  बिकास  और  भूमि  के  आबंटन  और  फिर
 लोगों  की  आवश्यकता  के  अनुसार  उसके  आबंटन  के  लिए  एक  वृहत
 योजना  तैयार  करनी  अर्थात  निम्न  आय  वर्ग  के  के  लोगों  के
 लिए  एक  निर्धारित  मूल्य  और  उससे  कुछ  अधिक  मूल्य  पर  मध्यम
 आय  वर्ग  के  उच्च  बग॑  के  लोगों  क ेलिए  नीलामी  के  जरिए  और
 एक  निर्धारित  मूल्य  पर  संस्थाओं  के  यदि  आप  इसके
 व्यावसायिक  तत्व  को  मान्यता  प्रदान  करें  तो आपको  भूमि  पर  पर्याप्त
 संसाधन  उपलब्ध  होंगे  और  नागरिक  अधिकारियों  द्वारा  किए  गए  निवेश
 वापिस  आ  मैं  आपको  योजना  को  व्यापक  स्तर  पर  पुनः  शुरू
 करने  की  सलाह  दूंगा  ताकि  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जा
 संसाधन  के  रूप  में  भूमि  को  सोने  जैसा  मानना  चाहिए  अब  हम  इसका

 पूर्ण  उपयोग  नहीं  कर  रहे  जास्तव  इससे  उल्टा  हो  रहा  बह
 काला-बाजारी  करने  वाले  लोगों  के  हाथ  में  जा  रही

 सरकार  को  परिवहन  को  सुव्यवस्थित  बनाने  के  लिए  कुछ  करना

 दिल्‍ली  को  सड़कों  पर  लगभग  4,000  बसें  चल  रही  हैं  परन्तु
 यातायात  सम्बन्धी  कोई  सुचारू  प्रणाली  नहीं  यहां  समुचित  मोड़
 बही  यातायात  के  आवागमन  का  उचित  प्रबन्धन  नहीं  है  और

 सड़कों  के  निर्माण  सम्बन्धी  कोई  सही  प्रणाली  भी  नहीं  मैं  आपको

 बह  आंकड़े  दे  रहा  हूं  जो  यह  प्रदर्शित  करते  हैं  कि  यदि  दिल्‍ली  की

 सड़कों  पर  यातायात  का  परिगमन  द्रुत  और  सुचारू  हो  तो

 कितना  बायु  प्रदूषण  बचाया  जा  सकता  खड़े  हुए  वाहन  बहुत  सा

 धुआं  उगलते  हैं  यदि  यातायात  सुचारू  रूप  से  चौराहे  ठीक  से  बने

 हों  और  यातायात  का  तकनीकी  प्रबन्ध  सही  हो  तो  बहुत  से  वायु

 प्रदूषण  को  रोका  जा  सकता  इन  व्यवस्थाओं  के  अभाव  में

 2,65,000  कार्बन  मोनोक्‍्साईड  दिल्ली  की  हवा  में  शामिल  हो  जाती

 यदि  यातायात  की  सही  तकनीक  अपनाई  जाए  तो  इससे  बचा  जा

 सकता  हवा  में  शामिल  होने  बाली  सल्‍्फर  आदि  के  सम्बन्ध  में

 आंकड़े  भी  मेरे  पास  विद्यमान  हैं  लेकिन  अब  मैं  उनको  पढ़ना  नहीं
 है

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  दिल्ली  की  समस्याओं  का  समाधान  करने

 हेतु  एक  समेकित  दृष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  हमें  देखना

 होगा  कि  इस  नई  नीति  की  कया  खमियां  है  जिनके  कारण  मुसीबतें  आ

 रही  आपके  पास  जो  भूमि  और  जो  घर  उपलब्ध  हैं  उनको  कोमतें

 बहुत  ऊंची  आम  आदमी  इतना  अधिक  मूल्य  नहीं
 दे

 एक

 घर  का  मूल्य  50  से  60  लाख  रुपये  शहरों  को  भूमि  पर  माफिया

 का  कब्जा  कोई  ऐसी  एक  संस्था  नहीं  आप  समस्त  शक्तियां

 को  दे  और  दिल्ली  की  योजना  और  विकास

 सम्बन्धी  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  एक  समेकित  दृष्टिकोण

 अपनाने  के  लिए  राज्यों  के  पास  उत्तरदायित्व  उनका  भी  होना

 उत्तरदायित्व  की  भावना  उनमें  भी  आनी

 इसो  पुलिस  के  कुछ  पहलू  उन  तक  भी  पहुंचने

 विशेषकर  यातायात  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  आपने  मारूति  कार  में

 सवार  एक  परिवार  के  पांच  सदस्यों  ब्लू  लाइन  बस  से  हुई
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 मौत  का  हृदयबिदारक  चित्र  तो  देखा  दुर्भाग्य  स ेबस  का  चालक
 भी  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया

 दिल्‍ली  की  यातायात  अव्यवस्था  के  लिए  कोई  न  कोई  कदम

 अवश्य  उठाना  आपको हर  प्रकार  के  प्रदूषण  से  बचाब  के  लिए

 कदम  उठाने  यही  कारण  है  कि  में  प्रधानमंत्री  जी  से  निवेदन
 कर  रहा  चूंकि  बही  पुलिस  को  निर्देश  दे  सकते  बही  यातायात

 पुलिस  की  संख्या  में  वृद्धि  कर  सकते  हैं  और  वही  यह  देख  सक्रत  है
 कि  दिल्ली  की  सब  व्यवस्थाएं  समेकित  इन  शब्दों  के  मैं

 आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान

 श्री  दासमुंशी  :  दिल्ली  में  ।4  खेल  के  मैदान
 पिछले  40  चालीस  बर्षों  के  दौरान  ।3  खेल  के  मैदानों  पर  घर  बनाने

 के  लिए  निर्माताओं  कब्जा  कर  एक  ही  मैदान  बाकी  बचा

 अम्बेडकर  शेष  सभी  मैदानों  पर  कब्जा  किया  जा  चुका

 श्री  नवल  किशोर  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष
 मैं  दिल्‍ली  विकास  संशोधन  1996  का  समर्थन  करने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  id

 श्री  दिलीप  संघानी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न
 सदन  में  गणपूर्ति  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घण्टी  बजायी  जा  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  कोरम  हो  गया  श्री  राय  अपना
 खक्‍तव्य  जारी  रख  सकते

 श्री  नवल  किशोर  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  दिल्‍ली
 विकास  संशोधन  1996  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 मंत्री  जी  ने  दिल्‍ली  विकास  1957  में  संशोधन  के  लिए
 यह  बिल  यहां  प्रस्तुत  किया  पहले  दिल्‍ली  महानगर  परिषद  के

 सदस्यों  का  चयन  में  हुआ  करता  अब  दिल्ली  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  बन  जाने  से  यहां  राज्य  कं  रूप  में  विधान  सभा  गठित

 हो  गई  इसलिए  विधायकों  का  उसमें  चयन  करने  के  लिए  यह
 संशोधन  विधेयक  हमारे  सामने  में  अपनी  ओर  से  तथा  अपनी  पार्टी

 की  ओर  से  इसका  समर्थन  करता

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  का  ध्यान  खींचना

 चाहता  अभी  आदरणीय  जगमोहन  जी  ने  उसका  जिक्र  भी  किया
 ह

 टिलली  की  आबादी  94  लाख  से  ऊपर  हो  गई  यानि  एक  करोड़
 होने  फो  यहां  पर  गरीब  लोग  और  कम  आय  वाले  लोग  भी  रहते

 जो  अधिकतर  अनधिकृत  कालोनिंयों  में  रहते  अनधिकृत
 कालोनियों  की  संख्या  1210  इन  बस्लियों  में  थ ेलोग  फटेहाल  और

 परेशानी  में  अपना  जीवन  व्यतीत  करते  हैं  इसलिए  कि  इन  बस्तियों  को
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 नियमित  नहीं  किया  गया  जिस  कारण  से  उन्हें  सरकारी  सुविधाएं  जैसे

 पानी  और  राशन  कार्ड  न  होने  की  वजह  से  राशन  नहीं  मिल

 पिछले  दिनों  जंतर-मंतर  के  पास  इन  बस्तियों  के  हजारों  लोगों  ने

 49  दिन  तक  धरना  भी  दिया  एक  रोज  ऐसा  भी  आया  कि  कम

 से  कम  पांच  हजार  परियार  अपने  बाल-बच्यों  के  साथ  ठंड  में  वहां  पडे

 यह  मंत्री  जी  के  संज्ञान  में  भी

 पर्यावरण  राज्य  मंत्री  कैप्टन  जय  नारायण  निषाद  उनके  प्रतिनिधिमंडल

 को  प्रधान  मंत्रों  जी  के  पास  ले  गए  और  उनको  आश्वासन  मिला  कि

 हम  उस  पर  कार्यवाही  यह  भो  आश्वासन  मिला  कि  अनधिकृत
 बस्तियों  को  अधिकृत  किए  जाने  को  कार्यवाही  लेकिन  उस  बात

 को  बीते  एक  महीना  हो  गया  हम  सरकार  से  जानना  चाहले  हैं  कि

 मध्यम  वर्ग  के  लोग  इन  1210  बस्तियों  में  परेशान  जिन्हें
 पानी  और  राशन  नहीं  मिल  रहा  उनकी  जो  परिस्थिति

 उसको  देखते  हुए  क्या  सरकार  इसी  महीने  में  संसट  के  इसी  सत्र  में  ऐसी
 व्यवस्था  करेगी  कि  उन  बस्तियों  को  अधिकृत  रूप  में  नियमित  कर

 दिया  उन्हें  बिजली  तथा  पानी  का  कनैक्शन  राशन  कार्ड

 यह  मैं  कहना  चाहता  1977  की  सरकार  में  आप  भी  हिस्सेटार
 उस  समय  आप  भो  इस  सदन  के  माननीय  सदस्य  उस  समय

 झुग्गी-झोपड़ी  में  जो  लोग  रहते  उनके  लिए  सोचा  गया  यहां

 पर  माननीय  शहरी  विकास  राज्य  मंत्री  जी  बैठे  1989  में  श्री

 सिंह  जी  की  सरकार  में  झुग्गी-झोंपड़ी  के  लोगों  को  राशन-कार्ड  मुहैया
 कराया  गया  मैं  यहां  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  से

 अनधिकृत  कॉलोनीज  के  लोगों  को  सरकारी  सुविधा  मुहैया  नहीं  करायी

 परंतु  उसके  बिल्कुल  बिपरीत  लाखों  रुपए  की  बिजली  चोरी  से

 इन  अनधिकृत  कॉलोनीज  में  चली  जाती  उन्हें  पानी  मिल  रहा  होता

 चाहे  कुछ  लोगों  को  मिलता  कुछ  को  नहीं  मिलता  है  परंतु  यदि

 इन  अनधिकृत  कॉलोनीज  को  नियमित  कर  दिया  जाए  तो

 विभाग  जो  नियमित  रूप  से  घाटे  में  चल  रहा  बह  घाटे  में  नहीं
 पानी  सप्लाई  करने  को  स्थिति  भी  खराब  यदि  1210

 अनधिकृत  कॉलोनीज  को  नियमित  कर  दिया  जाएगा  तो  निश्चित  रूप
 से  यह  सब  रुक  जाएगा  और  दिल्ली  में  अनधिकृत  कॉलोनीज  में  जो

 जैसे  रोग  का  प्रकोप  होता  तमाम  रोग  फैलते  पर्यावरण
 की  स्थिति  खराब  हो  रहो  है  तथा  इस  सदन  में  भी  बराबर  इस  बारे  में

 आवाज  उठाई  जाती  रही  इस  प्रकार  से इन  अनधिकृत  कॉलोनीज
 को  नियमित  कर  देने  से  ये  समस्याएं  दुर  हो

 श्री  महेन्द्र  एडवोकेट  के  नेतृत्व  में  49  दिन  तक  जो  धरना
 चला  उस  डेलीगेशन  को  प्रधान  मंत्री  जी  न ेआश्वासन  दिया  था  कि

 संसद  सत्र  की  इसी  अशबृधि  में  ही  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  अहम
 फंसला  ले  लिया  इसी  प्रकार  से  यहां  पर  हम  उल्लेख  करना
 चाहते  हैं  कि  जिस  प्रकार  से  दिल्‍ली  महानगर  परिषट  के  सदस्य  इस

 की  समिति  में  हुआ  करते  उनकी  जगह  अब  राजधानी  दिल्ली
 के  लिए  जो  संशोधन  विधेयक  आया  इसका  हम  जोरदार  समर्थन

 करनले  हैं  लेकिन  वहां  पर  यह  भी  मांग  करना  चाहते  हैं  कि  सरकार  को

 दिल्‍ली  महानगर  परिषद  के  सदस्थों  को  प्रतिनिधित्थ  भी  इसमें  जारी

 रखना  चाहिए  वे  भी  इसमें  भाग  ले  सकें  और  उनकी  इसमें
 भगीदारी  हो  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  मांग  करना  चाहता  हूं  कि
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 के  माध्यम  से  दिल्ली  के  स्कूल  कॉलेज  की  सोसायटीज  को

 जमीन  दी  जा  रही  मैं  यहां  पर  उल्लेख  करना  याहता  हूं  कि  जो

 प्राबेट  स्कूल  जिनमें  ऊंची  दरों  से  पढ़ाई  की  व्यवस्था  होती
 जिनमें  बड़े-बड़े  लोग  ही  अपने  बच्चों  को  पढ़ा  पाते  अधिकतर  ऐसे

 ही  विद्यालयों  को  जमीन  दी

 मैं  आपके  माध्यम  से  मांग  करना  चाहता  हूँ  कि  जो  झुग्गी-झोपडियां
 हैं  और  गरीबों  के  मुहल्ले  जहां  पर  विद्यालय  नहीं  वहां  छोटे  स्तर

 पर  या  तो  विद्यालय  खोले  जाएं  या  कम  फीस  पर  बच्चों  की  पढ़ाई  हो

 ऐसी  कोई  व्यवस्था  कर  दो  जानी

 इसके  साथ  ही  अंत  में  मैं  एक  और  मांग  करना  चाहता  हूं  कि

 हमारा  भारतवर्ष  गरीबों  का  टेश  यहां  गरीबी  रेखा  के  नीचे  चालीस

 फीसदो  लोग  रहते  यहां  पर  शहरी  राज्य  बिकास  मंत्रो  भी  बैठे

 मैं  उनका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  पूरे  देश
 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो गरोब  लोग  रहते  उनके  लिए  इंदिरा  आवास

 योजना  पहले  से  चल  रही  है  जिसके  अन्तर्गत  20,000  रुपये  देकर
 पक्‍का  मकान  बनाकर  दिया  जा  रहा  है  लेकिन  शहरों  में

 यह  सूबिधा  नहीं  दिल्ली  में  भी  नहीं  दिल्ली  में  भी  हजारों  लाखों

 की  संख्या  में  ऐसे  लोग  रहते  हैं  जो मकान  मालिक  से  इजांजत  लेकर

 जीने  में  अपनी  जिंदगी  गुजर-बसर  करने  पर  मजबूर  हम  आपके

 माध्यम  से  अनुरोध  करना  चाहते  हैं  कि  जिस  प्रकार  से  गांवों  में  रहने
 वाले  लोगों  के  लिए  इंदिरा  आवास  योजना  के  तहत  गरीबों  के  लिए

 20,000  रुपया  देकर  बनाने  की  व्यवस्था  की  गई  उसी

 प्रकार  से  दिल्‍ली  से  लेकर  छोटे  और  बड़े  सभी  शहरों  में  जो  म्युनिसिपल
 एरिया  में  आता  नगर  पंचायत  में  आता  मुनिसिपैलिटी  में  आता

 है  और  महानगर  परिषद  में  आता  उन  सभी  शहरों  में  इंदिरा  आवास

 योजना  की  तर्ज  पर  बिल्कुल  गरीब  तथा  भूमिहीन  लोग  जिनके  पास

 कोई  आसरा  नहीं  उनके  लिए  एक  आबास  योजनायें  सरकारी  खर्च

 पर  चलाई  जानी  मैं  अनुरोध  करता  दिसम्बर  को  देश
 में  बाबासाहेब  अम्बेडकर  पुनर्निर्माण  दिवस  मनाया  गया  कि  सरकार

 उनके  नाम  पर  योजना  पूरे  देश  में  गरीब  लोग  रहते  मैं  चाहता

 हूं  कि  अम्बेडकर  आवास  योजना  क॑  नाम  पर  योजना  संचालित  की

 यह  हम  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करते  दिल्ली  में

 जो  स्थायी  निवासी  रहते  जो  किसान  रहे  जिनके  खेत  ले  लिए  गए

 हैं  और  यहां  पर  से  लेकर  द्वारा  जो  व्यवस्था

 की  गईं  उनकी  ओर  भो  सरकार  को  ध्यान  देना  पिछली

 सरकार  ने  किराया  कानून  पास  जो  लोग  गरीब  हैं  या  जो  किसान

 जिनकी  जमीनें  ले-ली  गई  हैं  और  जिसकी  बजह  से  थे  बेरोजगार

 हो  गए  उनकी  समस्‍यायें  हल  तो  लेकिन  पिछले  एक  साल  से

 किराया  कानून  लम्बित  इस  कानून  को  लागू  करने  के  लिए  दिल्ली
 के  नागरिकों  ने  आन्दोलन  भी  लेकिन  पिछली  सरकार  द्वारा  पारित

 किराया  कानून  सरकार  के  पास  आज  भी  लम्बित  पड़ा  हुआ  यह

 लागू  नहीं  हुआ  हम  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहेंगे  कि  जो  नया

 किराया  कानून  पारित  हुआ  उसको  तुरन्त  इस  सत्र  के  20  तारीख  को
 समाप्त  होने  के  पहले  लागू  होना  ताकि  जो  दिल्ली  के  गांवों
 में  रहने  बाले  लोग  जिनकी  जमीनें  ले  ली  गई  जिनके  मकान
 आज  भी  दो  रुपए  से  लेकर  दो  सौ  रुपए  तक  किराये  पर  जो  खाने
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 तक  के  लिए  मोहताज  उनकी  समस्या  हल  हो  मैं  चाहता  हूं
 कि  यह  नया  किराया  कानून  जल्दी  से  लागू

 इतना  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  अपनी  बात
 समाप्त  करता

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  आदरणोय
 उपाध्यक्ष  जहां  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  वही  दिल्ली
 में  एसेम्बली  आने  से  वहां  के  तोन  चुने  हुए  सदस्यों  को  की
 समिति  में  लिया  जाएगा  और  बहां  की  जो  हालत  यह  भी  मैं  आपको
 बताना  चाहता

 मंत्री  जी  सदन  में  मौजूद  में  और  मेरा  श्री  जिजय

 हम  दोनों  को  एडबाजरी  कमेटी  के  मैम्बर  हमको  इस  सदन
 ने  चुनकर  भेजा  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  पिछले  चार
 सालों  में  इस  एडबआजरी  कमेटी  की  कोई  मीटिंग  नहीं  हुई  मंत्रालय

 कोई  रहा  कोई  सरकार  रही  लेकिन  उस  मंत्रालय  के

 अन्तर्गत  आता  है  और  किसी  ने  भी  इस  बारे  में  जानने  की  कोशिश  नहीं

 इस  संसद  से  सदस्य  चुनकर  लेकिन  एडबाजरी  कमेटी  की

 कोई  मीटिंग  नहीं  उसके  चयेरमैंन  दिल्ली  के  लैफ्टिनेट  गवर्नर

 लेकिन  उन्होंने  भी  यह  कभी  जानने  की  कोशिश  नहीं  की  कि  मीटिंग

 को  बुलाया  मैं  पूछता  क्या  उस  मीटिंग  को  सरकारी  आफिसर

 ही  चलाते  जो  चुने  हुए  प्रतिनिधि  उनकी  कोई  राय  नहीं  ली

 जाती  और  सारे  फैसले  वहां  हो  जाते  क्या  बही  फैसले  जनता  के

 हक  में  में  आपके  माध्यम  से  मांग  करता  मुझे  मालूम  नहीं  है

 कि  आप  सजा  दे  सकते  हैं  या  नहीं  दे  सकते  लेकिन  पिछले  चार

 सालों  से  मीटिंग  नहीं  हुई  वह  क्यों  नहीं  हुई  इसकी  जांच  की  जानी
 जो  भी  आदमी  उसके  लिए  जिम्मेदार  चाहे  के

 आफिसर  जिम्मेदार  जिन्होंने  कि  मीटिंग  नहीं  बुलाई  या  दिल्ली  के

 लैफ्टिनेंट  गवर्नर  जिम्मेदार  उनके  खिलाफ  आपको  कार्यवाही

 करनी  ऐसे  लोग  जो  इस  तरह  की  शरारत  करते  हैं  और  जो

 चुने  हुए  प्रतिनिधि  उनको  फैसलों  से  दूर  रखते  आपको  आश्चर्य

 दिल्ली  में  जो  और  स्कीम्स  के  तहत

 फ्लैट्स  दिए  जाते  इस  स्कोम  के  लिए  260  करोड़  रुपए  का  बजट

 रखा  गया  बह  प्लानिंग  किसी  की  व्यक्तिगत  नहीं  वह  तो  किसी

 पेपर  पर  हुई  होगी  कि  हाउसिंग  के  लिए  260  करोड़  रुपए  खर्च  करने

 कितने  मकान  बनाने  हैं  और  कहां  से  पैसा  आएगा  और  पैसे  का  इस्तेमाल

 कैसे  यह  सब  देखना  स्थिति  यह  है  क्रि  नवम्बर  बीत  चुका

 मंत्री  आपको  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  सिर्फ  50  करोड़  रुपए

 उस  स्कीम  में  अभी  तक  सिर्फ  खर्य  हुए  दो  सो  करोड़  रुपए  अब

 अगले  तीन  महीने  में  खर्च  होने  जाले  नहीं  इसका  मतलब  है  कि

 जो  स्कीम  इन्होंने  बनाई  कि  20  हजार  मकान  दिल्ली  बालों  को  दिए

 जाएंगे  या  दिल्ली  में  आने  वालों  को  दिए  जाएंगे  या

 की  स्कीम  में  जो  मकान  दिए  जाएंगे  वे  मकान  मिलने  वाले

 नहीं

 मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  में

 आप  चुने  हुए  प्रतिनिधि  भेजने  के  लिए  यहां  बिल  लाए  हैं  क्या  वह

 सिर्फ  सरकारी  ऑफिसरों  की  एक  मशीनरी  है  कि  जो  जैसा  चाहे  बैसे

 चला  ले  या  जो  भी  कार्यवाही  वह  चाहे  उसमें  करता  ऐसी  कोई
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 एजेंसी  नहों  ऐसा  माध्यम  नहीं  है  जिसे  यह  जानकारी  हो  कि  यह
 का  पिटारा  क्‍या  कौन  लोग  क्‍यों  इस  तरह  चलाना  चाहते

 उनका  मकसद  क्या  है  यह  धोखा  क्‍यों  देते  अगर  ढाई  सौ  करोड़
 रुपया  प्लानिंग  में  रखा  गया  तो  50  करोड़  क्यों  खर्च  हुए  ?  ऐसी  कोई
 तो  एजेंसी  कोई  ऐसे  लोग  होंगे  जो  यह  देखते  हों  कि  भई  यह  पैसा

 हमने  प्लानिंग  में  हमने  किस  स्कोम  के  तहत  20  हजार  भकान

 देने  का  वायदा  अगर  वह  20  हजार  मकान  की  जगह  पांच  हजार
 मकान  बनते  हैं  या एक  हजार  मकान  बनते  हैं  तो  इसके  लिए  कौन

 जिम्मेदार  वह  पैसा  क्‍यों  खर्च  नहीं  अगर  उनके  पास  इतने
 साधन  नहीं  थे  तो  उस  पैसे  को  आप  दूसरी  जगह  खर्च  ढाई  सौ

 करोड़  रुपए  रख  कर  बैठ  जाएं  और  50  करोड़  खर्च  हों  तो  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  पिछले  चार  साल  में  क्‍या  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  कि

 पिछले  चार  साल  में  भी  इसी  तरह  धोखा  देते  रहे  के
 फ्लैटों  को  देने  का  बायदा  करले  रहे  हों  और  फ्लैट  दिए  न  मए  हों  और

 इसीलिए  ब्लेक  मार्केट  में  जो  के  फ्लेटों  के  दाम  हो  गए  बह

 30  लाख  से  35  लाख  रुपए  उस  फ्लेट  को  हासिल  करने  के  लिए
 लोग  दलालों  को  पैसा  देते  हो  जो  से  संबंधित
 के  ऑफिसरों  से  मिले  हुए  आप  इस  पर  जरूर  इंकवायरी  करें  और

 यह  जानने  की  कोशिश  करें  कि  पिछले  चार  साल  में  दिल्ली  के  अंदर
 कितने  मकान  ने  कितने  मकान  किसने  अलॉटी

 किलने  लोगों  की  मांग  थी  और  कितने  बाकी  हैं  और  कितना  पैसा
 बचा  है  उस  कार्यवाही  को  आप  जरूर  देखें  लथा  यह  जानें  कि  कौन  ऐसे
 लोग  हैं  जो  इसके  लिए  जिम्मेदार

 के  अलॉटमेंट्स  में  जो  लोगों  की  शिकायतें  हैं
 मैं  यह  चाहता  हूं  कि आप  उस  ओर  भी  ध्यान  अखबारों  में  बार-बार
 आता  है  कि  कोई  आदमी  पैसा  दे  देता  उसकी  एक  किश्त  बाकी

 रह  जाती  है  तो  उसके  फ्लेट  को  कैंसिल  कर  देते  उसके  बाद  बह
 चक्कर  लगाता  अगर  बह  पैसा  देने  में  बीच  में  किसी  को  कामयाब

 हो  जाता  है  तो  उसके  फ्लेट  को  रेस्‍्टोर  कर  देते  हैं  बरना  किसी  दूसरे
 के  नाम  में  अलॉट  कर  देते  मेरे  पास  ऐसे  केस  हैं  कि  जो  फ्लेट

 उसके  नाम  में  अलॉट  हुआ  है  बह  बैसे  का  वैसा  किसी  दूसरे  को

 पोजेशन  दे  कई  जगह  ऐसा  हुआ  है  कि  जिसका  पैसा  आपके  यहां
 जमा  है  यह  पैसा  उसको  रिफंड  नहीं  दूसरे  के  नाम  में  जमा  करते

 फिर  उससे  कहते  हैं  कि  अपने  सारे  कागज  लेकर  आओ  तब  हम

 बताएंगे  कि  यह  फ्लेट  कैसे  दिया  यह  एक  हद  तक  थोरी  है
 और  यह  चोरी  बर्दाश्त  नहीं  की  जानी  यह  पैसा  किसी  ऑफिसर
 का  नहीं  बल्कि  जनता  का  पैसा  एक  हाउसिंग  सोसायटी

 नहीं  यह  प्लानिंग  सोसायटी  यहां  जगमोहन  जी  मौजूद  हैं  इनक

 टाइम  में  ने  प्लानिंग  की  थी  कि  दिल्‍ली  को  कैसे  बसाया  जाए
 लेकिन  उसका  नतीजा  क्‍या  उसको  तब्दील  करके  हाउसिंग
 सोसायटी  में  बदल  दिया  गया  और  दिल्ली  का  विकास  करने  के  बजाय

 हाउसिंग  सोसायटी  में  लग  गए  कि  हम  बढ़ती  हुई  दिल्लो  को  कैसे

 कहां  से  लोग  आ  रहे  उनको  कैसे  बसाया  इनका  हम
 टिल्ली  में  कैसे  संरक्षण  कर  सकते  इस  तरफ  ध्यान  देने  की  बजाय

 हमारा  दिमाग  पैसा  कमाने  की  ओर  चला

 मैं  एक  चीज  और  कहना  चाहता  आपके  यहां  हुडको
 की  स्कीम  है  वह  पैसा  20  ।0  साल  के  लोन  पर  देती  उस
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 वैसे  को  इस्तेमाल  करता  है  जब  कि  और  जगह  जितनी
 सरकारी  एजेसियां  हैं  वे  उस  पैसे  का  इस्तेमाल  करती  क्‍यों

 नहीं  इस्तेमाल  इसलिए  कि  हुडको  एक  रेस्ट्रीकशन  लगाती  है

 कि  आप  इससे  ज्यादा  पैसे  में  फ्लेट  नहीं  दे  सकते  अगर

 में  सिर्फ  चार  प्रतिशत  इंटरेस्ट  पर  हुडको  पैसा  देती

 वह  पैसा  नहीं  क्योंकि  10-10,  12-12  लाख  रुपए  में  फ्लैट  देते

 एक  वाले  को  अगर  फ्लेट  देना  हो

 तो  आप  हुडकों  से  पैसा  लेकर  20  साल  का  लोन  चार  परसेैंट

 इंटरेस्ट  बह  5-6-3  या  दो  जितने  का  भी  फ्लेट  बनता  है

 बह  देना  यह  फेसला  के  ऑफिसरों  ने  अपने  आप

 कैसे  ले

 बह  निर्णय  इसलिए  ले  लिया  क्योंकि  कोई  चुना  हुआ  प्रतिनिधि

 नहीं  जिसका  दिल  इस  बात  के  लिए  धड़कता  हो  कि  कम  दामों
 में  उन  लोगों  को  फ्लैट  गरीब  आदमियों  को  अगर  हम  छत  देना

 चाहते  हैं  तो  बह  छत  दो  या  चार  लाख  में  दी  जा सकती  जब

 सरकार  जानती  है  कि  पैसा  देने  वाले  हैं  तो  पैसा  लेने  मे  एतराज
 क्‍यों  इस  पॉलिसी  को  बदला  कौन  लोग  इसको

 बदलने  वाले  अगर  आपकी  मिनिस्टरी  के  अंदर  है  तो

 आप  बुलाकर  पूछिये  कि  अगर  सरकारी  पैसा  मिलता  है  तो  उस  पैसे

 का  इस्लेमाल  कम  पैसे  में  फ्लैट  बनाकर  देने  में  क्‍यों  नहीं  किया  जा

 सकता  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  क्‍यों  नहीं  किया

 दिल्ली  का  एक  मास्टर-प्लॉन  दिल्ली  के  मास्टर  प्लॉन  का

 इतना  शोर  आज  है  कि  सुप्रीम-कोर्ट  भी  फैसला  करती  है  कि  मास्टर

 प्लॉन  के  मुताबिक  दिल्ली  में  इंडस्ट्रीज  बंद  कर  दी  एक  तरफ

 फैसला  हो  रहा  सरकार  उसे  मानना  चाहती  है  कि  दिल्ली  की  30

 हजार  इंडस्ट्रीज  बंद  कर  दी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि जो  आपके

 आवासीय  फ्लैटस  हैं  उन  फ्लैटस  को  कैसे  कमर्शियल  में  तब्दील  कर

 दिया  आज  सारे  फ्लैटों  में  कर्मर्शयल  एक्टीविटीज  हो

 रही  जहां  आप  दूसरों  पर  रोक  लगा  रहे  हैं  वहां  आप  अपने  फ्लैटों

 पर  रोक  क्‍यों  नहों  कौन  लोग  हैं  जो  वहां  पर  गैर

 काम  करा  रहे  वहां  जो  एरिया  इंचार्ज  हैं  उसके  होते  हुए  भी

 कर्मार्शयल  एक्टीजेटीज  हो  रही  आपके  फ्लैटों  का  ऊपर  से  लेकर

 नीचे  तक  नक्शा  ही  बदल  दिया  गया  फ्लैटों  को  कीमतों  को  करोड़ों
 रुपयों  में  तब्दील  कर  दिया  गया  अगर  कोई  छोटा  आदमी  एक  छत

 और  बना  लेता  है  तो  आपके  सारे  अफसर  पुलिस  200

 आदमियों  की  फौज  लेकर  उसे  तोड़ने  पहुंच  जाते  हैं  लेकिन  जिस

 आदमी  ने  के  फ्लैट  को  पूरा  ही  कमर्शियल  बना  दिया

 उसके  खिलाफ  इंक्वारी  नहीं  होती  उसको  कोई

 पूछने  वाला  नहीं  आप  उन  लोगों  के  खिलाफ  जरूर  कोई  कदम

 उठाएं  ताकि  दूसरे  ऐसे  लोगों  को  भी  डर  दिल्ली  को  जंगल  बनने

 से  आपके  द्वारा  लोगों  को  रहने  क ेलिए  छत  मिलनी

 लोग  यहां  आकर  बसें  और  हम  उनको  संरक्षण  दे  इस  और  हमारा
 ध्यान  होना

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  तरह  की  जो  गलत  कारवाहयां  हो  रही

 जो  को  जमीनों  पर  कब्जे  हो  रहे  हैं  उन्हें  रोका  अगर

 कोई  गरीब  आदमी  आपके  प्लॉट  पर  झुग्गी  बनाकर  बैठ  जाता  है  तो
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 उसको  झुग्गी  तोड़  दी  जाती  मकान  तोड़  दिया  जाला  उनके  बर्तन

 उठाकर  सड़क  पर  फैंक  दिये  जाते  पुलिस  को  कहकंर  उनको  जेल

 भिजवा  दिया  जाता  है  लेकिन  जहां  आपकी  जमीन  पर  बिल्डिंग  बन

 करोड़ों  रुपयों  का  हेर-फेर  हो  वहां  कोई  पूछने  वाला  नहीं
 है  कि  रातों-रात  यह  बिल्डिंग  किसके  कहने  से  किसने

 उसका  कोई  पैसा  को  नहीं  मिला  जो  इसके

 लिए  जिम्मेदार  लोग  हैं  उनके  खिलाफ  कार्रधाई  क्‍यों  नहीं  होती
 गरीब  आदमी  एक  झुग्गी  बना  ले  तो  उसको  सब  मारते  लेकिन  अगर

 गरीबों  के  लिए  रहमदिल  लेकिन  पैसे  वाले  पेशेवर  लोगों  के  लिए
 आपको  रहमदिल  नहीं  होना  चाहिए  जो  दिल्ली  को  कंकरीट  में  बदलना

 चाहले  हैं  जो  बिल्डिंग  डेढ़  या  ढाई  मंजिली  बननी  चाहिए  थी  बह  पांच

 मंजिली  कैसे  बन  जाती  यह  सारा  काम  बेईमानी  से  हो  रहा  है  लेकिन

 उनके  खिलाफ  कार॑बाई  नहीं  होती  के  ऑफिसर

 एयर-कंडीशन  कमरों  में  बैठकर  फैसला  ले  लेते  हैं  कि  झुग्गी  वालों  को

 साफ  कर  दो  क्योंकि  वह  जगह  किसी  और  को  देनी  होती  जिसके

 साथ  उनका  हिसाब-किताब  सही  होता  आपके  रहते  हुए  यह  जो

 हालात  के  हो  रहे  हैं  इस  पर  रोक  लगानी  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  आप  कोई  ऐसी  कार्रवाई  करेंगे  ताकि  जो ऑफिसर  ऐसा
 करते  हैं  उनके  दिल  में  डर  रहे  कि  उनकी  सम्पत्ति  नहीं

 जनता  की  सम्पत्ति  है  तथा  जिस  प्लॉन  के  तहत
 बना  था  वह  काम  दिल्‍ली  में  बह

 अभी  नबल  किशोर  राय  जी  ने  कहा  कि  दिल्ली  की

 कॉलोनियों  में  30  परसैंट  लोग  रहते  इसी  हाउस  में  एक  फैसला
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  के  जमाने  में  हुअ  था  कि  दिल्ली  में  जो  लोग

 झुग्गी-झोपड़ियों  मे  रहते  उनको  खर॑जे  बनाकर  दिए
 बिजली  देंगे  और  जन  सुविधाएं  यही  काम  पिछले  कुछ  सालों  में

 हुआ  लेकिन  पिछले  2-3  सालों  से  इस  काम  को  बंद  कर  दिया  गया

 बह  व्यक्ति  जो  दिल्ली  में  आकर  रहता  है  जिसके  पास  कोई  पैसा

 नहीं  है  कि  कोई  महंगी  जमीन  खरीद  कर  रह  बे  नर्क  में  रहते

 झुग्गियों  में  जो  रहते  आप  उनकी  हालत  जाकर  सरमायेदारों
 के  लिए  फैसला  लेने  में  डर  हो  सकता  है  लेकिन  वह  डर  किस  काम
 का  जो  किसी  व्यक्ति  को  जिसके  पास  कोई  साधन  नहीं  पैसा  नहीं

 है  और  बह  खुद  कमाकर  आधी  रोटी  अपने  बच्चों  को  खिलाता  बह
 नर्क  में  रहता  उनके  मकान  कच्ची  मिट॒टी  से  बने  होते  हैं  और
 प्लास्टिक  की  तिरपाल  से  ढके  रहते  उसको  पीने  के  लिए  एक  बूंद
 पानी  नहीं  आप  कहते  हैं  कि  500  झूुग्गियों  में  एक  पानी  का
 नल  उनके  मकानों  में  बिजली  नहीं  आपने  कई  बार
 फैसला  लिया  और  कहा  कि  हम  झुग्गी  वालों  को  बिजली  फिर
 क्या  परेशानी  है  7  आप  इतनी  बड़ी-बड़ी  प्लानिंग  करते  हैं  और  फाइब
 इअर  प्लानिंग  करते  हैं  लेकिन  उन  लोगों  के  लिए  कोई  प्लानिंग  नहीं

 बे  आज  आप  लोगों  की  तरफ  खुली  निगाह  से  देख  रहे  क्या

 इस  सरकार  का  कोई  फर्ज  नहीं  है  कि  बह  उनको  पानी  और
 जन  सुविधाएं  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  उन  लोगों  के  बारे  में
 फैसला  लेंगे  और  उनको  बिजली  हर  झुग्गी  मे ंएक  बिजली  का
 कनैक्शन  दिया  अगर  वे  पैसा  देकर  नल  लगाना  चाहते  हैं  तो  वहां
 नल  लगाया  ये  बेसिक  एमेनिटीज  यह  आदमी  की  भूख  है
 जो  किसी  सूरत  में  उसे  मिलनी  अगर  कोई  झुग्गी  में  रहता  है
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 और  अपनी  जिन्दगी  से  परेशान  बेरोजगारी  से  परेशान  है  तो  उसकी
 पेरशानी  दूर  की  बारिश  होती  है  तो  वह  मरता  है  और  धूप  होती
 है  तो  वह  मरता  आज  वक्‍त  फैसला  लेने  का  आप  गरीब
 आदमी  को  उसके  दिल  को  समझें  और  उसे  महसूस  करें  कि  वे
 कितनी  परेशानी  में  जो  पैसा  बड़ी-बड़ी  प्लानिंग  में  लगता  है  अगर
 उसका  थोड़ा  हिस्सा  उनको  देकर  छोटे-मोटे  फैसले  लिए  जाएगे  तो
 उन्हें  राहत  मैं  आशा  करता  हूं  कि आप  यह  फैसला  जरूर

 जगमोहन  जी  के  समय  में  एक  फैसला  लिया  गया  मेँ
 बार-बार  उनका  नाम  इसलिए  ले  रहा  हूं  कि  उन्होंने  दिल्‍ली  को  बहुत
 नजदीक  से  उसे  बदलने  की  कोशिश  पुरानी  दिल्‍ली  जिसको

 शाहजहानाबाद  कहा  जाता  उन्होंने  उसके  लिए  एक  रूपरेखा  बनायी
 थी  और  कहा  कि  हम  उसे  स्लम  में  तबदील  नहीं  होने  दिल्ली  में

 अगर  कोई  पुरानी  जगह  है  तो  वह  शाहजहानाबाद  यह  चार  दीवारी
 के  अन्दर  आती  है  जिसमें  चांदनी  लाल  फतहपुरी  और
 जामा  मस्जिद  भी  है  लेकिन  मालूम  नहीं  वह  कौन  सी  फाइल  में  बंद
 करके  रख  दी  आज  पुरानी  दिल्ली  की  बहुत  बुरी  हालत
 जगमोहन  जी  के  समय  में  शाहजहानाबाद  का  एक  ब्लू  प्रिन्ट  बना

 उस  स्कीम  को  दुबारा  निकाला  उसमें  तय  हुआ  था  कि  जहां  स्‍लम

 कटरे  है  उनको  जन  सुविधाएं  सरकार  की  ओर  से  दी  स्‍लम

 कटरों  में  जहां  दो-दो  रुपए  किराए  पर  लोग  रहते  200-200  आदमी

 एक  मकान  में  रहते  एक  कमरे  में  मां-बाप  तथा  बेटे  शिफ्टों  में  रहते

 हैं  काम  भी  करते  उनके  लिए  एक  स्कौम  बनी  इस  स्कोम  के

 तहत  उन  कटरों  में  बहुत  सारा  काम  हुआ  था  लेकिन  वह  काम  बंद

 कर  दिया  मुझे  मालूम  नहीं  बह  किस  ने  बद  हमने  वहां

 फिर  से  काम  करवाने  के  लिए  कहा  लेकिन  कहा  गया  कि  हमारे  पांस

 फंड  नहीं  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इसे  दुबारा  चालू
 200-200  आदमी  जिस  मकान  में  रहते  हैं  जिसको  स्‍लम  कटरा  कहते

 उनमें  सरकार  की  तरफ  से  पहले  जो  जन  सुबिधाएं  दी  जाती  थीं  और

 पैसा  खर्च  होता  उसको  दुबारा  से  लागू  करें  ताकि  उन्हें  राहत  मिल

 शाहजहानाबाद  स्कीम  में  यह  फैसला  हुआ  था  कि  वहां  की

 बड़ी-बड़ी  मा्किंट  को  दूसरी  जगह  शिफ्ट  कर  दिया  जायेगा  ताकि  वहां

 रहने  वाले  लोगों  को  सुविधायें  मिल  पुरानी  दिल्ली  में  ट्रैफिक

 जॉम  रहता  है  और  एक-एक  घंटे  तक  खड़ा  रहना  पड़ता  है  तो  इसलिये

 यह  तय  हुआ  था  कि  वे  लोग  वहां  से  शिफ्ट  कर  दिये  जायेंगे  लेकिन

 अभी  तक  यह  क्‍यों  नहीं  हो  रहा  आप  जमीन  तय  करें  और

 कोशिश  करें  कि  बे  जल्द  ही  बहां  से  शिफ्ट  पुरानी  दिल्ली  में  लोग

 बसे  वहां  काम  हो  ऐसा  तय  करना  अभी  श्री  राय

 जी  ने  दिल्ली  रैंट  कंट्रोल  एक्ट  का  जिक्र  पुरानी  सरकार  के

 समय  में  यह  बिल  आया  था  तो  उस  समय  दिल्ली  में  रहने  वाले

 किरायेदार  और  दुकानदार  खफा  उन  लोगों  ने  कई  बार  ऐजीटेशन

 किये  और  इस  एक्ट  में  अमेंडमेंट  करने  का  सुझाव  भी  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  बिल  को  पास  नहीं  होने  इसको

 नोटिफाई  नहीं  लगभग  90  प्रतिशत  लोग  इसमें  अमेंडमेंड  करना

 चाहते  हैं  और  बे  चाहते  हैं  कि  इसमें  अधूरी  बातें  रह  गयी  उनमें
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 तबदीलो  आनी  चाहिए  ताकि  दिल्ली  वालों  को  राहत  मिल

 इसके  बारे  में  प्रधानमंत्री  जी  या  किसी  सीनीयर  मिनिस्टर  ने  कहा  था  कि

 इस  एक्ट  में  तबदीली  होगी  ताकि  दिल्ली  बालों  को  पेरशानी  न

 मुझे  आशा  है  कि  आपके  समय  में  यह  अमेंडमेंट  जरूर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  कनक्लूड

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  उपाध्यक्ष  बस  एक-दो  पाइंट
 आप  जिस  तरह  से  पयविरण  की  बात  कर  रहे  बह  इंडस्ट्री  को

 बंद  करके  नहीं  हो सकता  बल्कि  जो  जमीन  डी.डी.ए.या  कारपोरेशन
 के  पास  वहां  पर  पार्क  को  डेवलेप  करके  पर्यावरण  में  मदद  को  जा

 सकती  वहां  पर  पेड़-पौधे  लगाये  जा  सकते  जो  को

 स्कीम  उसके  तहत  पैसा  ज्यादा  खर्च  करना  जो  पार्क
 उनको  अच्छी  तरह  से  मेमटेन  किया  जाये  और  जो  नये  पार्क  उसके
 लिये  ज्यादा  पैसा  दिया  जा  सकता

 उपाध्यक्ष  में  सुधार  के  लिये  एक  मास्टर  प्लान

 बना  था  जो  किसी  भी  स्थिति  में  दिल्ली  में  लागू  नहीं  किया  जा

 वह  एक  ऐसा  पेपर  है  जिसको  कोई  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं
 आज  देखा  जाये  तो  दिल्ली  के  60  प्रतिशत  लोग  मास्टर  प्लान  के  बिना
 बसे  हुये  शायद  यह  ख्याल  किसी  मंत्री  या आफिसर  के  दिमाग  में

 आया  उसमें  अमेंडमेंट  हुआ  और  आज  दिल्‍ली  में  उससे  अलग
 लोग  बसे  हुसे  मे ंआशा  करता  हूं  कि  आप  इस  मास्टर  प्लान  को

 फिर  से  रिव्यु  बार-बार  अमेंड  करके  कि  यह  रेजिडेंटल  या
 कार्मर्शियल  है  या  ओपन  स्पेस  है  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  दिल्ली
 की  स्थिति  के  अनुसार  अमेंड  करें  ताकि  लोगों  को  परेशानी  न  आज

 एक  नया  सिलसिला  शुरू  हुआ  है  जिसके  अनुसार  30000  उद्योगों  को

 दिल्ली  से  बाहर  जाने  होंगे  या  बंद  करने  यहां  दिल्‍ली  पहले  से
 बसी  हुईं  है और  नीचे  काम  होता  है  और  ऊपर  रिहायश  लेकिन

 सुप्रीम  कोर्ट  ने  कह  दिया  है  कि  ताले  लगा  यह  सरकार  रोजगार
 देने  के  लिये  है  या  बेरोजगार  करने  के  लिये  सरकार  की  गलत
 पालिसी  के  कारण  कई  लोग  बेरोजगार  होते  हैं  तो  ऐसे  मास्टर  प्लान
 को  लेकर  क्‍या  करना  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  से  कहुंगा  कि  पालिसी

 वहीं  होनी  चाहिए  जिससे  लोगों  को  परेशानी  न  हो  और  इसलिये  मास्टर
 प्लान  को  रिव्यु  इसके  लिये  एक  रिव्यु  कमेटी  बनायी  जाये  जिसमें

 चुने  हुये  प्रतिनधि  भी  हों  और  बैठकर  एक  साथ  फैसला  करें  कि  इसमें
 कैसे  अमेंडमेंट  किया  जा  सकता  है  और  जो  खामियां  उनको  कैसे

 दूर  किया  जा  सकता  लोगों  को  राहत  मिल  ऐसा  काम  करना

 उपाध्यक्ष  मैंने  कुछ  मुख्य  बातों  की  ओर  सरकार  का

 ध्यान  दिलाया  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  उनकी  तरफ  ध्यान

 देगी  और  शीघ्र  ही  कोई  फैसला

 आपने  मुझे  बोलने  के  लिये  समय  उसके  लिये

 असीम  बाला  :  में  इस  बिल  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  इससे  पूर्व  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  दिल्ली
 बिकास  प्राधिकरण  के  तीन  सदस्य  अब  दिल्ली  की  विधानसभा  में
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  तीन  प्रतिनिधि  हैं-जिनमें  से  दो शासक

 बर्ग  क ेऔर  एक  बिरोधी  पक्ष  का  इसका  मतलब  है  कि  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  में  जन  समुदाय  के  सभी  वर्गों  का  प्रतिनिधित्व

 दिल्ली  देश  की  राजधानी  है  और  यह  व्यवस्थित  और  अच्छी  तरह

 से  प्रबन्धित  होनी  दिल्ली  में  90  लाख  लोग  रहते  हैं  जिनमें  से

 30  प्रतिशत  झुग्गी  झोंपड़ियों  में  रहते  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  दिन  प्रति

 दिन  बढ़  रही  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यरकण  पर  श्री  जय

 प्रकाश  अग्रवाल  ने  अच्छा  प्रकाश  डाला  मेरा  भी  यही  अनुभव
 रिश्वत  दिए  बिना  में  कोई  काम  नहीं  करवाया  जा

 हमें  में  कोई  भी  काम  करवाने  के  लिए  रिश्वत  देनी  पड़ती
 यदि  बिजली  का  मीटर  भी  लगवाना  है  तो  भी  कुछ  धन  तो  रिश्वत

 के  रूप  में  देना  ही  पड़ता  यदि  शौचालयों  में  पानी  को  पाइपें  भी

 लगवानी  तब  भी  कुछ  रिश्वत  देनी  ही  पड़ती  रिश्वत  देना  अब

 सामान्य  व्यबहार  हो  गया  किसी  भी  प्रकार  का  कार्य  करयाने  के

 लिए  रिश्वत  देनी  पड़ती

 कूडे  का  निकास  बड़ी-बड़ी  कालोनियों  में  तो  बहुत  बढ़िया  ढंग

 से  होत  है  परन्तु  झुग्गी  झोंपड़ियों  में  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल

 ने  झुग्गी  झोंपडियों  की  दशा  का  बहुत  अच्छा  चित्रण  किया  गया  मेरा

 अनुभव  भी  यही  कहता  दिल्ली  के  झुग्गी  झोंपड़ियों  का  इलाका

 बहुत  गंदा  और  अस्वस्थ  है और  इसको  ठीक  करने  वाला  कोई  नहीं

 कोई  निकास  व्यवस्था  नहीं  1950  में  उचित  निकास  व्यवस्था

 के  अभाव  में  वर्षा  से  ही  दिल्ली  में  बाढ़े  आ

 विशेषकर  यमुनापार  ईलाकों  घर  बहुत  गंदे  हम  कहते  हैं
 कि  दिल्ली  देश  की  राजधानी  है  परन्तु  कभी-कभी  यह  कहने  में  बहुत
 संकोच  होता  केबल  दिल्ली  ही  नहीं  अपितु  और  राज्यों  की

 राजधानियां  जैसे  आदि  तथा  अन्य  महानगर
 चाहे  वहां  सही  प्रबन्ध  नहीं  वहां  की  जनंसख्या  बढ़  रही  है  और

 सड़कों  पर  यातायात  के  लिए  पर्याप्त  जगह  नहीं  इन  शहरों  में  और
 भी  अनेक  समस्याएं

 संयुक्त  राष्ट्र  के  आंकड़ों  के  अनुसार  विश्व  की  एक  तिहाई
 जनसंख्या  का  रहन-सहन  का  स्तर  विभिन्न  देशों  की  राजधानियों  य

 दिल्ली  में  सही  नहीं  हैं  और  जहां  की  जनंसख्या  दिन  प्रति  बढ़ती
 ही  जा  रही  है  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  दिल्ली
 में  प्रदूषण  सर्वाधिक  है  और  विश्व  में  इसका  स्थान  दूसरा  इस  दिशा

 में  कोई  विशेष  योजना  कार्यान्जित  नहीं  हो  रही  है  और  प्रदूषण  से  बचाव
 का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  इस  समस्या  का  समुचित  समाधान  किया

 जाना

 एक  और  बात  इसका  सम्बन्ध  औद्योगिकीकरण  से  दिल्‍ली
 में  घूमने  स ेपता  चलता  है  कि  यहां  उद्योग  बड़ी  तेजी  से  लगाए  जा  रहे

 परन्तु  इनमें  स ेअधिकतर  उद्योग  औद्योगिक  विधेयक  का  पालन

 नहीं  कर  रहे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  प्रदूषण  विरोधी  यन्त्र  है

 ही  औद्योगिक  कूड़े  के  निष्कासन  के  लिए  कोई  उचित  विकास
 व्यवस्था  नहीं  अतः  दिल्ली  में  निकास  प्रणाली  का  भी  अभाव

 यह  तो  हमें  वैसे  ही  पता  है  कि  दिल्ली  में  बिजली  और  पानी  की

 समस्याएं  हर  रोज  हमें  इन  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता

 9  1996  दिल्ली  विकास  विधेयक  348

 दिल्ली  में  सब  प्रकार  की  मुसीबतें  और  पेरशानियमं  मैं  श्री  जय
 प्रकाश  अग्रवाल  के  इस  कथन  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  पुरानी  दिल्ली
 का  इलाका  आज  भी  वैसा  है  जैसा  वह  काफी  पुराने  समय  में  पुरानी
 दिल्ली  के  इलाकों  में  कोई  सुधार  नहीं  मैं  केन्द्रीय  सरकार  और

 दिल्ली  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  हेतु  कोई  विशेष
 कार्यक्रम  तैयार  उन्हें  पुरानो  दिल्‍ली  के  इलाकों  के  बिकास  पर
 विशेष  ध्यान  देना

 मेरा  अगला  बिषय  बीच  से  जुड़ी  सड़कों  कभी-कभी  मैं  धौला

 कुंआ  की  तरफ  से  भी  आता  अतः  मैं  इसका  उल्लेख  कर  सकता

 वहां  बहुत  देर  तक  यातायात  रूका  रहता  है  जिसे  पार  करने  में  दस
 मिनट  लग  जाते  यदि  आपको  वह  क्षेत्र  पार  करना  विशेषकर

 कार्यालय  समय  के  दौरान  तो  आपको  कम  से  कम  दस  मिनट
 उस  समस्या  को  भी  सुलझाया  जाना

 पर्यावरण  को  सुधारने  के  पार्क  और  खुले  मैदान  होने

 वृक्ष  भी  होने  परन्तु  इसके  बावजूद  प्रदूषण  बढ़  रहा
 दिल्‍ली  के  व्यवस्थित  इलाकों  में  हर  इलाके  में  तीन  या  चार  पार्क

 होने  इसके  साथ-साथ  खेलों  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  होनी
 बच्चों  के  पार्क  भी  होने  यह  परमावश्यक  है  क्योंकि

 अच्छा  पर्यावरण  लोगों  के  दिमाग  में  अच्छा  चित्र  अच्छी  और
 साफ  हवा  भी  परमावश्यक

 शिक्षा  के  विषय  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  शिक्षा  प्रणाली  में  भी

 सुधार  की  आवश्यकता  दिल्ली  में  सभी  प्रातों  के  लोग  रहते
 अलग-अलग  भाषाएं  बोलने  वाले  लोग  भिन्न-भिन्न  प्रान्तों  से  यहां
 आते  अतः  उनके  विकास  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि

 अलग  स्कूल  बनाए  जाएं  या  इन  स्कूलों  में  विशेष  भाषाएं  शुरू
 की

 एक  और  बाल  हम  पिछली  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई
 मास्टर  प्लान  के  बारे  में  सुन  रहे  थे  परन्तु  ऐसी  कोई  योजना  नहीं
 हमारे  सामने  तो  ऐसी  कोई  मास्टर  प्लान  या  मेगा  प्लान  नहीं  यह
 केवल  दिल्ली  में  ही  नहीं  परन्तु  दूसरे  शहरों  के  लिए  भी  होना  चाहिए
 क्योंकि  शहरों  की  जनसंख्या  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  देश  के

 सभी  शहरों  को  विकास  की  आवश्यकता  है  आप  उसे  चाहें  मास्टर
 प्लान  कहें  या  मेगा  परन्तु  वह  अच्छी  तरह  व्यवस्थित  होनी  है
 और  विकसित  होनी

 अपराहन  6.00  बजे

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  पूरा  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मंगलावार  ।0  को

 पूर्वाह्न  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती

 अपराष्टन  6.00  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा

 के  पूर्वाह्न  ग्यारह  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित  नि


